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 Mr.  Speaker  in  the  Chair  |

 निधन  उल्लेख

 OBITUARY  REFERENCE

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  सभा  को  हमारे  पुराने  श्री  मोहन  लाल  गौतम  के  दुखद  निधन  के

 बारे  में  सुचित  करना  उनका  निधन  75  वर्ष  की  arg  में  3  1977  को  नई  दिल्ली  में  हुमा
 ।

 1947--52  के  दौरान  श्री  गौतम  संविधान  सभा  तथा  श्रस्याई  संसद  के  सदस्य  रहे  ।  1969

 से  1972 तक  वहँ  राज्य  के  सदस्य  भी  रहे  है  ।  इससे  पूर्वे  से  उत्तर  प्रदेश  विधान  अभा  के  सदस्य  भी
 वर्ष  तथा  के  दौरान  वे  राज्य  सरकार  के  मंत्री  भी  रहे  ।

 a  अपने  इस  fra  के  दुखद  निधन  पर  गहरा  शोक  है  ग्रौर  मझ  है  कि

 शोध  संतप्त  परिवार  के  प्रति  भ्रपनीਂ  संवेदनाएं  भेजने  में  यह  सभा  मेरा  साथ  देगी  ।

 सभा  अपना  शोक  प्रकट  करने  के  लिए  कुछ  क्षण  मोन  खड़ी  रह  सक्तो  है  ।

 तत्पश्चात  सदस्य  गर  कछ  क्षण  के  लिए  मोन  खड़े  रहे  ।

 प्रश्नों के  मोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Assistance  to  States

 *794.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yaday:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and

 Banking  be  pleased  to  State

 (a)  the  priority  allotted  to  each  State  on  the  basis  of  their  population  and  back-
 wardness  during  1975-76;  and

 (0)  the  kind  and  amount  of  assistance  likely  to  be  given  to  the IM |  ||  n  this  year  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शर  बैकिंग  मंत्रो  एच०  एम०  :  श्रौर  एक  विवरण-पत्नर  सभा-पटल
 पर  रख  दिया  गया  है

 विवररण

 राज्यों  को  सहायता  के  संबंध  में  लोक  सभा  में  5  1977  कों  पूछे  जाने  वाले  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  794  के  उत्तर  में  सभा-पटल  पर  रखा  जानें  वाला  विववरण-पत्र

 चौथी  पंचवर्षीय  झायोजना  के  दौरान  राज्य  WIAA  के  लिए  राज्यों को  केन्द्रीय  का

 झावंटन  समान  उद्देश्यपूर्ण  जो  गाड  गिल  सूत्र  के  नाम  से  जाना  जाता  के ग्राधार  पर
 fear

 गमा  था
 ।

 इस  सुत्र  के  मुख्य  तत्व  निम्नलिखित  हैं

 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  नागालैण्ड  राज्यों  की  झ्रावश्यकताओं  को  तदथें  श्राघार  पर

 एकमुश्त  रकम  देकर  पुरा  किया  गया  था ।
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 केन्द्रीय  को  शेष  रकम  को  fara  शेष  14  राज्यों  में  निम्न  प्रकार  से  किया  गया

 (1)  60  जनसंख्या के  भ्राघार

 (2)  10  प्रति  व्यक्ति  प्राय  के  अधार  केवल  उन्हीं  राज्यो ंको  जिनकों  प्रति

 व्यक्ति  आय  राष्ट्रीय  ata  से  नीचे  थी

 (3)  10  प्रति  व्यक्ति  आय  के  सम्बन्ध  में  प्रति  व्यक्ति  कर  संबंधी  प्रयत्न
 के

 आधार पर

 (4)  10  जारी  रहने  सुख्य  सिंचाई  ate  बिजली  योजनागय्रों  के  कारण ;

 (5)  10  राज्यों की  विशेष  के  आधार  पर

 2.  1974-75  शर  1975-76  में  केन्द्रीय  सहायता  को  पांचवी  श्रायोजना  की  श्रवधि  में  राज्यों

 को  केन्द्रीय  सहायता  के  ated  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  निर्णय  किये  जाने  तक  1973-74

 के  स्तर  पर  रखा गया

 3.  राष्ट्रीय  विकास  परिषद् ने  1976  में  हुई  श्रपनी बैठक  में  यह  निर्णय  किया
 fF

 पांचवीं  पंचवर्षीय  श्रायोजना  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  का  Wraed  गाडगिल  qa  के  भ्रतुसार

 संगणना  के  श्राधार  पर  किया  जाए  ।  जिन  राज्यों  को  अब  एकमुश्त  रकम  at  गयी  है  उनमें

 जम्मू  भर  कश्सीर  हिमाचल  मणिपुर  शौर  fager  शामिल

 हैं

 1977-78  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  झावंटन  इस  विवरण  पत्र  के  श्रनुबन्ध  में  दिखाए

 गए

 अनुबन्ध

 1977-78  के  दौरान  राज्यों  कों  कन्द्रीय  सहायता  का  आवंटन

 राज्य
 राज्य  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  सिचाई  केन्द्रीय  सहायता  अन्य  एन  ०

 आयोजना  विकास  संघ  पर्वतीय  afar  सूत्री  ई०सी ०
 के  लिए  जातीय के  लिए  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्रो ंके  केन्द्रीय  सहायता

 पुननिर्माण  aaa  उप  ह  |  ए  सहायता  नाए

 झौर  विकास केन्द्रीय

 सहायता  बैंक से  गत  सहायता  जना  के

 लिए

 प्राप्त

 परियोजना

 के  लिए

 ग्रतिरिक्त

 सहायत
 सहायता

 1  2  6  9 5  7

 1.  aie  प्रदेश  94.49  3.75  2.08  18.0 0.0
 2.  56.51  0.06  2.57  6.06

 95.99  0.50  7.70



 14  1899  weal  के  मौखिके उत्तर

 3  4  5  6  7  8  9

 31  94  1.30

 11  06  0.40  ह हरियाणा

 G  05  G.20  90 हिमाचल  प्रदेश  2

 जम्म  शर  112  37

 काोश्मार

 कर्नाटक  ्  99  19  50  19  20

 केरल  53  1.0  10  14  44

 2 10  मध्य  प्रदेश  70  60  14  41

 सहासष्ट्र  el  33  74  28  95

 12  14  09  24 मणिपुर

 13  मघालय  15  59

 14  नायालण्ड  21  19  ह

 15  38  25  58

 16  पजाब  26  15  55

 17  51  77  3  75  59

 18.  172.0  17 सिक्किम

 19.  49.  30  0.35  0.28  2.  87

 11.07  0.83 20.

 iL  159.07  2.50  0.15  27.00

 पश्चिम  बंगाल  72.27  0.70  2.05  3.25

 जोड़  सभा  राज्य  1143.93  38.25  100.00%  50.62  43.71  146.919%18.00  28.61

 अनावारत  4.00  0.04

 tet  a  a

 कूल  जोड़  1143.93  38.25  100.00  54.12  43.75  146  18.00  28.61

 %  राज्यवार  भ्रावंटनों  को  अंधी  तक  afar  रूप  नहीं  दिया  गया  है

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav :  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  as  to  what  is
 the  place  of  Bihar  so  far  as  backwardness  is  concerned.

 What  are  the  reasons  for  which  advance  assistance  has  not  been  given  for  the  deve-
 lopment  projects  of  chhota  Nagpur  and  Santhal  parganas  which  are  hilly  areas?

 Santha]  Pargana is  most  undeveloped  district  in  Bihar.  There  is  no  railway  line,
 no  national  high  way  and  no  industry.  I  want  to  know  whether  the  Government  have
 formulated  any  scheme  for  the  development  of  such  districts  ;

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  प्रावधान  गाडगिल  ya  के  ग्राघार  पर  किए  जाते  हैं

 श्री  गौतम छोटी  टी  <  में  राजनीति  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेने  लगे  थे  ate  उन्होंने  श्रसहयोग

 खिलाफत  श्रान्दोलन  में  भी  भाग  लिया  ।  वह  कई  बार  जेल  गए  श्रौर  mit tataaT  संघर्ष
 के  दोरान

 उन्हंने
 दस  वे

 जेलों  में
 बिताए  कृषि

 में  अत्यधिक  रुचि  होते
 के  करण  कृषकों  at.  ,  दर्शा

 सुधारने  संबंधी  कई ई  संगठनों  से  वे  सम्बद्ध  रहें  श्रौर  1960  में  पंतनगर  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करवाने

 3
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 में  उन्होंने  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  ।  qe  aga  योग्य  व्यक्ति  थे  ak  उन्होंने  कई  समितियों  तथा  श्रायोगों

 में  काम  किया  ।  1949  में  स्टाकहोम  में  अ्रन्तंसंसदीय  संघ  में  भेजे  गए  प्रथम  शिष्टमण्डल  के  वे  सदस्य

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  विशेष  ध्यान  रखा  जाता है  क्योंकि  60  प्रतिशत  प्रावधान  जनसंख्या  के  श्राघार  पर  किया

 जाता  है  जहां  कहीं  प्रति  व्यक्ति  झाय  राष्ट्रीय  ated  से  कम  होती  है  वहां  10  प्रतिशत  श्रतिरिक्त

 प्रति  व्यक्ति  भ्राय  के  ग्राधार  पर  दिया  जाता  है  ।  प्रत  70  प्रतिशत  प्रावधान  किसी  निश्चित  पर

 किया  जाता  है  जो  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  के  पक्ष  में  होता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  450  करोड़  रुपये  राशि

 पर्वतीय  तथा  जनजाति  क्षेत्रों  के  लिए  पृथक  रूप  से  निर्धारित  की  हुई  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त  पिछड़े
 क्षेत्रों

 के  लिए  1150  करोड़  रुपये  की  राशि  ah  नियत  की  गई  है  ।  दुसरे  शब्दों  में  कुल  प्रावधान में  से
 लगभग  2,000  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  इस  झ्राधार  पर  किया  गया है

 जहां  तक  पिछड़े  जिलों  को  विशेष  सहायता  देने  का  सम्बन्ध  इसके  लिए  पृथक  रूप  से  कोई

 प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।  जहां  तक  केन्द्र  का  संबंध  हम  इसी  झाधार  पर  प्रावधान  कर  सकते  हैं  ।

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :  The  Hon.  Minister  said  that  the  allocations  are  made  on
 the  basis  of  Gadgil  formula.  I  want  to  remind  that  the  Janta  Party  has  decided  to  allocate
 one  third  of  the  total  budget  for  the  development  of  villages  and  backward  areas,  which

 perhaps  does  not  consistent  with  the  Gadgil  formula.  I  want  to  know  the  differences  in

 budget  allocations  made  by  the  previous  Government  and  this  Government.

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमने  ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  लिए  कुछ  विशेष  प्रावधान  किए  जिनसे  पिछड़े  क्षेत्रों  को  ate  अधिक  सहायता  मिलेगी ।  ग्रामीण

 सड़कों के  लिए  20  करोड़  पीने  के  पानी  के  wae  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  40  करोड़  रुपये श्र  सिंचाई

 परियोजनाओं  लिए  100  करोड़  रुपये  निर्धारित  किए हैं  ।  पिछड़े  राज्यों  कीਂ  सहायता के  लिए इस  बजट

 में  इतनी  ही  व्यवस्था  करनी  संभव  है  ।

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  I  want  to  know  the  differences  between  allocations
 of  both  the  Governments.

 श्री  एच ०  एम०  पटेल  :  हम  राज्यों  की  किस  तरह  सहायता  कर  सकते  यह  देखने  के  far

 अब  प्रत्येक  राज्य  के  साथ  विचार  विमर्श  किया  जायेगा  ।  विभिन्न  कारणों  से  ये  कठिनाइयां  उत्पन्न  हुई

 हैं  उनमें  से  कुछ  कारण  यह  हैं  कि  राज्यों  के  संसाधनों  को  निदर्यता  से  बबदि  किया  गया  है  ।  1977-78

 &  लिए  योजना  प्रावधान  1976  के  प्र्त  तथा  1977 के  श्रारम्भ  में  निर्धारित  किए  गए  थे  ।  यह

 म्रनुमान लगाया गया था किः लगाया  गया  था  fe  1976-77  के  वित्तीय  ay  में  कुछ  राज्यों  की  घाटे  की  भ्र्थव्यवस्था  होगी |
 अधिकांश  मामलों  में  ऐसा  ही  gar  और  वे  जितने  संसाधन  जुटा  पाये  उन्हीं  के  आधार  पर  1977-78

 के  लिए  राज्य  प्रावधान  निर्धारित  किए  गए  ।  तबसे  विभिन्न  कारणों  से  हाल  हीं  में  जिन  राज्यों  में  चुनाव

 हुए  वहां  संसाधनों को  प्रव्धाधुन्ध  रूप  से  व्यय  किया  गया  |  इससे  कुछ  राज्यों में  कठिनाई  पैदा  हो

 गई

 at  data  भट्टाचार्य  :  गाडगिल  qa  कया  है  at  गाडगिल  कौन  है  ?  क्या  वहू  वरिष्ठ  गाडगिल

 है  श्रथवा  कनिष्ठ  ?

 श्री  एच०  एस०  मेरा  ख्याल है  किं  श्री  भट्राचायं को  पता  होगा  कि  गाडगिल  qa  1968-69

 में  तैयार द्झा  था  ।  डा०  डी०  ्रार०  गाडगिल  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  थें  ।

 भी  हितेन्द्र देसाई  :  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  ४  गाडगिल  ga

 तैयार  किया  था  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  इस  सूत्र  को  उचित  समझती  शौर  जित  राज्यों

 को  10  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  की  जरुरत  है  अनकी  विशेष  समस्यायें  किस  तरह  की  हैं  ?
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 एच०  एस०  पटेल  Teh  ाल  ल  का  अमा  भों ua  सजल  अभी  भो  महत्व  है VON  ।  इस  पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद

 ने  सितम्बर  1576  में  fia  लिया  था  ।  जब  यह  प्रश्न  पूछा  गया  कि  1977-78  के  लिए  प्रावधान

 किस  पर  किए  जायेंगे  तो  यह  निश्चय  किया  गया  कि  इस  बारे  में  गाडगिल  qa  अपनाया

 जायेंगा  ।

 चिभिन्न  राज्यों  की  विभिन्न  समस्याएं  ।  उनकी  भिन्न-भिन्न  कठिनाइयां  हैं  ।  मैं  आपको  कुछ  विशेष

 समस्याओं  के  वारे  में  बता  सकता  हूं  ।  इसके  लिए  तथा  राजस्थान  के  कुछ

 क्षेत्रों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  कई  wer  विशेष  बातें  भी  उत्पन्न  होती  gi  यह  एक  विशेष  समस्या  है
 जो  कि  किसी  विशेष  राज्य  में  उत्पन्न  हुई  है  ate  योजना  प्रावधान  करते  समय  उस  पर  ध्यान  नहीं  दिया
 गया  ।

 श्री  हितेन्द्र  देसाई  :  कया  यह  स्थायी  है
 ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल :  यह  स्थायी  नहीं  हो  सकती  |  यह  तो  acd  ही  होगों  ।  शब्द

 से  पता  चलता  है  fe  थे  amend  fata  ev  से  ही  oer  होती  Ta

 श्री  शम्भू  नाथ  चतुर्वेदी  faa  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  विवरण  के  कालम  2 में

 दिखाए  गए  प्रावधान  गाडगिल  सूत्र  के  भ्रन्तर्गत  किए  गए  प्रावधानों  को  पूरा  कर  देते  हैं  या  ये  उन  प्रावधानों

 के  अनुपूरक हैं  ।

 at  एच०  एस०  पटेल  :  राज्य  योजनाओं  के  विकास  के  सभी  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता को  ध्यान

 में  रखते  हैं  ।  इसमें  जनसंख्या  के  लिए  किए  गए  60  प्रतिशत  प्रावधान  भी  द्र  जाते

 थ्री  ह्  नाथ  चतवेंदी  ऐसे  कौन-कौन  से  राज्य  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  प्राय  राष्टीय  श्रौसत

 से  कम

 श्री  एच०  एस०  पटेल  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  सहायता  की  ग्रौसत  34  रुपये  है  ।  बिहार  में  प्रति

 व्यक्ति  प्राय  राष्ट्रीय प्रौसत  के  बराबर है  ।  इससे  नीचे  गजरात  79,  केरल  112  मैं

 पांच  वर्षीय  अवधि  के  लिए  दी  जाने  वालीਂ  प्रति  व्यक्ति  सहायता  की  बात  कर  रहा  हूं

 थ्री  शम्भू  नाथ  चतुर्वेदी  :  में  तो  यह ह  जानना  चाहता  था  कि  ऐ  स  काग ऐसे  कौन  से  राउ  य  हैं  जिनकी  प्रति  व्यक्ति

 ara  राष्ट्रीय  से  कम

 at  एच०  एम०  पटेल  :  ऐसे  राज्य  स्राघ्र  मध्य  राजस्थान

 तथा  उत्तर  प्रदेश  हैं  ।

 डा०  कर्ण  fag:  जहां जहां  तक  गाडगिल  सुत्र  का  सम्बन्ध  श्रौर  जिसे  ot  भी  प्रयोग  में  लाया  जाता

 ट्रीय  बिकास  परिषद्  की  trans afar  बैठक  था  मुख्य  मंत्रियों  की  गत  बैठक  में  यह  निर्णय  किया  गया

 कि  जनसंख्या के  लिए
 60

 प्रतिशत  प्रावधान  तो  रहेगा  शेष  40  प्रतिशत  में  से  कुछ  प्रतिशत  जनसंख्या

 नियंत्रण  उपायों  के  लिए  निर्धारित  किया  जायेगा  ताकि  हमारे  श्रायोजना  कार्य  में  जनसंख्या  पर  नियंत्रण

 करने  के  लिए  राज्यों
 को

 प्रोत्साहन  मिलता  रहे  ।  मंत्री  जी  के  वक्तव्य  से  मैं  यह  समझूं  कि  उस

 सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है
 ?

 एच०  एम०  उस  सिफारिश  को  लाग  किया  जा  रहा  बौर  परिवार  नियोजन  की

 सफलता  प्राप्ति  के  लिए  कुछ  राशि  का  प्रावधान  किया  जा  रहा है  ।

 महोदय  शता  कुछ  माननीय  सदस्प  उठ  खड़े  हुए ।
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 श्री  एस०  कन्ड च् च्  हमारे  राज्य  पिछड़े  हुए  हैं
 ।

 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 मामला

 श्राप  हमें

 भी  अवसर  दीजिए  ।  श्रापकी  मेहरबानी  होगी ।

 maar  महोदय  :  वह  भी  पिछड़े  क्षेत्र  के  हैं  ।  जो  पहले  ही  प्रश्न  पूछ  चुके  हैं  उन्हें

 मिलेगा  |

 Shri  Chand  Ram:  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  whether  Haryana  is  also

 one  of  the  backward  states  ?  If  so,  how  much  assistance  has  been  given  to  Haryana  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  हरियाणा  पिछड़े  राज्यों  में  नहीं  पिछड़ेपन के  लिए  मापदण्ड  पहले

 ही  निर्धारित  किया  gare

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  लिए  गाडगिल  ga  द्वारा  निर्धारित  मापदंड
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  समझता  हुं  कि  पूर्वी  क्षेत्र  में  श्रनुसुचित  जन  जाति  क्षेत्रों  तथा  लक्षद्वीप  जैसे  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  ये  सहो  नहीं  बैठते  ।  क्योंकि  ये  भ्रनुसूचित  क्षेत्रों  में ग्राते  हैं  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  के

 विक्रास  के  लिए  उप-योजना  भी  तैयार  की  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  श्रनुरोध  है  कि  वह  उन

 राज्यों  के  प्रश्न  पर  पुररविचार  जिन्हें  पहले  ही  अधिक  सहायता  दी  जा  चुकी  है  ake  उप  योजना

 में  श्रनुसुति  जनजाति  क्षेत्रों  पर  श्रधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  |

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  इस  सुझाव  पर॑  विचार  किया  जा  सकता  क्म्तु  मैं  उन्हें  बता  दूं  कि

 जिन  क्षेत्रों  के  बारे  में  उन्होंने  सोचा  है  उनके  लिए  400  wee  रुपये  निर्धारित कर  रखें  हैं  ।

 a xt  गंगा  fag:  मंत्री  जो  के  वक्तव्य  के  अनुसार  6  सुती  सहायंता  के  अस्तगत  APA  प्रदेश
 को

 15  करोड़  रुपय  दिए गए  हैं  और  किसी  अन्य  राज्य  को  नहीं  दिए  गए

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  छः  gat  सहायता  कया  है  श्र  इसे  अन्य  राज्यों को  क्यों  नहीं  दिया

 गया  है  ।  wy  राज्यों  को  देकर  केवल  gis  को  18  करोड़  रुपये  की  राशि  देने  के  लिए  क्या

 मापदण्ड  झ्रपनाया  गया  है

 श्री  एच०  एम०  पटेल  माननीय  सदस्य  को  पता  होगा  कि  ag  छः  सुतरी  सहायता

 तैलरगाना  श्रान्दौलन  से  संबंधित  है  शौर  इस  समझौते  से  प्रति  वर्ष  कुछ  विशेष  नियतन  करना  इसी  छः

 सूत्री  सहायता  के  श्राधार  पर  ही  dist  प्रदेश  को  झ्रावंटन  किया  ari  इस  वर्ष  18  करोड़  रुपया
 आवंटित

 किया  गया  है  ।

 श्री  के०  एस०  वीरभ्रद्रण  :  कर्नाटक  के  wae  जिलों  में  गत  दो  वर्ष से  वर्षा न  होने  के  कारण

 गम्भीर  सुखा  की
 स्थिति

 पैदा  हो  गई  है  श्रौर  बहुत  से  लोगों  एवं  किसानों  को  श्रत्यघिक  कठिनाई  का
 सामना

 करना  पड़  रहा  है  ।  इन  क्षेत्रों  में  नवस्बर  1977  तक  राहत  कायों  की  गवस्था  करने  की  बहुत  ही  श्रावश्यकता

 है  ।  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  से  तुरन्त  सहायता  नहीं  मिलेगी  राज्य  के  परिव्यय  से
 कर्नाटक  राज्य  में

 सहायता  कार्यों  पर  ज  पूरा  नहीं  होगा  ।  मेरे  जिने  बिलारी  में  45,000  मजदूर  राहत  कार्य  में  लगे

 हुए  हैं  ।  कर्नाटक  राज्य  ने  इस  राहत  कार्य  के  लिए  17  करोड़  रुपये  की  मांग  की  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने

 केवल  4  करोड़  रुपया  दिया  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चहता  हूं  कि  क्या  श्रभाव  राहत  कार्य
 के  लिये  शेष  धनराशि  दी  जायेगी  झंथवा  नहीं  ।

 क q
 श्री  एच०  एम०  जहां

 इस  प्रकार  राहत  ज काय  के  लिए  सहायता  प्राप्त  करने  का
 संबंध  माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि  छठे  वित्त  श्रायोगे  ने  सिफारिश  की  है  कि  किसी  विशेष  झाधार
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 के  बिना  ऐसी  सहायता  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  केन्द्रीय  दल  विभिन्न  राज्यों  at  दौरा  करता  जिसके

 केन्द्रीय  दल  ने  कर्नाटक  का  भी  दौरा  किया  था  तथा  इसकी  सिफारिश  के  waar  ही  4.  75

 करोड़  रुपये की  राशि  दी  गई  इसस  अधिक  राशि  wa  नहीं  दी  जायेगी

 थ्री  समरेन्द्र  कण्ड  यहू  प्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  प्राशा  है  मंत्री  महोदय  मेरे  प्रश्न  का

 उत्तर  दग  |

 इन  तोस  वर्षों  के  दौरान  गाडगिल  तथा  छठे  वित्त  अयोग  की  सिफारिशों  के  अनसार

 जो  सभी  सहायता  एवं  विशेष  सहायता  दी  गई  वह  सब  बेकार  गई  है  तथा  पिछड़े  राज्यों  की  समस्या

 अधिक  खराब  हो  गई  है  ।  छः  से  श्रधिक  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  are  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  झौसत  झाय  से

 भी  कम  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  ऐसी  योजना  बनायेंगे  जिससे  वे  राज्य  जिनकी  प्रति  व्यक्ति ar  राष्ट्रीय

 श्रौसत  प्रति  व्यक्ति  प्राय  से  कम  पांच  वर्ष  के  भीतर  उनकी  श्राय  राष्ट्रीय  ates  प्रति  व्यक्ति  झ्राय  के

 समान  हो  जायेगी  श्र  क्या  वह  इन  पिछड़े  राज्यों  का  विकास  करने  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  बनाएंगे

 और  इस  सम्बन्ध  में  सभा  पटल  पर  एक  श्वेत  पत्न  रख गें  क्योंकि  जनता  पार्टी  ale  हम  सभी  पिछड़े  राज्यों

 का  विकास  करने  के  लिए  कटिबद्ध  हैं  ।

 श्री  एच०  एस०  पटेल  योजना  झायोग  तथा  सरकार  इस  पर  विचार  करेंगी.जो  उद्देश्य  मातनीय

 सदस्य के  मन  मे ंहै  उस  उद्देश्य  को  साकार  करने  के  लिए  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  तेयार  की  जायेंगी ।

 यह  बचन  देना  कठिन  है  कि
 फिरी

 अ्रवधि  विशेष  में  पिछड़े  राज्य  राष्ट्रीय  झ्रौसत  राय  के  समान  उठाये

 जायेंगे  लेकिन  wer  राज्यों के के  विकास  की  गति  कम  किए  बिना  बिकास  कायें  करते  के  लिए  हर  सम्भव

 प्रयास  किये  जायेंगे  ।

 बजट  का  घाटा  कम  करने  के  लिए  राज्यों  को  श्रतिरिक्त  झतुदान

 श्री  के०  सालनना :  क्या  वित्त तथा  राजस्व  श्र  बैकिंग  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  बजट  का  घाटों  कम  करने  के  लिए  she  योजना  संबंधी  प्रपने  ट
 को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अतिरिक्त  भ्रनुदान  देने

 का  अनुरोध  किया है
 श्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  श्रौर  यदि  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  घाटे  वाले  राज्यों

 कोई  झ्रतिरिक्त  झनदान  देने  का  है  तो  कितना  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  site  बेकिंग  मंत्री  Tao  UHo  att

 राज्यों  के  सन्साधनों  में  कसी  होने  तथा  श्रोवरड्राफ्टों  के  कारण  श्रौर  प्राकृतिक  प्रकोपों

 ढारा  श्रावश्यक  हुए  खच  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  मांगी  गई  राज्यों की

 श्रोवरड्रापटों  की  समस्या  को  हल  करने  के  उपायों  एवं  साधनों  पर  तथा  संसाधनों  के  क्षय  पर  जो  करसंबंधी

 कर्मचारियों  के  लाभों  श्रौर  1977-78  के  लिए  झ्ायोजना  को  अन्तिम  रूप  देते
 समय  श्रप्रत्याक्षित

 न्य  वित्तीय  वचनबद्धताश्रों के  कारण  हम्ना  राज्य  सरकारों से  बातचीत  करने  का  हमारा  विचार

 at  के०  मालनना
 :

 भ्रपने  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया है  कि  राज्यों के  संसाधनों  में  कमी  site

 श्रीवरड्रापटों  श्र  प्राकृतिक  प्रकोपों  के  कारण  हुए  खर्चों  को  qa  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  मदद

 मांगी
 गई

 है
 ।  इस

 तथ्य  की  दृष्टि  से  कि  एक  राज्य  विकसित  है  oe  दूसरा  सहायता  देने

 के  लिंए
 कौन

 से
 are

 अपनाए  गये  हैं  ?  gar  we  बाढ़स्स्ते  राज्यों  तथां  पिछड़े  राज्यों को  aq

 की  तुलना  में  कितनी  सहायता  दी  गई  है
 ?
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 श्री  एच०  एम०  जैसा  कि  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  राज्यों  को  प्राकृतिक  प्रकोपों  के  लिए

 सहायता केन्द्र  द्वारा  भेजे  गए  दल  के  प्रतिवेदन  के  अ्राधार  पर  दी  जाती  पहले  केन्द्र  सरकार  उदारता
 से  सहायता  देती  थी  परन्तु  छठे  वित्त  aah  जिसके  श्रध्यक्ष  ब्रहमानन्द  रेड्डी  सिफारिश  की  कि  इस

 प्रकार  सहायता देना  फिजूल  खर्चा  वह  इस  प्रकार  न  दी  वरन्  यह  केन्द्र  में  हुई  हानि  के

 संबंध  में  केन्द्रीय  दल  द्वारा  दिये  गये  प्रतिवेदन  के  श्राधार पर  दी  जाये  श्रौर  वह  सहायता भी  योजना  परिव्यय

 से  दी  जाए  ।  श्रौर  इसी  श्राधार  पर  कर्नाटक  को  सहायता  दी  गई  है  ।

 श्री  के०  प्रत्येक  सुखाग्रस्त  राज्य  ने  कितनी  सहायता  मांगी  ate  केन्द्रीय सरकार  ने  उन्हें
 कितनी  सहायता  दी  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  कई  राज्यों  ने  सहायता  मांगी  थी  परन्तु  केवल  कर्नाटक  में  ही  केन्द्रीय
 दल  गया  कर्नाटक  ने  17  करोड़  रुपये  दैवी  प्रकोप  से  राहत  के  लिए  सहायता  के  रूप  में  मांगे  थे  श्रौर  उसे

 4.75  करोड़  रुपये  दिए  गए  |

 जिन  राज्यों  ने  सहायता  मांगी  थी  उनमें  से  किसी  को  भी  सहायता  नहीं  दी  गई  है  क्योंकि  वहां

 केन्द्रीय दल  नहीं  गया  है  |

 थ्रो  के ०  सावनता
 :  अन्य  राज्यों  ने  कितनी  सहयता  मांगी  थी  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :  गुजरात  सरकार  ने  सहायता  की  राशि  नहीं  बताई  है  वरन्  उन्होंने  केवल

 देवी  घ्र्क — प  के  लिए  राहत  की  मांग  की  थी  ।  मध्य  प्रदेश  ने  कमी को  प्रा  करने  के  लिए  सहायता  मांगी

 थी  पर  उसने  भी  निश्चित  राशि  नहीं  बताई  ।  fage  ने  दैवी  प्रकोपों  से  राहत  के  लिए  25  लाख  रुपये
 की

 सहायता  मांगी  है

 श्री  है ०  मालनना  :  उसे  कितनी  राशि  दी  गई  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  केन्द्रीय  दल  उस  राज्य  का  दौरा  करके

 aTAT  सिफारिश  देगा  उसी  के  अनुसार  सहायता  दी  जाएगी  ।

 श्री  चित्त बसु  :  गाडगिल  सुत्र  के  राज्यों  द्वारा  उचित  न ठहराने  ate  राज्यों  द्वारा
 मांग

 प्रतिवर्ष
 बढ़ाते  चले  जाने  की  दृष्टि  से  क्या  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता देने  के  श्राधार  पर  फिर  बिचार

 किया  जाएगा  ?

 कया  राज्यों झर  केन्द्र  के  बीच  वित्तीय  नियतन  के  मामलों  a  सम्बन्धी  संविधान  के  i Wd ae
 275  में  भी  संशोधन  करने  का  उनका  विचार  है  ?

 श्री  एच ०  UAo  पटेल  :  संविधान  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रशन  ही  नहीं  सातवां  वित्त

 झ्रायोग  नियुक्त  किया  जा  चुका  है  श्रौर  वह  इस  मामले  पर  विचार  करेंगा  |

 जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  संबंध  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  कि  सितम्बर  1976  में  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्  ने  गाडगिल  फार्मूले  पर  विचार  किया
 था  ।

 इस  मामले  पर  फिर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  में  विचार
 किया  जायेगा  |

 श्री  चित्त  बसु  :
 कया  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  में  गाडगिल  फार्मूले  में  परिवर्तन  किया

 sit  एच०  एस०  मैं  इस  मामले पर  श्राश्वासन  नहीं  दे  सकता  ।  मैं  इतना  ही  कह  सकता

 हूं  कि  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा ।
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 Shri  Ramdas  Singh :  Floods  have  caused  heavy  damage  in  Bihar.  Large  area  has
 been  eroded  by  floods in  Ganga.  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  whether  Bihar
 State  Government  has  asked  for  grant  from  the  Centre  for  relief  works in  floods  and  draughts
 affected  areas  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  बिहार  सरकार  ने  केष्द्रीय  संताधनों  से  सामान्य  सहायता  के  लिए  ग्रनू  रोध

 किया है  ale  ऐसी  किसी  सहायता  का  उसमें  उल्लेख  नहीं  किया

 Shri  Brij  Bhushan  Tiwari:  What  kind  of  assistance  is  contemplated  to  be  given  to  those
 states,  who  misappropriated  their  resources  during  emergency  and  thereby  had  to  go  in  for
 our  draft  and  all  their  resources  were  spent  away  and  ran  deficit?  Has  the  Government  of
 Uttar  Pradesh  requested  the  centre  for  much  an  assistance,  and  if  so,  what  action  has  been
 taken  thereon  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  संसाधनों  में  भारी  कमी
 होने

 के  कारण  उत्तर  प्रदेश  सरकार  A  वत्तीय

 कि  मैं  प्रत्येक  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  मैं  पहले  ही  कह  चुका हूं
 चर्चा  करूं  कि  सरकारें  अपने  संताधन  के  जुटा  सकती  हैं  बर  केन्द्र  उनकी  र्क्से  सहायता  कर  सकता

 है  ।  निस्सत्देह  हम  alan  धन  निकालने  की  श्रतमतति  नहीं  दे  सकते  क्योंके  az  घाटे  की

 का  एक  रूप  है  ।

 थो  एस०  ननजेश  गौडा  जब  कभी  राज्य  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  सहायता  मांगते  हैं  तो  केन्द्रीय

 दल  उन  क्षेत्रों  का  दौरा  करता  हैं  ale  उनकीਂ  का  निर्धारण  करता  है  तथा  उन्हें  कुछ  सहायता

 दी  जाती  है  ।  जैसा  कि  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  अनेक  मामलों  में  धन  का  दुरुपयोग  किया  गया

 है  ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार  एक  केन्द्रीय  दल  को  वहां  भेजती  है  त्ौर  यह  पता  लगाती  है  कि  क्या  वह  धन

 उचित  कायें  पर  खच  किया  गया  है  ।  जिन  मंत्रियों  ने  धन  लूटा  है  वे  सभी  मंत्रिमण्डल  के  मंत्नी  बना  दिए

 गए  हैं  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  माननीय  सदस्य  मेंरी  पहली  बात  को  श्रच्छी  तरह  नहीं  समझे  यह

 प्राकृतिक  प्रकोप  के  कारण  हुई  हानि  के  कारण  ही  होता  है  झ्र  वहां  केन्द्रीय  दल  भेजा  जाता  है  ।

 wert  महोदय  :  किसी  अन्य  कारण  से  नहीं
 ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :  जहां  तक  दूसरी  बातों  का  संबंध  है  उनकी  राज्य  सरकारों  से  चर्चा की

 जाती है  ।

 बाल  योगी  द्वारा  विदेशी  मद्रा  वितियसों  का  उल्लंधन
 96.

 श्री  सी०  के०  कया  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  यह  बताने  की  कृपा

 करगे  कि

 क्या  स्वतः  घोषित  ATA-S7qz,  के  विरुद्ध  जो  कुछ  at  पूर्व  श्रमरीका से  एक

 चार्टड  विमान  में  बहुत
 सा

 धन  एवं  wer  बहुमूल्य  बस्तुएं  ले  विमान  भरे  श्रपने  अनुयायियों  सहित
 भारत  भराया  कुछ  मामले  विचाराधीन

 उसके .  विरुद्ध
 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  तथा  सीमा  wes  अधिनियम  श्रादि  के

 उल्लंघन  के  लिए  विचाराधीन  मामलों  का  ब्यौरा  शर  स्वरूप  क्या  है  ;  पौर

 इस  व्यक्ति  के  खिलाफ  सरकार  ने  क्य क्या  कार्यवाही की  है  ?'
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 वित्त  एच०  एम०  :  से  (7)  श्री  प्रेम  पाल  fag  रावत  उर्फ  ara

 अपने  भअ्रनुयायियों के  साथ  7  नवम्बर  1972 को  एक  ee dics  विमान  से  पालम  हवाई  ब्य  पर  उतरे

 उनकें  सचिव  बिहारी  सिंह  और  उनकी  एक  शिष्या  कुमारी  जीन  एप्टर  के  व्यक्तिगत  सामान

 में  2.85  लख  रुपये  मूल्य  की  विदेशी  जवाहिरात  तथा  घड़िया  निर्धारित  सीमा  से  झधिक  पाई

 गई  थीं
 ।

 विदेशी  जवाहिरात  शौर  घड़ियां  विल्कुल  जब्त  कर  ली  गई  श्रौर  श्री  प्रेम  पाल  सिंह  रावत
 oh  बालयोगेश्वर  तथा  बिहारी  दोनों  दस-दस  हजार  रुपये  का  दण्ड  लगाया  गया  श्री

 योगेश्वर  तथा  बिहारी  सिंह  ने  न्यायनिर्णय  wee  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा
 सीमा  शुल्क

 बो

 में  अपीलें  प्रस्तुत  की  जो  विचाराधीन  है  ।

 श्री  बिहारी  सिंह  को  विदेशी  ar  विनियमन  अधिनियम  की  कुछ  के  उल्लंघन का  भी

 दोषी  पाया  गया  ate  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  उन्  तीन  मामलों  कुल  मिलाकर  सात  लाख  सात

 हजार  रुपय
 का  दण्ड  मामलों  से  संबंधित  विदेशी  मुद्रा  को  जब्त  करने

 के  झादेश भी  दिये
 गये  ।  श्री  विहारी  सिंह  ने  उपर्युक्त  न्याय-निर्णयों  के  विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रपीलीय  बोर्ड के  सामने

 अपीलें  दायर  की  हैं  जो  विद्ञाराधीन  विदेशी  मृद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  के  एक

 चौथे  मामले  श्री  बिहारी  सिह  के  खिलाफ  नई  दिल्ली  की  एक  श्रदालत  में  इतस्गासे  की  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  क प्रार  इस  सम्बन्ध  में  एक  शिकायत  दायर  कर  दी  गई  है  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  tet  क्या  जुर्माने  का  भुगतान  करने  के  लिए  उनके  पास  सम्पत्ति  है
 ?

 श्रथ्यक्ष  महोदय  :  सबके  प्रश्न  यह  ही  करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  सी०  के०  arama : f qealitgax ये  वालयोगेश्वर  7-11-72  को  दिल्ली  में  उतरे  और  उन  के  साथ

 भारी  मात्रा  में  निषिद्य  सामान  था  ।  मंत्रों  महोदय  द्वारा  दिए  गए  प्रश्न  के  अनुसार  पांच  वर्ष  से  भीं  अधिक

 अवधि  से  मामले  अनिर्णीत  पड़े  हुए  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इत  मामलों  का  निपटारा  करने  में  TAT CT  विलम्ब

 के  क्या  कारण  हैं  शौर  बालयोगेश्वर  के  विरुद्ध  मामला  बनाने  में  सरकार  असफल  क्यों  रही  सचिव

 बिहारी  fag  के  विरुद्ध  मामले  बताये  गये  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  प्रसाधारण

 विलम्ब  क्यों  कर  रहो  है  ate  बालयोगेश्वर  के  विरुद्ध  मसले  क्यों  नहीं  दायर  किए  गए  हैं  ।

 श्री  एख०  एम०  पटेल  :  विलम्ब  इसलिए  हो  रहा  है  क्योंकि  संबंधित  व्यक्ति  इस  देश  में  नहीं  है
 ।

 भी  ध्यान  रखना  चाहिएं  कि  उनकों  ata  विचाराधीन  पड़ो  रसे ण्  |  जहां  तक  सरकार  संबंध है

 ऐसे  श्रादेश  दे  दिए  गए  हैं  कि  कितना  जुर्माता  किया  जाये  शौर  कौनसा  सामान  जब्त  किया  जाये

 जहां  तक  श्रों  aerate  का  सम्बन्ध  है  प्रासूवना  तथा  wea  अधिकारियों  का  यह  मत  हू

 fe  वह  स्वयं  विभिन्न  gtarFrray  के  उपबन्धों  के  घेरे  में  नहीं  ara  हैं  क्योंकि  कई  कारण  हैं  जो  सभी

 तकनीकी  कारण  हैं  उसने  दूसरे  लोगों  के  माध्यम से  काम  किया  वहीं  लोग  इस  गिरफ्त  में  हूँ  ।

 यही  कारण  है  उसके  सचिव  पर  मुकदमा  गया  है  ।

 श्री  सौ  Fo  :  जब  इस  बालयोगेश्वर
 के  विरुद्ध  श्रापराधिक  मामले  विचाराधीन  पड़े

 हैं  तो  उसे  सरकार  ने  देश  से  बाहर  जाने  को  भ्रतुमति  दे  द्  उसके  विरुद्ध  वारन्ट  जारी  होने  के  बाद

 उसे  पालम  हवाई  ae  से  विमान  में  जाने  को  अनुमति  दे  दी  गई  ।  क्यों  ?

 दूसरे  मंत्री  महोदय  ने  कड़ा  है  कि  क  विदेशों  में  भारत  में  नहीं  है  ।
 क्या  वह  भास्तीय  राष्ट्रीय

 ह
 हैं  ?  क्या  इच  बात  को  जांच  se  रास

 थो  ?

 10



 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर 14  1899  )

 श्री  एच ०  एम०  पटेल  मुझे  उत्तका  राष्ट्रीयता  के  बारे  में  जानकारों  नहीं  है  ।  वह  उस  समय

 भारतोय  राष्ट्रिक  था  ।  मैं  इसका  कारण  वाएऊँपा  कि  भारताय  feat  बैंक  प्रधिमूचना  के  प्रन्तगंत  किसी

 ऐसे  व्यक्ति  जिसके  पास  बिदेशों  मुद्दा  हो  जो  उसे  ati  या  ster  में प्राप्त  हुई  ake  वह  api

 प्राप्ति  के  30  दिन  के  भातर  प्राधिकृत  डीलर  को  दे  दे  तो  उसे  श्राम  अनुमति  क्यों  दें  देता  है  ।  इस

 मामले  में  श्री  प्रेम  पाल  राबत  बनाम  बालशोगेश्वर  को  विदेशों  मुदा  वेतन  या  इनाम  रूप
 में

 प्राप्त  हुई

 थो  ।  इत  तरसे  faim  मुद्रा  प्राप्त  कर  art  कोई  अपराध  नहीं  किया  ऐसे  मामलों  में  यहीं  शर्तें

 है  कि  उसे  30  fer  के  WAZ  जना  कर  देता  चाहिए  था  ।  इसे  दृष्टि  में  रखते  हुए  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 1947  के  अन्तरगत  उत  पर  मुकदमा  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  उसके  विरुद्ध  कोई  श्रापराधिक

 मामला  अनिर्णीत  नहीं  पड़ा  है  ।

 mt  सो०  के  सरकर  को  दाउ  ग्रन जा  जुर्माता  कर  अबवा  माल  जब्त  करने  A  कुल

 कितनों  धन  राशि  प्राप्त  हुई  है
 ?

 थो  एच०  एम०  पटेल  :  वालयोगेश्वर  और  बिहारी  सिंह  पर  10,000  रुपये  का  जुर्माना  किया

 गया  था  ।  आसूचना  निदेशालय  ने  तन  सामनों  में  कुल  7.07  लाख  साये  का  जुर्माना  किया  था  ।

 a मैंने  अपने  मून  उतर  में  कड़ा  है  फि  35  लब  रुपे  मूत  का  विदेशो  मुद्रा  जवाहरात  ्र  घड़ियां

 पाई  गई  थों  जिन्हें  जब्त  कर  faz  था  ।

 Shrimati  Chandrawati:  want  to  know  whether  Government  will  bring  any  legislation
 to  effect  that  such  importers  and  smugglers  do  not  have  surname  like  Yogeshwar,  Saint,

 XM  lahatma,  Bhagwan  ctc.  and  do  not  deciéve  and  lost  people  ?

 श्री  एंच ०  एन०  पटेल  :  अवस्यकता  TH  तो  हुन  अवश्य  हो  ऐप  wat  बताने  पर  विचार

 लेकिन  इससे  सभी  नागरिकों  पर  प्रभाव  ।

 श्री  वसन्त  as  :
 मैं  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ते  इन  तथाकथित  श्र

 झपने  श्राप  को  भगवान  या  ईश्वर  कहलाने  वाले  व्यक्तियों  के  क्यों  और  अंशदान  का  निर्धारण  किया  है

 भ्ौर  यह  पता  लगाया  है  कि  उन्होंने  विदेशों  में  इस  को  क्या  प्रतिष्ठा  बनाई  है  ?  सरकार  का  विचार

 इस  देश  को  प्रतिछा  को  कम  करने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  को  श्रसानजनक  गतिविधियों  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 थो  एच०  एस०  परेल  :  माननीय  सदत्य  को  पता  होगा  कि  इस  विशेष  ईश्वरीय  व्यक्ति  ने

 1970-71  में  अपनी  गतिविधियां  आरम्भ  की  थीं  शौर  वह  1972  में  गिरफ़्तार  gar  था  ।  way  इस
 मामले  को  जांच  करूंगा  शर  यहू  देखंगा  कि  झप  सम्बरत्ध  में  क्या  किया  जा  सकत  है  ।

 Shri  Ram  Dhari  Shastri:  The  hon.  Minister  in  his  reply  has  the  secretary of  Balyogeshwar  misappropri  ated  and  some  smu  ggled  things  were  found  from  his  luggage. But
 it

 is  ail  done  at  the  command  of  Balyogeshw  ar.  I-want'to  know  whether  Government
 propose  to  institute  a  criminal  case  against  Balyoges  hwar  ?  Will  the  Government  keep  tn
 mind  that  Balyogesh
 ples  ?

 war  can  not  be  brought  into  trap  because  many  officers  are  his  disci-

 et  एच०  एस०  कहा  है  कि  बालयोगेश्वर  इस  समय  यहां  देश  में  नहीं  हैं  ।  हम
 के -झुतुसार  ध ह्  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ।  झौर  ऐसा  कोई  कानून  नहीं  है  जिसके  अझन्तयंत उस

 पर

 मुकदमा
 चलाया  जा  सके  ।



 Oral  Answers  to  Questions  Sravana  14,  1899  (Saka)

 Opening  of  Branches  of  Non-Nationalised  Banks  in  Rural  Areas

 *797.  Shri  Phool  Chand  Verma

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :

 Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be  pleased  to  state  whether

 their  branches  in  rural  areas?
 Government  propose  to  encourage  the  banks,  which  have  not  been  nationalised,  to  open

 वित्त  तथा  राजत्व  ate  बेकिंग  मंत्री  एच०  एज०  सरकार  are  भारतीय  रिज़वे

 बैंक  की  नीति  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  बैंकों  के  शाखा  जाल  के  विस्तार  को  है  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 के  भारतीय  वाणिज्यिक  बैंक  भी  इस  नीति  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  whether  inspite  of
 Government  policy  these  Commercial  Banks  are  not  going  in  rural  areas  but  either  they  are
 confined  to  urban  areas  only  or  open  their  branches  in  the  rural  areas  closed  to  the  cities.
 Asa  result  people  living  in  rural  areas  and  farmers  and  deprived  of  banking  facilities;  if  so,
 whether  Government  will  ensure  that  these  banks  open  their  branches  in  rural  areas  ?

 ait  एच ०  एम०  पटेल  वास्तव  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रपनी

 शाखाएं  खोलनी  भ्रारम्भ  कर  दी  हें  और  वह  भी  सरकारी  बैकों  की  तुलना  में  ।

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  My  question  was  whether  these  commercial  Banks  open
 their  branches  in  cities  or  in  the  rural  areas  closed  to  the  cities  may  finance  people  bring  111.0
 rural  areas.  J  want  to  know  whether  arrangements  have  been  made  so  that  these  banks

 open  their  branches  in  rural  and  remote  areas.  Lalso  want  to  know  the  number  of  branches

 opened  by  Private  Sector  Commercial  Banks  in  rural  areas  during  1976-77  and
 number  of

 such  branches  proposed  to  open  during  1977-78.

 श्री  एच०  एम०  पटेल  मैं  यह  तो  ठीक  से  नहीं  बता  सकता  कि  1977-78  में  कितनी  शाखाएं

 इन  dat  की  खोली  जायेंगी  ।  लेकिन  मैंने  कहा  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  लगभग  उतनी  ही

 शाखाएं  खोलो  हैं  जितनी  सरकारी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  खोली  हैं  ।  गत  5  वर्ष  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  35.  4  प्रतिशत  शाखाएं  खोली  हैं  ।

 भारतीय  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  भी  807  शाखाएं  खोल  दी  हैं  ।  गैर-्रनुसूचित  बैंकों  नें

 भी  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  शाखाएं  खोने  हैं  fry  सामाजिक  रू  से  वे  छोटो  हैं  ame  उनको  संझ्या  काफी

 कम  है

 Dr.  Laxminarain  Pandeya:  My  question  has  not  been  replied  to.  I  wanted  to  know
 how  many  branches  have  been  opened  and  how  many  branches  are  proposed  to  be  opened.
 If  the  Hon.  Minister  has  not  information  he  may  place  it  on  the  table  of  the  House  later  on.

 श्री  एच०  एम०  पटेल  भारतीय  झनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  788  शखाएं

 खोली  हैं  att  भारतीय  गैर-म्नुसुचित  बैंकों  ने  18  शखाएं  खोली  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव :  श्रीमान  ग्रामीण  बैंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  गरीब  लोगों  की  सहायता  के  लिए

 कुछ  ही  वर्ष  पुर्व  खोले  गए  थे
 ।  मैं  जानना  चाहता  हू ंकि  क्या  भारतीय  रिज़व  बैंक  ने  किसी  प्रकार  का

 मूल्यांकन  serge  किया  है  जिससे  यह  पता  लग  सके  कि  ये  बैंक  अपना  उद्देश्य  पूरा  करने  में  कहां  तक

 सफल  हुए  हैं
 ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  सरकार  ने  ग्रामीण  बैंक  इस  उद्देश्य से  खोले थे  कि  ये  बैंक  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  उन  लोगों  की  सहायता  कर  सकें  जिनकी  सहायता  wea  बेक  नहीं  कर  सके  भारतीय  fort
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 प्र  बनों  के  मौखिक  उत्तर 5  1977

 बैंक  ने  एक  मूल्यांकन  समिति  की  नियुक्ति  की  है  जो  कि  श  देखेगी  कि  ये  बैंक  कहां
 तक

 अपना  bt

 पूरा  करने  में  सफल  हुए  हैं  ।  साथ  वह  समिति  इनका  शौर  विकास  करने  पर  भी  विचार  करेगी  ।

 Shri  Chaturbhuj:  The  nationalized  banks  do  not  open  branches  in  rural  areas  and  those
 who  have  opened  their  branches  there  they  do  not  give  loans  to  those  person  who  are  at  a
 distance  of  more  than  5  Kilometres  from  the  location  of  that  bank.  In  such  circumstances
 what  arrangements  have  been  made  to  provide  loans  to  those  persons  who  are  ata  long

 distance.

 श्री  गच ०  एम०  परेल  :  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बको  की  स्यापना  इसी  उद्देश्य  से  को  गई  ।  अब  हम

 इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहें  हैं  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  लोगों  तक  पहुंच  पाये  हैं  waar  नहीं  |

 इस  समूचे  प्रश्न  पर  इस  दृष्टि  से  विचार  हो  रहा  है  कि  main  क्षेत्र  में  प्रत्येक  at
 को  ऋण  सुविधाएं

 प्राप्त हों  ।

 कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  ate  पाले  कम्पनी  gee

 *  799  थो  धमंसिहू  भाई  पटेल :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  ddl  यह

 बताने  की  कपा  करेंगें  कि

 वर्ष  1976-77
 में  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  श्रौर  पालें

 कम्पनी
 ने

 कितना

 निर्यात

 (@)  उन  कम्पनियों  को  कितने  आयात  लाइसेंस  लाइसेंसों  के  दिये  ak

 संप्रति  लाइसेंसों  के  अतिरिक्त  aaa  लाइसेंस  देने के  आधार  कया  थे  ?

 वाणिज्म  तथा  नागरिक  पूति  झर  सहकारिता  मंत्री
 मोहन

 :  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 विवरण

 कोका  कोला  निर्यात  निगम  पार्ले  कम्पनी

 1,8  3,9  69  Bo  ke

 2,61,000%o  के  सान्द्रण  के  तत्वों  के  लिये  ATT  ,6£8  रु०  के  कच्चे  माल  के  लिये  ware

 लाइसेंस |  लाइसेंस  att  73,145  रु०  के  कच्चे

 मालਂ  की  सप्लाई  के  लिये  राज्य  व्यापार

 निगम  को  रिलीज़ आदेश  ।

 मैससे  कोका  कोला  निर्यात  कारपोरेशन  मैसर्स  पालें  कम्पनी  को  श्रायात

 लाइसेंस  उनके  1975-76  के  श्रायात  श्रावेदन-पत्न  भ्राटोमेटिक  लाइसेंसिंग  योजना  के  अन्तर्गत

 के  झाघार पर  तीन  महीने  की  उनकी  ग्रावश्यकताग्ों  उनकी  हकदारी  के  श्रनुसार  गया

 को  पूरा  करने  हेतु  भ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  की  था  ।  यह  एक  भारतीय  कम्पनी  है

 सिफारिश  पर  दिया  गया  था
 ।

 कोई  निर्यात  दायित्व  नहीं  है  |
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 Short  Notice  No  31  August  5,  197?

 Shri  Dharam  Singh  Bhai  Patel:  Mr.  Speaker  the  Commerce  Minister  has  just  now  stated
 that  M/s.  Coca  Cola  Export  Corporation  exported  worth  Rs.  1,83,969  durin  g  the  year  1976.
 Before  it,  the  Commerce  Minister  in  his  reply  to  my  unstarred  question  No.  3750  dated  15th

 July,  1977  has  told  us  that  M/s.  Coca  Cola  Export  Corporation  exported  worth  rupees
 1,45,88,663  in  1971,  Rs.  1,45,41,760  in  1972,  Rs.  1,88,31,127  in  1973,  Rs.1,21,08,754  in  1974
 and  Rs.  5,43,328  in  1975.  It  clearly  indicates  that  M/s  Coca  Cola  Export  Corporation
 caused  heavy  loss  to  the  nation  in  earning  foreign  exchange.  I  want  to  know  whether
 the  Government  is  thinking  to  take  concrete  steps  in  this  regard  and  whether  they  propose
 to  cancel  the  licence  of  this  company  ?

 श्री  सोहन  धारिया :  श्रीमान  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  की  स्थापना  इस  देश  में  1958

 में  हुई  तब  से  हमने  समूची  स्थिति  का  gerry  कर  लिया  है  ste  शायद  यह  जानकर  इस  सभा  को

 ध  होगा  कि  1958  से  1974 तक  कोका  कोला  कम्पनी ने  6.  87  फरीड़  रुपये  FHT  इसके

 रिक्त  सरकार  ने  3.69  करोड़  रुपये  रोक  रखे  जिसका  कि  वे  दावा  करते  समूची  राशि  लगभग

 10  करोड़  रुपये  होती  ऐसी  परिस्थितियों  में  भारत  सरकार  ने  मैसर्स  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन

 को  कहा  है  कि  वे  हसे  भारतीय  कम्पनी  में  परिवर्तित  कर  दें  जिसमें  गैर-रिहायसी  भारतीयों  के  शेयर  40

 प्रतिशत  से  झ्रधिक  न  wa  ऐसा  चिदेशी  मुद्रा  विनियमन  ग्रधिनियम  के  ania  गया  हैं  शौर

 कम्पनी  ने  अपनी  सहमति  दे  दी  fry  यह  wad  सहमति  कम्पनी कोका  कोला  सांध्रणों  पर

 नियंत्रण  रखने  के  fat  एक  सम्पर्क  तथा  कोई  नियंत्रण  कार्यालय  रखना  चाहती  है  इससे  यह  नई
 कम्पनी

 देश  में  केवल  एक  वितरण  कम्पनी  के  रूप  में  फाम  हम  इस  शर्त की  स्वीकार  नहीं  कर  सकते

 are  इसलिए  ने  उन्हें  श्रनुमति  न  देगे  का  निर्णय  लिया  अब  प्रश्न  वर्तमान  बोर्टालिंग

 कम्पनियों  का  उठता  है  श्र  बोटलिंग  कमानियों  में  लगभग  6,000  वार्मचारी  काम  कर  रहे  मुझे

 सभा  की  सूचित  करते  हुए  ga  हो  रहा  है  कि  हमारे  केन्द्रीय  खाद्य  srantfra  WAqard 4  संस्थान  ने  देश

 मैं  कुछ  परीक्षण  किए  wa  हम  देश  में  किए  गए  5 afacy Ry  के  इस  नए  सां्रण  का  परीक्षण  कर  रहे

 हैं  जिससे  कि  इन  बोटलिंग  कम्पनियों  का  ध्यान  रखना  संभव  हो  सकें  श्रौर  इस  कम्पनी  से  छुटकारा
 पाया

 जा  सके  जो  देश
 का  शोषण  का  प्रयास  कर  रही  सरकार को  इस  बात  पूरा  पदा

 श्र

 मैं  सभा
 को  पूरा  श्राश्वासन  दे  संकता  हूं  कि  इस  ag-ceta  कम्पनी  विरुद्ध  ठोस  कार्यवाही  की  जायेंगी ।

 Shri  Dharam  Singh  Bhai  Patel:  There  are  so  many  companies  in  our  country  like

 Parley,  Dulee,  Rozers,  Spencer,  Kali  ets,  producing  so  ft  drinks.  I  want  to  know  from  the

 Hon.  Minister  what  steps  have  been  taken  to  encourage  these  companies  ?

 श्री  सोहन  मैंने  यह  पूरीं  तरह  स्पष्ट  कर  दिया  कि  हम  भारतीय  कम्पनियों

 कों  प्रोत्साहन  देंगे  ।

 अल्प  सूचना  प्रश्न  संख्या  31

 SHORT
 NOTICE  QUESTION  No.  उ

 हैवी  इलैक्ट्रिकस्स  भोपाल  में  हड़ताल
 ै  31.  डा०  मुरलों  मनोहर

 जोशो
 :

 श्री  छविराम  अगल

 शी  श्रोम  प्रकाश त्यागी

 थी  :

 Wo  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  में  हाल  ही  में  हुई  हडताल  के

 स्वरूप  कई  करोड़  रुपयों  की  हानि  हुई  शर
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 14  1899  )  अल्प  सूचना  प्रश्न  31.
 eel

 क्या  सरकार  कों  पता  है  कि  यह  हड़ताल  राजनैतिक  उद्देश्य से  प्रेरित थी  श्रौर  इसका

 उद्देश्य  इस  wats  महत्वपूर्ण  सरकारी  उपऋम  के  कार्यकरण  को  झापदग्स्त  करना  था  श्र  यदि
 तो  ऐसी  हड़तालों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  हाल  ही  में  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल

 में 14  से  26  1977  तक  हुई  हड़ताल  के  कारण  लगभग  5  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई

 सरकार  हड़ताल  होने  की  परिस्थितियों  की  जांच  कर  रहीं  है  ।

 डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  हुई  हड़ताल  के  बारे  में  यह

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण प्रश्न  यह  भारतीय  सरकार  का  एक  महत्वपूर्ण  प्रतिष्ठान  है  ate  इसके

 भूटान  तथा  साउदी  arefarar  से  बड़े-बड़े  करार  हैं  यह  varia  सहयोग  में  भी

 भाग  ले  रहा  सोवियत  संघ  me  महाशक्तियों के  ware  भारत  लिमिटेड

 झन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  एक  जबरदस्त  स्पर्धा  करने  वाला  प्रतिष्ठान  श्रौर  श्राप  देख  रहे  हैं  कि  भारत

 eat  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड a  श्रौद्योगिक  प्रगति  में  बाधा  पहुंचाने  प्रयास  किया जा  रहा  जो

 कि  विद्युत्  परियोजनाओं  के  लिए  सामान  की  सप्लाई  करता  यदि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 में  हड़ताल  जाये  तो  उसी  ढंग  से  विद्युत  संबंधी  वस्तुग्रों  की  सप्लाई  में  कमी  हो  जायेगी  जिसके

 रवरूप  statis  उत्पादन  घट  जायेगा  |

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  जी  को  पता  है  कि  कार्मिक  संघों  के  कुछ  बर्ग  हड़ताल को

 wrt  रखवाने  में  दिलचस्पी  ले  रहे  हैं  और  समाचारपत्नो ंमें  जो  समाचार छप  रहे  हैं  कि  प्रबन्ध

 व्यवस्था  भी  हड़ताल  को  जारी  रखना  चाहती  क्या  यह  भी  सच  है  शर  इस  प्रबन्ध  व्यवस्था पर

 e WITS  सरकार  का  नियंत्रण  प्रबन्ध  व्यवस्था  इंटक  से  सम्बद्ध  कार्मिक  संघों  के  बीच  किसी

 प्रकार की  सांठ-गांठ  है  जिन्होंने  कि  यह  हड़ताल  करवाई  हैं  शर  कया  यह  देश  की  श्रौद्योगिक  प्रगति  को

 समाप्त  करने  की  जानबूझकर  की  गई  चेष्टा  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्नी  जी  इसकी  जांच

 करवायेंगे  ?

 st  ant  फर्नाडोस  :  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  में  यह  हड़ताल  प्रनोखे  ढंग  से  हुई  यह  14

 जुलाई  को  शुरू  हुई  जबकि  एक  कमंशाला  के  लगभग  430  कमंकारों ने  नारे  लगाए  कि  हमारी  पदोन्नति

 की  उस  दिन  उन्हें  काम  पर  वापस  जाने  के  लिए  कहा  गया  श्रौर  वे  वापस  काम  पर  चले

 गले  दिन  सभी  कारीगरों  ने  काम  रोको  हड़ताल  कर  दी  ake  उनकी  मांग  थी  कि  सभी  कर्मकारों  की  हर

 तीसरे  वर्ष  भ्रगले  में  पदोन्नति  की  उन्होंने  यह  भी  मांग  की  कि  प्रत्येक  तीसरे
 साल

 के
 बाद

 प्रत्येक  कमेकार  की  अगले  ग्रेड  में  पदोन्नति  की  जानी  जब  यह  मांग  की  गई  थी  तो  इसमें  किसी

 भी  संघ  का  हाथ  नहीं  वास्तव  में  हमारी  जानकारी  यह  है  कि  सभी  संघों  को  इससे  areas  हुआ ॥

 उनके  साथ  बातचीत  करनी  संभव  नहीं  हो  सकी  क्योंकि  वहां  कोई  प्रवक्ता  नहीं  15  तारीख से  19
 तारीख  तक  की  यह  स्थिति  सभी  कमेंकार  बाहर  रहकर  नारे  लगा  रहे  हैं  कि  उनकी  प्रत्येक  तीन  वर्ष

 बाद  श्रगले  ग्रेड  में  पदोन्नति
 की

 जानी  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  20  कार्मिक  संघ

 इनमें  बगवार  संघ  भी
 19

 जुलाई  को  इन  सारे  संघों  ने  एक  कार्यवाही  की  एक  संयुक्त

 परिषद्  प्रबन्ध  व्यवस्था  ने
 26  जुलाई  को  संयुक्त  परिषद भ  के  साथ  बातचीत  करनी

 कर  दी
 ।

 श्न्ततोगत्वा  हम  एक  समझौते  पर  पहुंच  गए  लगभग  सभी  संघों  ने  इस  समझौते पर

 हस्ताक्षर
 कर

 लिए  किन्तु  थ  तथा  इंटक  ने  उस  दिन  उस  समझौते  पर  हस्ताक्षर  नद्दीं  किसी
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 Saka) —————

 तरह  27  तारीख  को  सभी  कर्मचारी  काम  पर  झरा  गए  ate  सभी  संघों  ने  श्रपना  सहयोग  तथा  समर्थन

 दिया  और  साथ  ही  उन्होंने  प्रबन्ध  व्यवस्था  को  यह  भी  शभ्राश्वासन  दिया  कि  जो  5  करोड़  की  उत्पादन

 हानि हुई  है  वह  7  नवम्बर  तक  पुरी  कर  ली  जायेगी

 जहां
 तक

 दस  बात  का  सम्बन्ध  है  कि  क्या  यह  हड़ताल  राजनीतिक
 करण

 से  हुई  है  या  इसमें

 किसी  अधिकारी  का  हाथ  इस  बारे  में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :  af  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकस्स  लिमिटेड  के  इसी  एकक  में  नहीं  वरन्
 wy  एककों  में  भी  पदोन्नति  के  बारे  में  व्याप्त  अ्रसंतोष  है  तो  क्या  मंत्री  जी  पदोन्नति  नीति  के

 बारे
 में

 किसीं

 समिति  या  श्रायोग  का  गठन  क्योंकि  उक्त  श्रधिकारियों  की  तो  प्रायः  पदोन्नति  हो  जाती  किन्तु

 इन  कारीगरों  को  पदोन्नति  नहीं  दी  जाती ?

 श्री  wit  फर्नानडोस  :  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  सभी  एककों  में  पदोन्नति  के  बारे में  लगभग

 एक  समान  नीति  इस  संकट  के  उत्पन्न  होने  से  पूर्व  पदोन्नति  नीति  में  कोई  विशिष्ट  मांग  नहीं  की

 भोपाल  एकक  में  एक  संयुक्त  विचार  विमर्श  करने  वाली  समिति  है  जिसकी  28  जून  अर्थात  यह

 संकट  पैदा  होने  से  15  दिन  पहले  बैठक  हुई  उस  समय  भी  पदोन्नति  के  बारे  में  किसी  तरह
 का

 प्रश्न  नहीं  उठाया  गया  अब  इस  हड़ताल  के  बाद  एक  समझौता  हुमा  कि  प्रबन्ध  तथा

 संघों  द्वारा  एक  संयुक्त  परिषद्  स्थापना  की  जायेगी  जो  कि  पदोन्नति  नीति  की  जांच  करेगी  पौर  मैं

 समझता  हूं  कि  पदोन्नति  संबंधी  ae  मामला  हल  हो  जायेगा

 Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Mr.  Speaker  there  has  been  a  loss  of  5  crore  of  rupees  due
 to  strike  in  B.H.E.L.  and  later  on  there  has  been  a  settlement  between  the  management  and
 the  workers.  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  as  to  why  there  has  been  so  much
 delay  in  reaching  at  this  settlement  which  resulted  a  loss  of  rupees  five  crores.  The  Central
 Government  should  have  interfere  at  a  early  stage  if  the  demands  of  the  workers  .were  legal
 so  that  this  loss  of  5  crores  could  be  averted  and  if  their  demands  were  not  legal  then  why
 the  strike  was  not  declared  illegal  and  there  has  been  so  much  delay  ?

 Shri  George  Fernandes:  Mr  Speaker  I  have  already  stated  that  how  the  strike  started
 on  the  14th  and  how  it  was  not  possible  to  have  talks  with  the  workers  and  their  representatives
 up  to  the  19th.  As  soon  as  the  twenty  trade  unions  formed  a  Joint  Council  of  Action  we
 started  negotiations.  We  talked  to  the  Chief  Minister  and  the  Labour  Minister  of  Madhya
 Pradesh  a  number

 of  time.  Due  to  their  efforts  we  could  reach  at  this  settlement.

 Now  so  far  as  the  question  of  legal  and  illegal  demands  is  concerned,  I  would  say  that
 the  demands  can  not  be  legal  or  illegal.  You  can  say  that  every  worker  should  be  promoted
 to  the  higher  next  grade  after  every  three  years.  We  can  not  say  that  it  is  legal  or  ille-
 gal  demand  and  it  is  difficult  to  discuss  this  matter.  Any  body  can  say  that  he  should  be

 Therefore promoted  within  two  years.  Another can  demand  for  promotion  after  5  years.
 it  is  futile  to  say  whether  their  demand  was  legal  or  illegal.

 So  far  as  the  loss  of  rupees  5  crores  is  concerned,  once  or  twice  it  so  happened  that  the

 representatives  of  the  Joint  Council  of  Action  did  not  turn  up  for  negotiations.  In  fact  there
 was  difference  of  opinion  in  them  and  they  were  not  reaching  at  a  consensus.  That  is  why
 there  has  been  so  much  delay.

 Shri  Yuvraj:  I  want  to  know  what  were  the  demands  of  LT.U.C.  and  I.N.T.U.C.
 which  are  the  two  unions  out  of  the  20  unions  ?

 Shri  George  Fernandes  :  They  had  no  demand.  The  fact  is  that  on  the  14th  about  430

 workers  came  out  and  made  slogans  for  promotion.  Next  day  all  the  workers  came  out  and
 demanded  promotion  in  the  next  higher  grade  after  three  years.  No  particular  union
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 made  any  demand.  On  the  19th  when  they  formed  a  Joint  Council  of  Action  they  prepared
 a  five  point  charter  of  demand.  Those  five  demands  are  as  under:—

 1.  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  at  पदोन्नति  नीति  पर  पुर्विचार  किया  जाना  चाहिए भर

 प्रत्येक  कर्मकार  को  प्रत्येक  तीन  ad  के  पश्चात्  पदोन्नति  दी  जानी

 2.  सभी  कमेंचारियों  कें  लिए  आवास  की  व्यवस्था  की  जानी

 3.  छुट्टी  यात्रा  रियायतों  के  बदले  में  पैसा  प्घ्य  :
 चाहे  कमंचारी  छुट्टी  यात्रा  रियायतों

 को  फायदा  उठायें  या  इसका  नकद  भुगतान  किया

 4.  श्रनुसचिवीय  तथा  अरन्य  कर्मचारियों  जिनके  काम  करने  के  घंटे  1974 में  41  कीं  बजाय

 as  किए  प्रतिपूर्ति भत्ता  दिया  जाये

 5.  जिन  कममेंचारियों  के  पास  अरपना  कोई  वाहन  उन्हें  प्रधिकारियों  के  बराबर वाहन  भत्ता

 दिया  जाना  चाहिए  इसके  अतिरिक्त  सभी  कमंचारियों  को  रियायती  पर  वाहन  भत्ता  दिया  जाना

 चाहिए  चाहें  उन्हें  शहर  में  ही  घर  दिया  gar  हो  अथवा  नहीं  ।

 These  are  the  5  demands  made  by  them  on  the  19th.  In  the  matter  of  promotion  it
 has  been  decided  that  about  1400  worker  will  be  promoted  to  next  higher  grade.  The  Joint
 Negotiating  Committee  will  continue  to  have  talks  with  the  unions  about  other  demands.
 There  is  a  separate  committee  to  review  promotion  policy  and  it  will  give  its  decision  time
 to  time.  A.LT.U.C.  and  had  not  any  special  demand.

 An  Hon.  Member:  Is  there  any  conspiracy  in  it?

 Shri  George  Fernandes:  The  settlement  took  place  on  the  26th.  On  the  27th  the  work
 was  resumed.  It  oftenly  happens  that  when  there  are  two  organisations  and  one  organisa-
 tion  is  agreed  to  reach  at  any  settlement  the  other  organisation  tries  10  show  that  that  is  more
 strong  and  does  not  sign  the  settlement.  This  may  be  the  reason  for  A.ILT.U.C.  and  I.N.T.U.C
 to  not  to  sign  the  settlement.

 Laxminarain  Pandeya:  The  Minister  has  stated  that  the  promotion  policy  was
 defective  and  that  is  why  about  1400  workers  will  be  promoted.  What  action  is  being  taken
 against  the  officer  due  to  whose  bad  behaviour  the  worker  compelled  to  go  on  strike.  What
 steps  are  being  taken  to  avoid  strike  in  future  ?

 I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  whether  it  is  a  fact  that  the  management
 of  B.H.E.L.  is  repeatedly  saying  that  some  of  the  units  will  be  wind  up  and  due  to  this  there  is
 discontentment  amongst  the  workers  there  ?

 B.H.E.L.  is  a  big  establishment  in  Madhya  Pradesh.  It  is  a  well  known  establishment
 and  it  has  contracts  with  foreign  countries.  It  is  exporting  heavy  machines  to  foreign
 countries.  But  the  artisans  working  there  have  not  been  promoted  for  the  last  twelve  years,
 whereas  the  officers  have  been  promoted  thrice  in  five  years.  I  want  to  know  whether  this
 is  also  one  of  the  reasons  for  the  discontentment  there  ?  The  promotion  Committee  should  go
 in  depth  in  regard  of  promotion  policy  so  that  such  situation  does  not  arise  again  in  future.
 What  is  the  factual  position  regarding  winding  up  of  some  units  there  ?

 Shri  George  Fernandes:  Mr.  Speaker  promotion  was  the  main  issue  raised  during  the
 strike  in  B.H.E.L.  No  other  matter  was  raised  during  the  strike  period.  Now  there  is  a
 Committee  to  look  into  promotion  policy  and  if  there  will  be  any  lacuna  in  promotion
 policy  that  will  be  removed.  It  seems  that  timely  action  has  not  been  taken  for  giving
 promotion  to  the  workers.  There  has  been  delay  in  it.

 At  present  I  have  no  informati  on  about  winding  up  or  transfer  of  any  unit  of  B.H.
 E.L.  I  hope  we  would  be  able  to  ey  olve  a  suitable  policy  in  regard  to  promotion.

 श्रो  के०  राम
 मति |  क्या  मंत्री  महोदय  हमें  बताएंगे  कि  क्या  यह  सही  नही ंहै  कि  झाई०  एन०

 टी०  Yo  To  श्राई०  टी०  यू०  सी०  me
 ने  दौ  पूर्व  पदोघ्नति

 के
 बारे

 में  कुछ  मांगें रखी
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 क्या  यह  भी  सहीं  है  कि  सत्तारूढ़  दल  द्वारा  संघों  को  समन  देने  के  कारण  इस  तरह  a  हड़ताल

 हुई

 wea  महोदय
 :

 केवल  प्रश्न  पूछिये  अधिक  नहीं  ?

 श्री  के०  कया  यह  सही  नहीं  है  कि  यब्पि  ये  मांगे  दो  वर्ष  से  की  जा  रही  थी  तथापि
 भारत

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  ने  पदोन्नति  नीति  बनाने  के  लिए  rte  नहीं  कार्यकारी  निदेशक
 यह  तय  करने  के  इच्छुक  नहीं  थे  !

 श्री  at  फर्नानड्ोस  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  f  भारत  हैवी  इनेक्ट्रिकल्स लिमिटेड़  की  कोई
 पदोन्निति  नीति  नहीं  थी  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  ए०  श्राई०  टी०  यू०  श्राई०  एन०  टी०  qoato

 आदि  सहित
 20

 संघों  द्वारा  किए  गए  समझौते  में  कहा  गया  है  स्वीकार  किया  जाता  है
 द्वारा  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  दिए  गए  सुझावों  पर  व्यापक  रूप  से  विचार  किया  "

 अन्य  शब्दों  में  यों  कहा  जा
 सकता  है  कि  वहां  पदोन्नति  नीति  है

 ।
 कुछ  परिवर्तनों  का  प्रस्ताव

 किया  गया  संघों  ने  भी  कुछ  परिवर्तन  करने  के  सुझाव  दिए  ्, ह्  यह  कहना  दूसरी  बात  है  कि  वहां

 पदोन्नति  नीति  नहीं  है  किन्तु  ऐसी  नीति  है  श्रौर  उसमें  कुछ  परिव्तन
 करने

 का  सुझाव  गया
 है  |

 जहां  TH  To  श्राई०  qo  सी ०  तथा  झाई ०  एन०  eto  To  ado  संघों  gra  पदोन्नति  नीति

 में  परिवर्तन  करने  की  मांग  का  सम्बन्ध  ये  मांगे  स्वयं  कर्मकारों  की  है  aa  यह  बात  दोहरा  दी  है  कि

 यह
 कंसे  श्रारम्भ  हुआ  श्रौर  कैसे  इसका  अन्त  हुमा  ।  गत  20  वर्षों में  प्रत्येक  संघ  ने  ava  पत्र

 पेश  किया  है
 |  संघ  निरन्तर

 श्रपनी  मांगें  रखते  हैं  श्रौर  मेरा  विचार  है  कि  आई०  रत्त०  टी० यू०
 सी०  तथा

 ए०  argo  टी०  Yo  सी०  ने  भी  पदोन्नति  तथा  कमेकारों  से  संबंधित  wea  बातों  के  बारे
 मांग

 की

 होगी

 Shri  Nathu  Singh  ;  Mr.  Speaker  whenever  the  workers  or  employees  place  their  de-
 to  their mands  before  the  Government  or  Industrialists,  due  sympathy  is  not  given

 demands  which  lead  strikes.  When  the  situation  becomes  worse  and  the  production
 is  affected,  only  then  the  Government  pay  her  attention  to  that,  I  want  to  know  whether
 the  Government  will  formulate  any  scheme  under  which  the  justified  demands  of  workers
 will  be  given  due  consideration  before  the  workers  start  agitation  or  go  on  strike  and
 whether  it  will  be  also  decided  that  undue  demands  will  not  be  accepted  even  after  they
 go  strike.

 Shri  George  Fernandes  :  This  question  relates  to  Ministry  of  Labour.  However  I
 can  say  that  this  matter  is  under  Government’s  consideration.

 Shri  Mani  Ram  Bagri  Mr.  speaker  one  of  the  important  question  is  that  whether
 there  is  right  to  go  on  strike  or  not.  I  want  to  know  whether  Janta  Government  will
 change  the  policy  of  the  previous  Govt.  in  respect  of  workers/what  is  the  difference  in  Labour
 Policy  of  previous  Government  and  this  Government.  The  Labour  policy  of  this  Govern-
 ment  should  be  clearly  spelt  out.

 seal  के  लिखित उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS
 TO  QUESTIONS

 Complaints  about  Colours  and  Designs  of  Controlled  Cloth

 *798,  Shri  Ishwar  Choudhary  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation

 -be
 pleased

 to  state

 a)  whether  Government  have  received  complaints  from  the  Super  Bazar  and.  other
 consumer  cooperative  societies  and  retailers  through  the  National  Consumer  Cooperative
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 14  1899  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
 -

 Federation  that  the  colours  and  designs  of  the  controlled  cloth  are  unattractive  and  out-
 moded  and  are  not  popular  among  the  consumers  as  a  result  of  which  thousands  of  bales
 of  such  cloth  are  lying  unsold;  and

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  improve  the  situation  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civik  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia):
 (a)  and  (b)  Government  have  not  received  any  complaints  of  largescale  accumulation
 of  controlled  cloth  tying  unsold.  The’  total  stocks  of  controlled  cloth  so  far  reported  by
 the  nominees  of  20  States  and  8  Union  Territories  as  on  31st  May,.1977  was  only  1552
 bales  which  has  to  be  considered  as  pipeline  stocks  when  compared  to  the  monthly  allot-
 ment,of  22,000.  bales  No  formal  complaints  regarding  unpopularity  of  colours.or  designs
 of  controlled  cloth  have  been  lodged  either  with  the  Textile  Commissioner  or  with  the

 National.Cooperative  Consumers  Federation.  In  reply  to  a  recent  specific  inquiry  made
 by  the  NCCF  in  June,  1977,  however,  some  nominees  of  the  State  Governments  have
 mentioned  complaints  ofa  general  nature  about  unattractive  designs  and  unpopular  colours,
 which  could  not  be  sustained  as  the  cloth  was  accepted  by  them  after  checking  the  sample.

 2.  According  to  the  prescribed  procedure,  after  controlled  cloth  produced  by  the
 mills  are  allocated  to  different  States  by  the  Textile  Commissioner,  the  sample  of  each
 variety  of  controlled  cloth  is  sent  by  the  mills  concerned  to  the  State  nominees  to  enable
 them  to  check  the  quality,  colour  and  design  before  accepting  the  allocation  and  giving

 The instructions  for  despatch  of  the  controlled  cloth  to  a  particular  consignee  in  a  district.
 State  nominees,  therefore,  have  an  opportunity  to  check  the  colour  and  design  and  decide
 whether  these  are  acceptable  to  the  people  of  the  State  before  accepting  the  allotment.
 Preference  for  colours  and  designs  vary  from  region  to  region  and  any  cloth  which  is  not
 accepted  by  a  particular  State is  reallotted  to  another  State  where  such  colours  and  designs
 are  acceptable.  Genuine  complaints  should,  therefore,  relate  to  cases  where  ‘the  cloth
 actually  supplied  do  not  conform  to  the  samples  sent  by  the  mills.  In  such  cases,  formal
 complaints  have  to  be  filed  by  the  consignees  with  the  Textile  Commissioner  and  the  National
 Cooperative  Consumers  Federation  for  further  investigation  and  punitive  action  against
 the  mills  concerned.  No  such  formal  complaints  have  been  lodged  by  any  of  the  consig-
 nees  since  January,  1977,  stating  that  the  cloth  supplied  did  not  conform  to  the  sample

 गोदा  मसें  निर्बाध  व्यापार  ३

 | 11  Usentel  फंलीरा  क्या  बाणिज्व तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  गोओआ  में  निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र  स्थापित  करने  का  श्रौर

 यदि  तो  इस  परियोजना  का  सही-सही  स्वरूप  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  जी  नहीं

 प्रइन  नहीं  उठता

 उगाने  वालें  किसानों  को  सहायता

 *  801.  श्री  डी०  Sto  देसाई  :  बया  वार्णिज्ब  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री  we  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तम्बाकू  के  मूल्यों  में  अल/भप्रद  स्तर  तक  गिरावट  तरा  गई  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  fra  किसानों  की  सहायता  करने  का  है  जिससे  किसान  के

 घास  जो  स्टाक  है  वह  वर्षा  के  दौरान  खराब  होने  से  बच  जाये  तथा  जिसके  परिणामस्वरूप  उन्हें  भारी  आर्थिक

 बाशिज्य  तभा  नागरिक  ate  site  सहकारिता  मंत्री  सोहन  (*)  शर  (@)

 धुएं  से  सुखाए  गये  सी०  तम्बाक  जो  fra  की  प्रधान  किस्म  कीमतें  पिछले  वर्षों
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 Written
 Answers  to  Questions  Sravana  14,  15151:  ke:

 a द
 ३  ;

 मुकाबले  स्थिर  या  झपेक्षाकृत ऊंची  रही  हैं  परन्तु  प्रमुखतः  महाराष्ट्र में  उगाए  जाने  बाले

 बीड़ी  के  ड  ate  पश्चिम  बंगाल  में  उगाए  जाने  वाले  मोतिहारी  तथा  जाटी  तम्बाकू  की  कीमतों  में

 इस  वर्ष  के  दौरान  कुछ  ax  तक  गिरावट  झाई  है  जब  कि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उनकी
 श्रपेक्षा

 कृत  ऊंची  रहीं  उन  वर्षों  में  कीमतें  ऊंचीं  होने  का  कारण  उत्पादन  में  गिरावट  था  ।

 एफ  सी०  वी०  तम्बाकू  का  स्टाक  जमा  हो  जाने  की  कोई  सुचना  नहीं  मिली  बताया
 जाता

 है  कि  में  बीड़ी  के  तम्बाकू  का  स्टाक  जमा  हो  गया

 बीड़ी  के  तम्बाकू  at  निर्यात  मांग  बहुत  सीमित  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  निर्यातित  बीड़ी

 1975-764  निर्यात  gat  था  |
 राज्य के  तम्बाकू  की  अधिकतम  मात्रा  4582  Ho  टन  थी  जिसके

 व्यापार  निगम  ने  बीड़ी  के  तम्बाकू  के  लिये  निर्यात  बजार  हासिल  करने  सम्भाव्यता का

 किया  किन्तु  उनकीं  राय  है  कि  वह  ARMASh  नहीं  है  और  इसे  स्वदेशी  बीड़ी  उद्योग  द्वारा  खपत  के  लिये

 स्वदेश  में  ही  बेचना  होगा

 Loans  adyanced  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  through  Rural  Banks

 *802.  Shri  Ramji  Lal  Suman  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Bank-

 ing  be  pleased  to  state;

 (a)  the  amount  of  loans  advanced  to  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  through  rural  banking  during  the  emergency  period;  an

 (b)  whether  Government  propose  to  wind  them  up  or  increase  their  number  and
 if  more  rural  banks  are  to  be  opened,  by  what  time  that  would  be  done  and  the  outlines
 of  the  scheme  in  this  regard

 The  Minister  of  Finance  and  Reyenue  and  Bankin  (Shri  H.M.  Patel):  (a)
 Regional  Rura!  Banks  do  not  maintain  separate  statistics  on  the  basis  of  caste  of  their
 borrowers.

 (b)  The  Reserve  Bank  of  India  have  set  up  a  Committee  under  the  Chairmanship
 of  Prof.  M.L.  Dantwala  to  review  the  working  of  the  Regional  Rural  Banks.  ne
 Committee  is  expected  to  report  in  about  three  months.  The  future  policy  frame  in

 respect  of  the  Regional  Rural  Banks  will  be  determined  in  the  light  of  the  recommendations
 ef  the  Committee.

 विमान  परिचारिकाश्रों को  wet

 *  803.  श्रीमती  मृणाल  गोरे  :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विमान  परिचारिकाओं  की  भर्ती  के  लिये  कोई  नीति  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ;

 क्या  समाज  के  कमज़ोर  वर्गों  से  महिलाओं  की  भर्ती  के  लिये  कोई  रक्षोपाय  किये  हैं  :

 क्या  बम्बई  शौर  दिल्ली  में  केवल  झ्रधुनातन  समाज  से  महिलाओं  की  भर्ती  करने के  वारे

 में  कोई  चल  रही  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्रों
 पुरुषोत्तम

 :
 ate  (a)  विसान

 काझों  के  पदों  पर  भर्ती  करना  इंडियन  एयरलाइंस तथा  एयर  इंडिया  के  श्रधिकार क्षेत्र  के  अन्तर्गत
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 मान
 5  1977

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ati  सरकार  द्वारा  इंडियन  एयरलाइस  तथा  एयर  इंडिया  को  जारी  किये  गये  निर्देश

 में  विभिन्न  प्रकार  की  नौकरियों  के  लिए  aTghra  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिये  art

 की  व्यवस्था है  ate  यह  श्रारक्षण  विमान  परिचारिकाओं  के  पदों  पर  भर्ती  करने  के  मले  में  भी  लागू

 होता  gt  इसके  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  मामले  में  कुछ

 विशेष  रियायतें  भी  लागू  होती  हैं  शर  तथा  प्रशिक्षण  के  संबंध  में  भी  उन्हें  विशेष  सुविधाएं

 प्रदान की  जाती  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
 |

 विदेशों  सें  पर्थटक  कार्यालयों  का  पुनर्गठन

 *  504.  tt  glo  बी०  चन्द्रगौड़ा  :  क्या  ठन  ate  नागर  बिमानत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  विदेशों में  पयंटन  विभाग  के  बड़ी  संख्या  में  कार्यालय  काम  कर  रहे

 क्या  उक्त  कार्यालयों  का  उन  पर  होने  वाले  व्यय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपयोगिता  का

 पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  fear  गया  और

 कया  प्राप्त  naaa  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  विदेशों  में  het  पयंटक

 wal  को  पूनर्गठित  करने  का

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :

 (a)  यद्यपि  में  स्थित  अलग-ग्रलग  पर्यटन  कार्यालयों  का  कोई  श्रौपचारिक  लागत  लाभ

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  तथापि  पर्यटन  विभाग  ने  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  झाथिक  अ्रनुसंधान  परिषद्

 काउन्सिल  ate  एम्प्लाइड  इकॉनॉमिक  में  माध्यम  से  भारत  में  पर्यटन  के  लागत  लाभ  अ्रनुपात

 का
 एक  गहन  श्रध्ययन  किया  ।  विदेशों  मुद्रा  के  कुल  खर्च  की  दृष्टि  जिसमें  1972-73

 में  पर्यटन  कार्यालयों  पर  gar  व्यय  भी  सम्मिलित  भारत  के  लिये  पर्थटन  को  बढ़ावा  देने  की  लागत

 उस  ः  qaenyt  से  होने  वाली  कुल  राय  का  5. 1  प्रतिशत  थी  इस  स्वतंत्र  संगठन के  जांच  परिणामों

 के  श्रनुसार  विदेशों  में  स्थित  प्थटन  कार्यालयों  पर  gal  खच  पर्यटन  से  होने  वाली  कुल  ्राय  के  5. 1

 प्रतिशत  का  लगभग  एक  तिहाई  दूसरे  शब्दों  Hag  खर्चे  पर्थटन  से  होने  वाली  कुल  आय  के  मुकाबले

 में  बहुंत  थोड़ा था  ।

 विदेशों  में  पयंटन  कार्यालयों  के  स्थान  निर्धारण  के  बारे  में  सरक[र  एक  बड़ी  ही

 हारिक  नीति  श्रपनाती  पर्थटन  विभाग  ने  वहां  नये  प्थंटन  कार्यालय  खोले  हैं  जहां  पर्यटक  सम्मवनाएँं
 झघिक  हैं  और  वहां  कार्यालय  बन्द  कर  दिये  हैं  जहां  पर्यटक  संभावनाएं  समित  पायी  गयी  हैं

 Export  of  Indian  Goods  to  developing  Countries

 *805.  Shri  Bhanu  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  s  pecial  efforts  have  been  made  by  Government  for  promoting  export
 of  Indian  goods  to  developing  countries;  and

 (b)  if  so,  the  results  thereof  ?
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 W  ritten  Answers  to  Questions
 August  5,  1977.0
 an ि  ि

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri
 Mohan  Dharia)  :  (a)  The  new  government  is  intensifying  its  efforts  to  promote  exports
 by  opening  of  offices  by  public  and  private  sector  trade  organisations,  inviting  trade
 delegations,  participation  in  trade  fairs  and  exhibitions  etc.

 (b)  It  is  too  early  to  indicate  the  results.

 एकाधिकारवादी गृहों  को  ऋण  सुविधायें
 *  5४06  श्री  के०

 श्री  वयालर

 कया  चित्त  site  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  एकाघिकारवादी  गृहों को  मिलने  वाली  ऋण  सुविधाओं  में  कोई  ढील
 दी

 गई

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ate  इसके  क्या  कारण  श्रौर

 उद्योगों  तथा  निर्यातकर्ताश्रो ंके  लिए  नीति  में  किस  सीमा  तक  ढील  दी  गई

 वित्त  तथा  राजस्व  site  बैंकिंग  मंत्री  एस०  एम०  :  से  भारतीय  fot

 बेंक  द्वारा  27  1977  को  घोषित  ऋण  नीति  का  मूल  उद्देशय  मुद्रा-विस्तार  को  रोकना
 किन्तु  साथ

 ही  पूंजी-निवेश  का  उत्पादन  श्र  निर्यात  में  सहायता  तथा  artery  वस्तुद्नों  की  सप्लाई  को

 बढ़ाना  यद्यपि  एकाधिकारी  तथा  व्यापार  प्रथा  आर०  टी०  iio) ! :

 1969  की  धारा  26  के  ग्रधीन  दर्ज  किये  गयें  69  बड़े  उद्योग  समूहों  के  पक्ष  भारतीय  fora
 बक

 द्वारा  घोषित  ऋण  नीति  में  कोई  छठ  नहीं  दी  गंयी  किन्तु  उनकी  वास्तविक  उत्पादन  अपेक्षाओं  की

 पूति  के  लिये  बेंकों  ने  उन्हें  ऋण  सुविधाए  देना  उसी  प्रकार  जारो  रखा  जैसे  कि  वे  अन्य  ऋणकर्ताग्रों
 के

 बारे  में  करते  बैंक  इन  मामलों  में  यह  सुनिश्चित  करते  के  सावधानी  बरतत े,
 कि  ऋणकर्त्ता्रों  द्वारा  aaa  तत्काल  विधिसम्मत  श्रावश्यकताश्ं  के  लिए  अपेक्षित  न्यूनतम  राशियां  उधार  लीं  जायें

 श्र  जिस  प्रयोजन  के  लिए  ये  sare  लीं  उसी  के  लिए  at  की  जाय ।

 निर्वात  श्रौर  दीर्घावधि  पूंजी  निवेश  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  fore  बैंक  ने  श्रपने  27

 1977 के  परिपत्र  द्वारा  बैंकों  से  नीचे  लिखे  अनुसार  कहा  है

 वे  उद्योगों  को  कम-से-कम  तीन  वर्ष  के  पूंजी  निवेश  के  वास्ते  जो  मीमादी  ऋण  दें
 उस  पर  व्याज  दर  12.5  प्र  तिशत  से  श्रधिक

 न  a

 (ii)  पुर्नावित्तपोषण  की  नयी  नीति  के  झ्रधीन  ऋण  के  1976  के  वार्षिक  at

 से  अधिक  निष्पादन &  50  प्रतिशत तक  पुर्नावित्तपोषण  का  हकदार  होगा

 (iii)  1978.  तक  निर्यात  ऋण  विषयक  पुर्वित्तपोषण  केवल  10 .  5  प्रतिशत
 की  दर

 से  होगा  ।

 फ़ीका  झर  दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  देशों को  गुड़  का  निर्भात

 *  807.  Sto  बसन्त  कुमार  पंडित :

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  बर्मा

 बया  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्योर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि :

 कया  वर्ष  1976-77  के  सौसम  में  गुड़  का  उत्पादन  देश  में  इसकी  मांग  से  aire  gar;
 उ  oF, यदि  तो  देश  के  विपणन  केन्द्रों  में  कितना  ws  मा  पड़ा

 क्या  गन्नाउतादकों  ने  सरकार
 से  श्रक्रीका  श्रौर  दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  देशों  को  गुड़  निर्यात

 करने  का  किया  झोर
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 14  1899  )  प्रश्नों
 ं

 के
 लिखित  उत्तर

 Ts  उत्पादकों  की  sites  कठिनाई  को  दूर  करने
 के

 लिये  उनकी  सहायता  करने  हेतु

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की

 वाणिज्य
 तथा  नागरिकर्पृति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रो  मोहन  :  (*)  वर्ष  1976-77

 के  संबंध  में  गड़  उत्पादन  के  oat  उपलब्ध  नहीं  इन्हें  चीनी  मौसम
 समाप्त  होने

 के  बाद  संकलित  किया  जाता

 aa  तथा  सांण्यिकीय  कृषि  तथा  सिंचाई  मंत्रालय  को  उनके  क्षेत्रीय  बाजार

 एककों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  श्रांध्र  उत्तर  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  स्थित  उत्पादन  क्षेत्रों  में

 भारी  aval  में  गुड़  के  भंडार  उपलब्ध  देश  के  विभिन्न  बाजार  केन्द्रों  में  गुड़  के  संचित  भंडारों

 का  सही  प्राक्कलन  देना  संभव  नहीं

 तथा  गड़  के  निर्यात  के  संबंध  में  गन्ना  उपजकर्ताश्ों/व्यापारियों  से  कुछ  अनुरोध

 प्राप्त  हुए  चूंकि  गुड़  झाम  खपत  की  वस्तु  है  श्रौर  चल  रही  ऊंची  कीमतों तथा  ग्रान्तरिक

 बाजार  कीमतों  पर  इसके  निर्यात  के  जो  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़े  हैं  उन्हें  देखते  बहुत  थोड़ी  मात्राओं  को

 इसके  निर्यात  की  झनुमति  नहीं  दी  जाती  ऐसी  we  है  कि  व्यापारियों  के  पास

 गुड़  के  विद्यमान  बिना  किसी  कठिनाई  के  घरेलू  बाजार  में  बिक  जाएंगे  ।

 यूनियन  बैंक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  गई  अ्रग्रिन  राशियां

 *
 808.  श्री  शंकर  fag  जी

 श्री  अनस्त

 क्या  fat  तथा  राजस्व  झर  बेकिंग  मंत्री  यट  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  we  है  कि  राष्ट्रीयकृत  यूनियन  बैंक  श्राफ  इंडिया  ने

 aga  सी  पार्थियों  को  करोड़ों  रुपये  को  जाली  श्रग्रिम  राशियां  दो

 यदि  तो  इस  प्रकार  ga  कितने  राशि  ग्रम्िम  राशि  के  रूप  में  दी  गई  तथा  fare

 किन  पार्टियों  को  दी

 क्या  इन  अग्रिम  राशियों  की  वसूली  संदेहपूर्ण  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामलें  में  क्या  कार्थवाही  की  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  site  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  से  यूनियन  ब्रेक

 ame  इंडिया  ने  सूचना  दी  है  कि  उसने  करोड़ों  रुपये  के  जाली  afar  राशियां  स्वीढू त  नहीं  की

 श्रलजत्ता  बैंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  श्रनुसार  दो  प्राईवेट  व्यक्तियों  द्वारा  की  झर

 धोखादेही  के  परिणामस्वरूप  बैंक  की  भोपाल  शाखा  से  28,100  रुपये  के  दो  जाली  अराम  मंजूर  हो

 गये  इनके  श्रतिरिक्त  मुबारकपुर  शाखा  के  मैनेजर  ट्वारा  11  का  50,800  रुपये  की  अग्रिम

 मंजूर  किये  गये  इन  जाली  पार्टियों  के  नाम  ate  उनमें  से  प्रत्येक  पर  बकाया  रकम  अनुबन्ध में  प्रस्तुत

 जहां  तक  भोषाल  शाखा  द्वारा  जाली  भ्रप्रिम  राशियां  मंजूर  करेने  का  संबंध  इसे  मामले की
 रिपोर्टे  पुलिस  को  कर  दी  गयी  थी  शौर  इसके  परिणामस्वरूप  दो  व्यक्ति  शिरफ्तार  fare  गये  थे  किन्तु  र  व्यक्ति

 जमानत
 पर  छोड़  दिये  गये  और

 पुलिस  ott  इस  मामले  की  जांच  कर  बैंक  सम्बद्ध  कर्मचारियों

 के  विरुद्ध  wat  से  एक  जांच  कर  रहा  है  ।
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 मुबारकपुर  शाखा  के  मामले  के  बारे  में  ब्रांच  मैनेजर  को  जिम्मेदार  पाया  गया  श्रौर  उसे

 1975  से  बैंक  की  सेवा  से  बर्खास्त  कर  दिया  गया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  भी  जांच  की  शर  उसके

 परिणामस्वरूप  ब्रांच  मैनेजर  को  भारतीय  दण्ड  संहिता की  धारा  409  श्रौर  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम

 1947 की  धारा  5(1)  के  साथ  पठित  धारा  5(2)  के  झ्रधीन  आरोप  पत्र  दिये  गये  wie  निचली

 प्रदालत  से  सजा  दी  गयी
 ।

 wee  यह  मामला  श्रपील  में  उच्च  न्यायालय  के  विचाराधीन

 ब्रैक  के  अनुसार  इन  श्रम्रिमों  की  वसूली  संदिग्ध  है  श्रौर  इसलिए  बैंक  ने  इस  पूरी  रकम  के  लिए
 शर  संदिग्ध  vires  के  अधीन  पुरी  व्यवस्था  कर  दी

 विवरण

 खाते का  नाम  बकाया  राशि  मंजूर  करने  शाखा  का

 का  वर्थ
 5

 श्री  विश्वनाथ  गप्ता  5,000  1971  मुबारकपुर |
 al  नन्द  लाल  यादव  5,000  1971
 श्री  सह  5,000  1971  छोटे  व्यापारियों
 श्री  art  मुहम्मद  5,000  1971  |  शर  wie
 श्री  राम  धारी  4,000  1971  |  सायिकों को  ऋण

 कमल  साव  3,000  1971

 महम्मद  अमीन  4,000  1971
 al  1971 हरी  लाल  5,000  |
 श्  लाल  चन्द  5,000  1971

 10 LV  orr
 J,UUY 5.000  1971

 11.0  or
 निजामुद्दीन

 ad  श्वा  5,000  1971

 12  श्री  कृष्ण  कुमार  12,600  1974  भोपाल  |  कृषिक  ऋण
 13  att  मिट् लाल लाल  क  क  14,580  1°74  भाषाल

 Import  of  Stainless  Steel  through  S.  T.
 *809.  Shri  Mahi  Lal  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  Government  propose  to  import  stainless  steel  through  State  Trading
 Corporation  and  whether  it  will  be  imported  in  the  form  of  sheets  or  bars;

 (b)  ढा  so,  the  procedure  to  be  adopted  for  its  allotment  to  factories  in  the  country;
 an

 (c)  whether  Government  propose  to  allot  quota  of  stainless  steel  at  prescribed  rates
 to  educated  unemployed  persons  who  ‘can  take  up  manufacture  of  various  types
 of  items  from  stainless  steel?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Coop  eration  (Shri  Mohan  Dharia)  :
 (a)  Import  of  stainless  steel  sheets,  strips  and  plates  is  can  alised  through  MMTC.

 (b)  Import  of  stainless  steel  sheets
 under  the  scheme  of  direct  allotment.  Actual  users,  both  in  lar

 /strips  of  0.8  mm  and  thinner  gauges  is  covered

 are  required  to  register  their  twelve  mo  nths’  requirements  with
 ge  and  small  scale  sector,

 the  MMTC.  In  respect  of
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 5  1977  प्रश्नों  के  लिखित
 उत्तर

 strinisss  stezl  plates  and  sheets/strips  thicker  than  0.8  mm,  the  actual  users  are  required
 to  rezister  thzic  12  months’  requirements  with  the  Iron  &  Steel  Controller,  Calcutta,
 Wd  to  supply  the  material  from  domestic  sources  to  the  extent  possible  and  the

 balance  requirements  are  imported  by  MMTC  on  his  advice.

 (c)  Taere  is  no  proposal  to  specially  allot  quota  of  stainles  steel  to  educated  un-

 employed  persons.  However,  any  such  proposal  may  be  considered  on  merits.

 बम्बई  में  श्रायातित  रुई  को  गांठों  का  wat  हो  जाना

 $810.  श्रीमती  पार्बती  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  शर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  श्रायातित  रुई  की  लाखों  गांठें  बम्बई  में  पत्तनों  पर  पड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  पत्तनों  पर  इतना  afar  माल  इसलिए  जमा  हो  गया  है  कि  कपड़ा  के  मालिकों

 ने  जान  बूझकर  माल  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  और

 क्या  सरकार  से  अधिक  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिये  यह  उनकी  नीति  का  एक  श्रंग

 तथा  नागरिक  पूति  शौर  सहकारिता  मंत्रो  मोहन
 :

 जी  नहीं  ।

 से  (a): प्रश्न  नहीं  उठते

 Excise  duty  on  Hand-press  printed  tins

 811.  Shri  Ram  Prakash  Tripathi  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and

 Banking  be  pleased  to  state  :

 (a)  wh2ther  hind-press  printed  tin  containers  manufacturing  industry  is  facing  closur®
 as  a  result  of  levy  of  excise  duty  at  the  rate  of  15%  w.e.f.  February,  1977  without  bringing
 forwatd  appropriate  amendment  in  the  relevant  laws;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  take  steps  to  protect  this  hand-press  industry
 manufacturing  tin  containers;  and  if  so,  in  what  matter?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (2)  and  (0)
 By  a  notification  issued  on  1-5-1970  excise  duty  was  exempted  on  metal  containers  or  in
 relation  to  the  manufacture  of  which  no  process  is  ordinarily  carried  on  with  the  aid  of

 The  scope  of  the  aforesaid  expression  was  examined  in  February,  1977.  The  legal
 opinion  was  that  the  metal  container  produced  from  sheets  the  printing  on  which  was  done
 with  the  aid  of  power  and  was  specific  or  special  to  a  particular  manufacturer  would  not  be
 entitled  to  the  duty  exemption  referred  to  above,  even  though  the  remaining  processes  of
 manufacture  of  such  metal  continers  had  been  carried  on  without  the  aid  of  power.  Follow-
 ing  the  communication  of  that  legal  opinion,  steps  were  taken  by  ‘he  field  officers  to  bring
 under  excise  control  those  hand  pressed  tin  containers in  the  manufacture  of  which  sheets
 of  the  above  type  were  being  printed  with  the  aid  of  power.

 As  pointed  out  above,  the  duty  on  metal  containers  produced by  the  said  hand  press

 notification.  There  was  thus  no
 units  was  collected  as  a  result  of  the  legal  opinion  on  the  scope  of  the  duty  exemption

 laws.
 question  of

 bringing
 forward  amendment  in  the  relevant

 The  representations  received  from  these  units  are  receiving  attention.

 सहकारिता  के  श्रन्तगंत  हथकरधों  संबंधो  शिवारामण  समिति  को  सिफारिश  फो  कार्यान्वित  करना
 *  812.  श्री  के०  ए०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  शिवारामण  समिति  ने  सिफारिश  को  है  किकम  से  कम  60  प्रतिशत  हथकरघे  सहका -
 सोये रिता  क्षेत्र  के  ग्रन्तगंत
 हू  चाहि  ें  ।
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 Written  to
 Questicus

 August  5,.1977

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  ak

 यदि  तो  सारे  हथकरघा  उद्योग  में  सहकारिता  क्षेत्र  का  अंश  इस  समय  क्या  है  और

 सिफारिश  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  है ं?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  मंत्री  (att  सोहन  :  तथा  (a)

 हथकरघा  उद्योग  सबंधी  शिवरामण  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  पांचवी  योजना  अवधि  के  श्रन्त

 तक  60  प्रतिशत  erect  सक्रिय  सहकारी  समितियों  के  अन्तरगत  लाये  जाने  चाहिए  ।  सरकार  ने  यह

 सिफारिश  स्वीकार  कर  ली

 1975-76  वर्ष  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  से  प्रकट  होता  है  कि  38  लाख  हथकरषों

 में  से  केवल  30  प्रतिशत ही  सहकारिता  क्षेत्र  के  झधीन  शामिल  किये  गये  यह  भी  महसूस  किया

 गया  कि  इन  करों  में  से  भी  केवल  15  प्रतिशत  ही  कारगर  रूप  में  सहकारिता  क्षेत्र  के  प्रन्तगत  थे
 पहले  के  वर्षों  में  कायम  की  गई  तथा  पंजीकृत  की  गई  सहकारी  समितियां  ar  तो  निष्क्रिय  बन  गई  थीं

 या  बेकार ।  कई  मामलों  में  प्रभावी  उत्पादन  कार्यक्रम  के  झभाव  में  सहकारी  समितियों  द्वारा  चलाये
 जा

 रहे  करघे  निष्क्रिय  पड़  गये

 2.  सहकारिता  क्षेत्र  की  वर्तमान  प्रणाली  में  परिवतंन  लाने  तथा  इस  क्षेत्न  में  60  प्रतिशत  करवों

 को  शामिल  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  1976-77  जो  कि  हथकरघा  उद्योग  की  केन्द्रीय

 योजना  का  प्रथम  ad  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनेक  उपायों  की  शुस््सात  की  गई

 वे  हैँ  :

 (i)  हथकरघा  सहकारी  समितियों  की  कमजोरी  के  लिये  जिम्मेदार  कारणों  को  जानने  के  लिये

 राज्य  सरकारों  के  साथ  गंभीरतापूर्वक  बातचीत  की  राज्य  सरकारों  को
 उन

 समितियों

 का  गीध  ही  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  भी  सलाह  दी  गई  थी  जो  निष्क्रिय  जो  फिर  से

 चालू
 की

 जा  सकतीਂ  जिन्हें  समाप्त  कर  दिया  है  तथा  काम  कर  रही
 adam  स्थिति  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है

 (ii)  चूंकि  झधिकांश  बुवकर  aga  गरीब  हैं  तथा  सहकारी  समितियों  में  शेयर  नहीं  खरीद  ५

 केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  योजना  लागू  की  है  जिसके  ata  प्रत्येक  बुनकर  केवल

 10  रु
 देकर  सहकारी  समिति  में  भागीदार  बनसकेंगा  ।  बुनकर  को  ऋण  कें  रूप  में

 90  रु०  की  धनराशि  दी  जाती  है  ताकि  उसके  शेयर  100  स०  के  मूल्य के  हो  सके ं।
 इसी  प्रकार  राज्य  सरकारें  निष्क्रिय  उमितियों  में  शेयर  पूंजी  लगाकर  उन्हें  सक्रिय  बना  रही

 इस  कार्यक्रम  के  झधीन  अपेक्षित  धनराशि  बराबर  के  झंशदान  के  grat पर  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  राज्यों  को  दी  जाती  यह  भी  बताया गया  है  कि  1976-77 के  दौरान

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  दिये  गये  50  लाख  रु०  से  एक  लाख  से  alas  करघे

 सहकारिता क्षेत्र  के  अधीन  लाये  गये  ऐसी  श्री  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  जाने

 बाले  2.35  करोड़  रु०  तथा  इतनी  ही  राशि  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिये  जाने  से  1977-78

 के  दौरान  4  लाख  से  algae  करघे  सहकारी  समितियों  के  adie  लायें  जायेंगे ।

 (iii)  चूंकि  नई  स्थापित  की  गई  तथा  जो  चालू  की  गई  सहकारी  समितियों  को

 रिजर्व  बैंक  झाफ  इंडिया  की  हृथकरघा  वित्त  योजना  के  झधीन  सहकारी  बैंक  से  कार्यकारी
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 विवि क  अ

 14  1899  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 पूजी  वित्त  को  wa  भारतीय  ford  बैंक  के  श्रधिकारियों  के  साथ  बातचीत  _

 की  गई  उसके  फलस्वरूप  भारतीय  fora  am  द्वारा  इन  योजनाओं  का  परिचालन

 वाले  मानदण्डों  एवं  पद्धतियों  में  काफी  सुधार  किये  गये  यह  उल्लेखनीय  कि

 जहां  1975-76  के  दौर।न  देश  में  हथकरघा  सहकारी  समितियों  को  भारतीय  for  बैंक

 दरा  स्वीकृत  ऋण  की  सीमा  कुल  मिलकार  केवल  20  करोड़  रुपये  वहाँ  1976-77

 के  लिए  ऋण  सीमा  25.04  करोड़  रुपये  थी  शौर  aq  1977-78  के  लिए  जन  1977

 तक  ऋण  सीमा  कुल  मिलाकर  25.  60  करोड़  रुपयें  की  गई  झाशा  है  कि

 राज्य  सरकारें  रिज  बेक  द्वारा  स्वीकृत  की  जा  रही  उंची  ऋण  सीमा  का  पूरा  लाभ

 उठायेंगी  वूनकर  सहकारी  समितियों  के  उत्पादन-सह-बिक्री  कार्यकलापों  को

 रेंगी  ।

 (iv)  साथ  बुनकरों  की  शीर्ष  विपणन  समितियों  के  शेयर  पूंजी  भ्राधार  को  ae  बनाने  के

 लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  वे  प्राथमिक  समितियों  द्वारा  उत्पादित  माल  को  alan  खरीद

 सक  ।  यह  अनुभव  कया  गया  >  fe  पब  तक  प्राथमिक  तथा  शीष  समितियों  के  बीच

 हू  प्रभावी  रूप  से  स्थापित  नहीं  किया  तब  तक  शीर्ष  समितियां अथक्षम

 से  कार्य  नहीं  कर  सकती  ।  n wert  सहकारी  विकास  निगम  भी  विभिन्न  योजनाओं  के

 जरिए  शीर्ष  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  देकर  हमारें  प्रयासों  में  सहयोग  दे  रहा

 (४)  सहकारी  क्षेत्र  में  बुनकरों के  हित  में  करघा-पुव॑ तथा  करघा  पश्चात्  साधित  करने  की  सुविधाझों

 के  सजन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  भी  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 4.  वास्तविक  wana  तथा  निम्नकित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  co  प्रतिशत  के  प्रभावी  कवरेंज

 का  लक्ष्य  है  उसे  फिर  से  क्रमबद्ध  करने  कीं  झावश्यकता  हो  सकती  है  —

 (1)  सहकारी  समितियों  को  केवल  कागजों  पर  तयार  चलाना  काफी  नहीं  इस

 प्रकार  स्थापित  की  गई  समितियों  में  पदधारी  समर्पण  भावना  वाले  होने  चाहिएं  तथा

 प्रबन्धकीय  एवं  तकनीकी  स्टाफ  होना  चाहिए  जो  कुशलतापूर्वक  समितियां  को  चला

 सके  |  चूंकि  यह  व्यवस्था  सारे  देश  में  समान  रूप  से  एक  ही  रफ्तार  से  नहीं  चलायी  जा
 सकती  ८ (५६  समितियों  की  संख्या  एक  दम  बढ़ाने  की  अवेक्षा  धीरे-धोरे  बढ़ानी  होगी ।

 (2)  लाभप्रद  उत्पादन-सह-बिक्री  समितियों  के  रूप  में  चलाने  की  अपेक्षा  are  तथा  राज्य  सरकारों

 द्वारा  दी
 जा

 रही  सहायता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  सहकारी  समितियां  बनाने  की  किसी

 भी  प्रवृत्ति  से  बचना  समितियां  अच्छी  तरह  से  संगठित  की  जानी

 (3)  प्राथमिक  समितियों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  शीर्ष  स्तर  पर  «उपलब्ध  विपणन

 व्यवस्थाद्मों  से  जुड़े  हुए  dfs  हथकरघा  माल  सहित  वस्त्र  माल  बिक्री  सूती  वस्त्ों

 की  उपभोक्ताश्ों  की  मांग  तथा  पसन्द  से  सीधी  जुड़ी  हुई  है  अतः  हथकरघा क्षेत्र  में  श्रधिक

 उत्पादन  से  ag  नहीं  समझा  जा  सकता  कि  उससे  उत्पादों  की  उतनी  ही  बिक्री  होगी  ।

 at
 सहकारी

 समितियों  के  माध्यम  से  उत्पादन  झाधार  को  gee  करने के

 विपणन  व्यवस्थाः  को  भी  सुदृढ़  करने  की  झावश्यकता  eta  तैयार  किया  गया

 माल  जमां
 हो

 सकता  है  ake  उससे  बनकरों  को  परेशानी  हो  सकती  € |
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 WZ  Ute
 — nl

 विवरण

 विभिनन  राज्यों  में  हथकरधा  सहकारी  समितियां

 राज्य  का  नाम  eaTeal  की  सहकारी  क्षेत्र  समितियों  कार्य कर  रहीं  उन  समितियों  उन  समि  तय

 संख्या  Hegel  की  कुल  समितियों की  की  संख्या जो  की  संख्या जो
 जै

 की  संख्या  सख्या  निष्क्रिय  हैं  निष्क्रिय  k

 Teg  फिर  से  आर  जिनका

 चलाई  ना  परिसमापन

 करना हैं

 a 2  3  5  6

 5,30,000  47,820  1537  692  741  104

 आझान्घ्र  प्रदेश  5,02,000  1,08,900  1015  611  80  324

 तमिलनाड  16 3,  56,000  1;  50,000  876  836  24

 2,00,000  1,75,000  1236  479  757  उपलब्ध

 नहीं
 हैं

 मणिपुर  2,  50,000  13,000  362  311  51  उपलब्ध

 नहीं हैं
 पश्चिम  बंगाल  e  1,98,585  67,708  1180  619  561  उपलब्ध

 नहीं  हैं

 ह  ्  e  1,85,000  72,000  979  486  49  44

 उड़ीसा  1,04,188  50,027  590  201  44  345  *275  का

 पहले ही
 समापन

 किया जा  चुका

 हैं

 कर्नाटक  1,37,000  1,06,000  786  444  89  253

 केरल  439  254  70  135 3,10,000  25,000

 उत्तर  प्रदेश  2764  1701  553 2,  29,300  510
 50,000  6,960  448  357  91  उपलब्ध हरियाणा

 नहीं हैं
 पंजाब  अ  46,  500  10,280  781  355  उपलब्ध  उपलब्ध

 हीं  नहीं  हैं

 नागालैंड  57,000  13,200  14  कुछ  नहीं  9

 जम्मू तथा  कश्मीर  90,030  उपलब्ध  नहीं  24  18  6
 कुछ  नहीं

 मध्य  प्रदेश  17,000  22  157  45  23 58,000

 गुजरात 2  36,000  4,300  14!  97  35  17

 राजस्थान  41,000  575  33  142.  400

 9 पांडिचेरी  3,169  1,984

 दिल्ली  122  106  11.  6 4,000  1,419
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 5  1977  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 3  4  5  6  7  8

 मबालय  1,427  53  46  कुछ  नहीं

 हिमाचल  प्रदेश  2,136  1,470  65  1.0 0.0  37  16

 मिजोरम  .  उपलब्ध  उपलब्ध  16  12  1  3
 >

 11.0  नहीं हैं
 सिविकम  250  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 36,70,258  11,02,795  13,846  7,841  3,351  2,248

 Export  of  Indian  Goods  to  Arab  and  African  Countries

 *313.  Shri  Subhash  Ahuja  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  made  special  efforts  to  export  the  Indian  goods  to  the
 Arab  and  African  countries;  and  ू

 (0)  1.0  50.0  the  likely  outcome  of  the  efforts  made  in  this  regard?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia) :
 (a)  Coatinuous  efforts  are  being  made  to  boost  our  exports  to  the  Arab  and  African  count-
 ries  by  taking  measures  such  as:

 (i)  entering  into  Trade  Agreements  with  some  of  the  countries;

 (ii)  participating  in  the  important  international  trade  fairs  held  in  these  regions;  and.
 organising  exclusive  Indian  exhibitions;

 (iif)  sending  business  delegations  to  these  countries  as  also  inviting  business  delgations
 from  those  countries

 (iv)  improving  our  commercial  presence  by  opening  offices  of  public  sector  units
 and  others  in  important  trade  centres  of  these  regions;  and

 (v)  disseminating  tender  information  as  well  as  project  information  emenating  from
 these  regions  amongst  the  various  exporting  interests  in  India.

 (b)  All  these  efforts  have  produced  encouraging  results  and  our  exports  to  Arab  and
 African  countries  have  gone  up  from  Rs.  235.05  crores  during  1973-74  to  Rs.  589.48  crores
 during  1975-76.  It  is  expected  that  this  increasing  trend  will  continue.

 नई  दिल्ली  में  पैसोफिक  '  एरिया  ट्रैवल  एसोसियेशन  सम्मेलन

 1814.  श्री  एस०  रामगोपाल
 रेड्डी

 :  क्या  que  श्रौर  नागर  विमानतल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  पैसीफ़िक  एस्या  ट्रैवल  एसोसियेशन  1978 में  नई  दिल्ली में  होगा
 शौर

 यदि  तो  कितने  प्रतिनिधियों  के  aa  की  orm  है  तथा  उनके  की  झ्रावश्यकताओं

 आदि  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 पयंटन  श्रौर  नागर  मंत्रो  पुरुषोत्तम  :
 जी  प्रशांत  क्षेत्र  यात्रा

 AeaT  ए०  Hous)  सम्मेलन  23  26  1978 तक  नई  दिल्ली  में

 होगा  ।
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 Written  Answers  to  Questions  i
 nl August

 5,  1977.0

 यह  लगाया  जाता  कि  1400  से  1600  तक  WaT  पत्नियों  अथवा

 संख्या  150 से  200  तक  होने  का पतियों  इस  सम्मेलन  में  शग  लेंगे  भारतीय  प्रतिनिधियों  की

 कमरे  रोक  दिये  गए  हैं  । अनुमान  दिल्ली  में  चुने  हुए  तथा  अनुमोदित  होटलों  में  1645

 Import  Licence  of  Machinery  to  Indian  Express  Group  of  Newspapers

 Cooperation  be  pleased  to  51216  :
 629).  Sari  Raghavji  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 t

 (a)  whether  the  Indian  Express  Group  of  Newspapers  asked  Government  for  impcr
 licence  of  machinery  during  the  last  three  years;  and

 (b)  if  so,  whether  these  were  granted  and  if  not,  the  reasons  for  refusing  the  same  an  d
 whether  such  action  was  taken  for  political  reasons?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  and  (b)  :  Applications  for  the  import  of  printing  machinery  by  newspaper  establishments
 are  required  to  be  made  through  the  Registrar  of  Newspapers  for  In  dia.  Detai  Is  of  appli-
 cations of  the  Indian  Express  Group  of  Newspapers  which  were  receive  d  by  the  Chief
 Controller  of  Imports  and  Exports  from  the  Registrar  of  Newspapers  of  India,  during  the

 last  thre2  years,  viz.,  1974-75,  1975-76  and  1976-77,  and  the  decision  thereon  are  given  below

 (i)  One  slug  casting  machine  valued  Rejected  on  account  of  availability
 Rs.  35,721  from  USSR  from  indigenous  sources.

 (1)  Goss  Ma2tro  Offset  Press  valu  Rejected  on  the  advice  of  the  Registrar
 90,31,000  from  UK

 ed
 की  of

 Newspapers
 for  India.

 (iii)  Goss  Head  Liner  Letter  Press  valued  J
 Rs.  41,79,000  from  UK

 (iv)  8  second-hand  Lino  type  machines  Import  licence  granted  on  9-6-1977.
 valued  Rs.  5  lakhs  from  USA.

 शहरों  का  वर्गीकरण

 6291.  श्री  माधवराव  fafeuat : 447 :  क्या  fra  तया  राजस्व
 शौर  बैंकिंग

 मंत्री  यह  घताने
 की

 करेंगे कि  :-

 सरकार  शहरों  को  विभिन्न  श्रेणियों  के  भ्रन्तर्गत  पुनः  वर्गीकृत  करना  झावश्यक  सम्झ

 रही  झौर

 त यदि  एसा  क  तक  किया  जायेगा  ?

 विस  तथा  राजस्व  wie  बैकिंग  मंत्री  एच०एम०
 :

 जी  नही ं।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता

 Morphine  Producing  Factory  in  Kota

 6292.  Shri  Krishna  Kumar  Goyal:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and

 Banking  be  pleased  to  state  whether  Government  propose  to  set  up  a  morphine  producing

 factory  in  Kota  district  of  Rajasthan  because  opium  is  grown  in  abundance  there?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  M.  Patel)  :  Gov  ernment
 lant  for  extraction  of  alkaloids  from  Lanced  Poppy are  considering  a  proposal  to  set  up  ap
 f  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan.  Final  decision

 Capsules  in  the  poppy  growing  areas  0

 about  location  of  the  plant  has  not  yet  been  taken.
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 |  al ने बंगाल  ate  के  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया में  चुने  गये

 6293.  शो  ए०  Fo  साहा :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  ama  सर्किल  के  स्टेट  बैंक  ame  इंडिया  ने  उचित  रूप  से  चुने  गए  कंशियरों/क्लरकों

 के  पैनल  को  उस  समय  कर  दिया  जव  उम्मीदवार  निर्धारित  oa  से  अधिक  oa  के  हो  गए

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  विशेषकर  कलकत्ता  के  सभी  भर्ती  में  ऐसे  कैशियरों  के

 को  दो/तीन कर्ष  तक  विचाराधीन  रखा

 क्या  रोजगार  की  अश  में  पैनल  रखा  गया  था  परन्तु  रिक्त  स्थानों  की  कमी  के  कारण

 अ्रवानक  रद  कर  दिया  गया  तथा  ara  ही  दो  महीने  के  भीतर  भर्ती  करने  का  विज्ञापन  कर  दिया गया  ;

 दौर

 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  कम  से  कम  उन  क्मेंचारियों  जो  इस  समय  अधिकतम  ज्राय

 सीमा  पार  कर  चुके  लेने
 हेतु  स्टेट  बैंक  को

 अनुदेश  देने
 का

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बैंकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  :  से  भारतीय  स्टेट  बैंक

 ने  सूचित  किया  है  कि  बैंक  ने  1975  में  यह  निर्णय  किया  था
 कि  विभिन्न  भर्ती  क्षेत्रों  द्वारा

 तैयार  की  गई  उम्म्मीदवारों  की  प्रतीक्षा  सूची  श्रधिक  से  afar  एक  वर्षे  की  अवधि  के  लिये  वैध  रखी

 इस  fata  से  पूत  प्रतीक्षा-सुचियां  उस  समय  तक  वैध  रखी  जाती  थीं
 जब  तक

 कि  उस

 क्षेत्र  में  नयी  भरती  परीक्षा  नहीं  हो  जाती  थी  ।

 बैंक  ने  यड़  भी  सुचित  fear  है  कि  उम्मीदवारों  की  प्रतीक्षा-सूचियां  जो  एक  वर्ष  पुरानी  हो  चुकी

 थों  बैंक  की  इती  नीति के  भ्रनुसार  अवैध  कर  दी  गई  हैं  न  कि  रिक्तियों  की  कमी  के  कारण  यह  नीति

 सभी  कार्यालयों  में  attra  की  जा  रही  केवल  कलकत्ता को  जहां  उस  प्रतीक्षा-सूची  में  से

 जो  रह  हो  जानो  चाहिए थी  तीन  उम्मीदवारों  को  faze  कर  लिया  गया  बैक  ने  सूचित  feat  है

 fe  यद  झवाद  विषम  परिस्थितियों  में  ही  किया  गया  ati  बैंक  ने  यह  भी  श्राश्वासित  किया  है  कि

 ये  नियुक्तियां  पुरी  तरह  से  मैरिट  के  ware  पर  की  गयी  थीं
 ।  बैंक  ने

 कलकत्ता  स्थित  सर्किल  कार्यालय

 को  TWwyeaTa7y  दे  दी  है  कि  भविष्य  में  इत  निर्देशों  का  पालन  पुरी  तरह  से

 यड़  हो  wear  है  कि  इप
 दौरान  इन  ष्श  सूचियों  के  उम्मीदवारों  मे ंसे  कुछ  उम्मीदवार  श्रधिक

 झायु  के  हो  गये  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  frafer  के  लिये  इन  मामलों  पर  विचार  करने

 में  अ्रवतो  ग्रतनबंता  प्रकट  की  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसे  उम्मीदवारों  को  बैंक  में  नियुक्त  करने

 के  लिये  कोई  श्राश्वासन  नहीं  दिया  गया  था  ।

 ez  बैंक  झाफ  इंडिया  तथा  सड़ापक  बैंकों  के  कर्मवारियों  को  wai  भत्ता  देता

 6294.  श्री  अमृत  कावर
 :

 कया  वित  तथा  राजत्व  ate  बैकिंग  मंत्री  यह  श्र्त  की  कृपा  करेंगे

 fr

 Fat  स्टेट  वें  mime  इंडिया  एण्ड  सबसिडियरी  बैंक्स  एम्पलाइज  यूनियन
 ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  यह  मांग  है  कि  विशेष  गोझा  भत्ते  की  झदायगी  की  जाये  जो

 amiarateata  के  दौरान  मनमाने  ढंग  से  बंद  कर  दी  गई  थी  ;  दौर
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 यदि  तो  गोगा  में  बैंक  कर्मचारियों  को  गोथ  भला  देने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गए

 (८

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  dat  एच०  एम०  :  भारतीय स्टेट  बैंक  भौर

 अनुषंगी  बैंक  कर्मचारी  संघ  यूनिट  ने  पऐश्रा-भत्त  जारी  किये  जाने  संबन्धी  एक  ज्ञापन दिया  था

 पे्ा  स्थित  शाखाओं  में  कार्यरत  aaa  कमंचारियों  को  sfagta  भत्ता  दे  रहा  था  जिसे  गोझा  भत्ता

 कहा  जाता  ata  इसे  1962  में  के  समय  गोझा  में  मौजद  प्रतिकल  परिस्थितियों को

 ध्यान  में  रखते  लागू  किया  गया  इस  प्रकार  भत्ता  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गोरा में  कार्यरत

 कर्मचारियों  को  भी  दिया  जाता  ari  aba  में  परिस्थितियों  के  सामान्य  हो  जाने  सरकार  ने  1-4-69
 a  अपने  कर्मचारियों  को  गोझा  भत्ते  की  अदायगी  बंद  कर  दी  ।  यद्यपि  बैंक  इस  भत्ते  को  बंद  करने  के

 लिये  अपने  कर्मचारी  संघों/संगठनों  से  बातचीत  करता  wer  लेकिन  कोई  समझौता  नहीं  हो  इन

 परिस्थितियों  भारतीय  बैंक  संघ  ने  इस  मासले  पर  विचार  करने  के  बाद  1-11-76  से  इस  भत्ते

 बंद  कर  देने  का  निर्णय  कर  लिया  ॥

 बहुत  से  बैंकों  में  काफ़ी  संख्या  में  श्रौद्योगिक  विवाद  उत्पन्न  हो  गये  HX  उन्हें  प्रौद्योगिक
 विवाद  1947  के  श्रन्तर्गत  निर्णय  के  लिये  श्रौद्योगिक  ट्रिब्यूनल  )

 को

 भेज  दिया  गया  है  ।

 परन्तु  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंक  और  भारतीय  स्टेट  बैंक  भाफ़

 इंडियन  स्टाफ़  स्टेट  बैंक  श्र  अनुषंगी  बैंक  कर्मचारी  संघ  जिसका  एक  घटक  है  )  के

 बीच  एक  करार हो  चुका है  कि  यह  भत्ता चार  बराबर  वाषिक  किस्तों में  वापस  लिया  जायेगा  जिसकी
 at  किस्त  1  1977  से  प्रारम्भ  होगी ।

 हरियाणा  सरकार  द्वारा  दिल्लो  में  पर्यटन  कम्पलैक्स  की  स्थापना

 6295.
 श्री  किशोर लाल  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विसालन  मेंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 स  att  ज हरियाणा  सरकार  हारा  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  कुतुबमीनार  के

 कम्पलक्स  स्थापित  fear  जा  रहा

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  ak

 दिल्ली  को  यदि  कोई  लाभ  gar  तो  क्या  लाभ  प्राप्त  होने  की  झ्राशा

 पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन मंत्रों  :  से  ऐसा  मालूम हुभा  है
 कि  हरियाणा  सरकार  का  एक  ऐसा  प्रस्ताव  परन्तु  उसके  ब्यौरे  अभी  तैयार  नहीं  किए  गए

 Colouring  of  Vanaspati  Ghee

 6296.  Dr.  Ramji  Singh :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  ard  Co-
 operation  be  pleased  to  state :

 (a)  wazther  Government  propose  to  1500  directions.to  give  some  colour  to  the  vanas-
 pati  ghee in  order  to  check  it  from  being  adulterated  with  pure  ghee;

 (b)  whether  there  is  no  such  colour  which,  if  mixed  with  vanaspati  ghee,  would  not
 affect  the  health  adversely;

 (c)  if  there is  such  a  colour,  the  reasons  why  the  same  is  not  added  to  vanaspati  and  if
 it  is  not  there,  whether  Government  propose  to  refer.the issue  to  the  Scientists;  and

 (d)  if  so,  when  will  it  be  referred?
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 1977  प्रशनों के  लिखित  उत्तर

 The
 aa

 of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia):
 (a)  No,  Sir.

 (b),  (c)  &  (d)  This  matter  was  considered  by  a  Committee  of  Experts.  After  examin-

 for  the  purpose.  The  Committee  was  of  the  view  that  latent  colourisation  of  vanaspati
 ing:  a  number  of  colouring  matters,  the  Committee  found  that  none  of  them  was  suitable

 with  the  compulsory  use  of  sesame  oil  currently  in  force  would  serve  the  purpose.

 उडीसा  में  पर्यटन  का  विकास

 6297.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  उड़ीसा  सरकार  श्रोर  से  उस  राज्य  के  उन  विभिन्न  जिलों  में

 जहां  यदि  विदेशी  न  सही  स्वदेशी  ही  प्येटकों  को  झ्राक्षित  करने  की  संभावना  पर्यटन  के  विकास

 के  बारे  त

 हैं

 ड

 तो  विकास  के  लिए  fee  स्थानों  को  निश्चित  किया  गया  wiz ate हो

 इस  कार्य  के  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  1977-78  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  2  ?

 पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  प्रुषोत्तम  से  पिछले  तीन  वर्षों

 में  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  को  उडीसा  में  पयेटन  विकास  के  धारे  मैं  राज्य  सरकार  से  निम्नलिखित प्रस्ताव

 प्राप्त हुए  हैं  ।

 (i)  चिलका  झील  पर  मोटर  लांच  की  व्यवस्था

 (11)  बारकुल  में  पर्यटन  बंगले  का  विस्तार

 (iti)  नन्दन  कानन  में में  fas  सफ़ारी  पाक  का  ;

 (iv)  सिमलोपाल  राष्ट्रीय  उद्यान  FATT )  में  फ़ारेस्ट  लॉज  का  निर्माण

 (४)  कलकत्ता-भारागोडा  राष्ट्रीय  हाइवें  के  निकट  बआांगरोपोसी  में  शिविर  स्थल  का  विकास

 (vi)  बालोचन्द्रपुर  में  पर्यटक  बंगले  का  निर्माण

 (vit)  पुरी  से  sore  तक  समुद्रतट  के  साथ-साथ  मेरीन  ड्राइव  का  निर्माण
 कोणार्क  में  समुद्रतट  पर  सुविधाझों  का  विकास

 क्योंकि  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  विकास  करने  के  लिये  पयंटन  केन्द्रों  का  चनाव  अझ्ंतरराष्टीय  पर्यटक

 यातायात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  उनकी  संभाव्यताओं  के  पर  किया  जाता  है  न  कि  स्थान  अथवा

 राज्यवार  केन्द्रीय योजना  के  sia  उड़ीसा में  पुरी  तथा  कोणार्क में  सुविधाग्ों

 के  विकास  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 पांचवीं  योजना  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  की  कोणार्क  में  सुर्य  मंदिर  के  चारों  झोर  के  क्षेत्र  के

 लिये  एक  मास्टर  प्लान  प्रयोग  है  जो  पर्यटक  सुविधाश्ों  की  नियमित  वृद्धि  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  तथा  इस  स्थान  की  प्राकृतिक  पर्यावरणात्मक  विशेषताओं  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  बनायी
 wat हैं  ;  भुवनेश्वर  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  पर्यटक  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने

 के  लिये  act  यात्री  लॉज  का  विस्तार  कर  रहा  पुरी  में  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  हारा  एक  युवा  होस्टल

 का  निर्माण किया  गया  है  ;  तथा  चिलका  झील  में  बिहार  के  लिए  एक  सोटर  लॉच  खरीदने  के  लिए  केन्द्रीय

 aged  विभाग  ने  राज्य  सरकार  को  1,62,308 रुपये  दिये  & |

 पुरी  से  sort
 तक

 मेरीन  ड्राइव  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  की  योजना

 झायकोग
 को  राज्य

 की  पांचवीं  योजना  में  सम्मिलित  करने  की  भी  सिफारिश  की  गयी
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 साधनों  की  कमी  श्रौर  जन्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  उपर्युक्त (  1)  से  (6)  तक
 तथा  (8)

 पर  दी  गयी  योजनाओं  के  लिए  कोई  भी  निधि  देना  सम्भव  नहीं  हुआ  है
 ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमाशुल्क  कलक्टरियों  में  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों

 के  व्यक्तियों  के  लिये  श्रेणी  1  श्रौर  2  के  पदों  का  श्रारक्षण

 6298.  श्री  मोहनलाल  पिपिल
 :

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 शनि

 1  जुलाई  1977 को  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा-शुल्क  की  कलक्टरियों  के  विभिन्न
 कार्यालयों  में  श्रेणी  1  श्रौर  11  पदों  की  कुल  संख्या  कितनी  थी  ak  श्रनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित .  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  कुल  कितने  पद  आरक्षित  हैं  ;

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  निर्धारित  कितने  पद  झ्भी  तक

 रिक्त  पड़े  हैं  श्र  कितने  पदों  पर  भ्रनुसूुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  से  इतर  उम्मीदवार

 नियुक्त  किये  गए  हैं  शर  इस  प्रकार  की  नियुक्तियों  के  कारण  क्या  हैं
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 सीमा-शुल्क  के  विभिन्न  समाहर्तालयों  में  दिनांक  1-7-1977  की  स्थिति  के  अनुसार

 शर  श्रेणी  है|  पदों  की  कुल  संख्या  का  विवरण-पत्न
 संलग्न  है  अनुसूचित

 जातियों  az  अनुसूचित  जन-जातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  इन  विभागों  के  संस्थापनों  के  पदों  से  संम्वन्धित

 कोई  झारक्षण  नहीं  कामिक  ate  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  सामान्य  अनुदेशों  में  यह  व्यवस्था

 हैकि  (i)  अखिल  भारतीय  श्राधार  पर  खुली  प्रतियोगिता  द्वारा  सीधी  भर्ती  के  कोटे  में  भरी  गई

 शर
 साथ-साथ  (ii)  समूह  ख  से  समूह  क  के  निम्नतम  स्तर  में  तथा  समूह  से  समूह

 ‘a
 में  चयन

 के  ara  पर  पदोन्नति  द्वारा  भरी  गई  जहां  सीधी  भर्ती  50%  से  sia  नहीं  5.0

 सीमा  तक  श्रनुसुचित  जातियों  ate  ह  प्रतिशत  अ्रनुसूक्तित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों से  भरी  जानी  चाहिएं
 |

 इन  mat  में  यह  व्यवस्था  भी  है  कि  सीधी  वाली  रिक्तियों  में  श्रौर  समूह  i!  दोनों

 wet  कुछ  प्रतिबन्धों  के  तीन  वर्षों  तक  ताग  ले  जायी  जानी  परन्तु  समूह

 अथवा  समूह  ‘a’  पदोन्नति  रिक्तियां  भरने  के  मामले  बि. में भ्रागे  ले  जाने  की  ऐसी  कोई  व्यवस्था

 इन  विभागों  के  संस्थापन  के  पदों  से  संबन्धित  कोई  आरक्षण  नहीं  है अंत  यह  प्रश्न

 नहीं  उठता

 विवरण

 1-7-1977  को  कन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  समाहर्तालयों  श्रौर  सीमा  शुल्क

 गृहों  में  श्रेणी  1  श्रौर  णी  11  के  पदों  को  स्वीकृत  संख्या

 et  लयों/सी  शुल्क  श्रेणी  1  aor

 (1)  (2)  (3)  (4)

 anita  उत्पादन-शुल्क  समाहर्तालय

 36  120 Al.  सरहमदाबाद
 2.  इलाहाबाद  32  110
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 नें  के  लि 14  1899  )

 1  2

 बंगलौर  25  110

 29  165

 74  238

 भुवनेश्वर  10  37

 कलकत्ता  30  160

 8  चंडीगढ़  27  115

 कोचीन  26  97

 10  दिल्ली  36  104

 11.0  गुन्टूर  16  118

 12  ्य गारा  19

 13  हैदराबाद  गा ४  77

 14  13  51

 15  कानपुर  32  102

 16  मद्रास  35  161
 a

 17  26  79

 138  नागपुर  श्रौर  इन्दौर  28  120

 19  पटना  42  107
 ~

 20.  34  121 gt

 21  शिलांग  19  69

 22  पश्चिचिम  बंगाल  36  119

 जोड़  634  2,399

 सोसाशल्क  गृह

 89  317

 कलकत्ता  56  209

 कोचीन  37

 36  97

 विशाखापत्तनम

 जोड  192  667

 कुल  जोड़
 826  3,066

 बल्गारिया  से  टेट्रासाइबिलिन  हाइड्रोक्लोराइड  का  खरीदा  जाना

 6299.  श्री  विनोद  भाई  बो०
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ्  शर  सहकारिता  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केमिकल्स  एण्ड  फामस्युटिकल्स  कारपोरेशन  ने  बल्गारिया  से  एक  करोड़  रुपये  से  afar
 मूल्य  की  से  कम  क्षमता  वाली  टेट्रासाइक्लिन  हाइड्रोक्लोराइड  खरीदी  थी  ;
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 q)  यदि  तो  कम  क्षमता  वाली  टेट्रासाइक्लिन  होने  के  कारण  ag  कितने  ग्रधिक  मूल्य  पर

 खरीदी गई  ;

 इस  मामले  में  wader  अघिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही की  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  :  तथा  (a)  :

 बल्गारिया  से  टेट्रासाइक्लीन  हा  इड्रोक्लोराइड  की  खरीद

 ड्रग्ज  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  द्वारा  भ्रपेक्षित  ate  निविदा  पुछताछ  में  उल्लिखित  विशिष्टियों के
 सार  की  गई  थी  सप्लाई  ब्रिटिश  फार्माकोस्पोइया  के

 की  गई  है|

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 Assistance  given  to  Rural  Areas  of  Himachal  Pradesh  by  Nationalised  Banks  and  United
 Commercial  Bank  for  Agriculture  and  Industrial  Works

 6390.  Shri  Balak  Ram  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  agriculture  and  industrial  works  for  which  the  nationalised  banks,  particularly
 United  Commercia!  Bank  have  given  assistance  to  the  farmers  in  the  rural  areas  of  Himzecha
 Pradesh  and  the  terms  and  conditions  on  which  the  assistance  was  given  to  them;

 (b)  th2  purpose  for  which  the  short-term  and  long-term  loans  are  given  and  the  terms
 and  conditions  including  the  period  thereof;

 (c)  the  loan  given  by  the  various  branches  of  United  Commercial!  Bank  in  Simla  dis-
 trict  in  1976;  and

 (d)  the  number  of  cases  in  which  loans  have  been  refused  to  be  given  and  the  reasons
 thereof  in  each  case?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (ShriH.  M.  Patel)  (a)  &  (0)  :  The
 data  relating  to  the  numb:r  of  accounts  and  amounts  outstanding  on  advances  for  agri-
 culture  and  smill-scale  industries  granted  by  the  public  sector  banks  (groupwise)  and

 the  United  Commercial  Bank  in  Himachal  on  the  last  Friday  of  December,
 1976  is  as  under

 (Amounts  in  lakhs  of
 rupees)

 Direct  Finance  to  Farmers  Indirect  Finance

 Agriculture
 of  Balance  No.  of  Balance

 A/Cs  Outstanding  A/Cs  Outstanding
 ————

 4496  67.42  14  0.03 United  Commercial  Bank

 State  Bank  of  India  Group  16495  174.97  320  23.0  30°

 Nationalised  Banks  (including  Uni-
 15484  177.10  38  4.06

 ted  Commercial  Bank)

 (Amounts  in  lakhs  of  Rupees)

 Small  Scale  Industries
 No.  of  Balance

 units  outstanding

 State  Bank  of  India  Group  894  5.0  .96

 d  Commercial  Bank)  501  125.42 Nationalised  Banks  (including  Unite

 Short-term  loans  are  granted  for  seasonal  crops  and  items  like  dairy,  poultry,  piggery
 mushroom  cutiva  tion,  pisciculture,  ginger  cultivation,  maintenance  of  apple

 and  stone  fruit  orchards  etc.  The  amount  is  generally  worked  on  the  basis  of  the  size  of

 holding  and  the  scale  of  finance.laid  down  for  the  crops  grown.  In  the.  case  of  crop  loan,
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 banks  acc2pt  a  15९  charge  or  hypothecation  of  crops  and  do  not  insist  on  mortgage  of  land.
 Medium  term  loans  granted  for  periods  of  3  to  5  years  cater  to  other  agricultural  activities
 such  as  well-sinking,  purchase  of  pump-sets  and  agricultural  implements,  development
 of  land,  610. ;  quantum  and  period  of  repayment  depend  upon  the  cost  of  the  project  and  the
 assets  to  be  purchased  and  the  income  generating  potential  of  the  proposed  investment.
 For  both  short  and  medium  term  loans,  the  repayment  schedule  coincides  with  the  time
 when  the  cultivator  sells  his  produce.

 (c)  The  number  of  accounts  and  the  balances  outstanding  for  agriculture  in  Simla
 district  in  the  branches  of  the  United  Commercial  Bank  as  on  31st  December,  1976  are  as
 under

 No.  of  accounts  Balance  outstanding

 Agriculture  1968  Rs.  36.30  lakhs

 d)  The  United  Commercial  Bank  has  informed  that  between  July  and  December,
 1976  their  branches  rejected  9  applications  in  all,  out  of  which  8  were  connected  with  agri-
 culture,  as  the  request  made  by  the  borrowers  was  found  not  to  be  technically  feasible  and
 the  borrowers  were  not  in  a  position  to  modify  the  schemes  suitably.

 निर्माण  तथा  विविध  और  वित्त  मंत्रालय  के  बीच  प्रकाशस्तम्भों  तथा  प्रकाश

 नौकाओं  के  लिपिकों  के  वेतन  नियत  करने  के  बारे  में  विवाद

 6301.  श्री  लखनलाल  कपूर :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शोर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  वित्त  मंत्रोलय  द्वारा  प्रकाशस्तम्भ  तथा  प्रकाश  नौकाएं  विभाग  ate

 वहन  के  कुछ  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  नियत  किये  गये  वेतन  के  संबन्ध  जिसमें  वेतन  नियत

 करने के  लिये  कार्थयेभत्ते  को  मूल  वेतन  के  रूप  में  माना  गया  था  wie  जिसके  कारण  weg  वरिष्ठ

 चारियों  की  में  wave  स्थिति  उत्पन्न  हो  निर्माण  तथा  विनिध  atk

 वित्त  मंत्रालय  के  बीच  विवाद  था  ;

 यह  विवाद  भारत  के  निशंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  के

 1970  में  हुई  बैठकों  में  तय  कर  लिया  गया  था  ;  ak

 क्या  निर्माण  तथा  विविध  के  कार्यालय  के  लेखा  श्रधिकारी  श्री

 वी०एस०  चेलप्पा  जिन्होंने  यह  विवाद  उठाया  wert  स्थिति  के  दौरान  सेवानिवृत्ति

 fra  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०
 :

 ऐसे  किन्हीं  कागजात  का
 पता  लगाना  संभव  नहीं  हो  पाया  है  जिनसे  यह  संकेत  मिलता  हो  निर्माण

 aye  विविध  तथा  वित्त  मंत्रालय  के  बीच  इस  प्रकार  का  कोई  विवाद  था  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 श्री  वी०एस०  चेलप्पा  को  ya  नियम  56.0  के  श्रधीन  शक्तियों  का  प्रयोग  करके  समय

 से  पहले  ही  सेवानिवृत्त  कर  दिया  गया  था  किन्तु  समय  से  पूर्व  इस  सेवानिवृत्ति  का  उनके  द्वारा  उठाए
 जैसाकि  arte  लगा  गया  विवाद  से  कोई  संबन्ध  नहीं  हैं  ।

 स०  रुपानिया  से  स्ट्रेट्टोमाइसिन  सल्फेट  की  खरीद

 6302.  थ्रो  श्रार०  के०  श्रमोन  :  an  वाणिज्य  तया  नागरिक  र्पाति  और  सहकारिता  मंत्री  यद  बताने

 केमीकल्स  एण्ड  फार्मास्पूटिकल्स  कारपोरेशन  ने  मठ  रूमानिया  से  325
 ae

 रु०  प्रति  किलोग्राम की  दर  से  द्  प्ट डोम  इसिन  सल्फेट  की  खरीद  at  थी

 37



 Writt:n  Answers  to  Questions  August  5,  1977

 ४  ्  आ  Fe.  in  a  er:
 निया  ने  एक  भार  तीय (a)  क्या यह बात सह  दात

 ह  है  माएं  नाप
 फेट  देने  का  किया  था

 पार्टी
 थ  रेह

 प्रति  किलो  की  दर  से

 क दि  4  तो  इस  art  में  सरकार  की  क्या

 anf  थ  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  ):  ह

 फेमोस्पुटि
 स  कार्पोरेशन  मैसर्स  रूमानिया  से  स्ट्रटोम।/इसीन  सल्फेट  तो  नहीं  खरीदा है

 मैसर्स
 चि  म्पोर्ट-एवसपोर्ट  से  यह  ara  खरीदी

 क
 |  ह  भारतीय  फर्म

 f \ 4  :  रूमानियाई  फर्म  के  प्रतिनिधि  होने  का  दावा

 से  श्राफर  3  जो  कीमत  तथा  कमीशन  के  साथ  324.4550  प्रति  किग्रा  था  उन्होंने

 की  or विनिर्माताओं  द्वारा  दिये  गये  प्राधिकार  पत्न  प्रस्तुत  किये  जाने  की  टेंडर
 में

 रखी  गई  शत  परी
 नहीं

 |  इसलिये पार  कमीशन  ने  भी  इस  बात  से  इंकार  किया  है  कि  उन्हे  हा ह उ

 प्राण  रक्षक  संबन्धी  उनके  अफर  पर  विचार  नदीं  fear  गया q  महत्व

 Transfer  of  Staff  in  Nationalised  Banks
 7

 Shri  Ramanand  Tiwari  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  an

 oC  ed  to  state:  द  pane

 4  a  whether  Government  have  any  interference  in  matters  relating  to  th  ormation
 mental ruitment  and  promotion  rules,  application  thereof  in  a  justified  manner,  dep

 di  plinary  action  etc.  in  nationalised  banks;

 (b)  If  so,  whether  it  has  been  a  recognised  policy  of  Government  that  a  B

 Manager  and  an  employee  does  not  remain  posted  in  one  branch  for  more  than  three  ye
 ike  other  Governmznt  Departments;  and

 (c)  wheth2r  Government  propose  to  issue  directives  for  immediate  transfer  of  tt

 officers  and  Managers  who  remain  posted  in  the  nationalised  banks  in  rural  areas  for  more

 than  three  years?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  While
 Government  do  not  interfere  in  the  day-to-day  administration  of  the  public  sector  banks’

 Government  have  been  issuing  from  time  to  time  guidlines  to  public  sector  banks  on  various

 matters,  including  those  on  personal  policies.  With  a  view  to  bring  about  uniformity  and

 objectivity  int  he  recruitment  procedures  in  banks,  Banking-Service  Commission  Act,  1975

 was  enacted  and  in  terms  of  that  Act,  Banking  Service  Com  mission  was  set  up  in  February,

 1977.  Government  have  also  issued  instructions  to  the  bank  for  the  adoption  of  rules  relat

 ing  to  reservation  of  posts  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,  ex-servicemen  and

 other  categories,  in  line  with  Government  policy  on  this  subject.

 As  regards  the  procedure  for  promotion  in  banks,  there  are  agreements/understandings
 between  the  managements  and  unions  in  different  banks  for  pro  motion  from  subordinate

 to  clerical  and  clerical  to  officer  levels.  So  far  as  promotion  within  the  officer  level  15.

 concerned,  each  bank  has  its  own  norms.

 The  procedure  for  disciplinary  action  against  the  workman  staff  in  banks  is  governed

 by  award:/settlem2nts  operating  in  the  industry.  So  far  as  officers  are  concerned,  at  the  —

 instance  of  Government,  banks  have  adopted  recently  uniform  regulations  governing

 conduct,  disciplin:  and  appeal  matters.

 (७)  (c)}  Reserve  Bank  of  India  have  brought  to  the  notice  of  all  banks  the  need  for

 transferring  executives,  both  and  middle  management  levels  in  charge  of  depart

 m2ats/sections  and  offices/branches,  particularly  the  major  ones,  once  in  three  years  and

 any  case,  mot  exceeding  five  years.  Reserve  Bank  of  India  have  also  issued  instruction  बा

 all  banks  that  in  order  to  ensure  that  there  is  a  periodical  change  of  duties  among  office

 lerical  staff,  the  banks  may  maintain  appropriate  registers  and  records  to  ensur

 the  aiious  categories  of  staff  are  rotated  periodically  in  a  systemaic  manner.

 cons  rations  normally  apply  to  rural  branches  also.
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 6304.  श्री  दिनेश  चन्द्र  जोरदार :  कया  faa  तथा  राजर  शर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या  उन्हें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  गत  दो  वर्षों  में  हुए  अनेक  श्रष्टाचार  के  का  पता

 हैं  जिनके  समाचार  पहले  ही  समाचार-पत्नों  में  छप  चुके  हैं  ;

 क्या  इन  मामलों  की  और  विभिन्न  बेंकों  में  श्रष्टाचार  के  ऐसे  मामलों  की  जांच  किसी  तंत्र

 द्वारा  की  जा  रही  है  ;  aw

 के  ऐसे  मामलों  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  श्रौर  दोषी  अधिकारियों  को  उचित

 दण्ड  देने  के  लिए  सरकार  क  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  att  बेकिंग  मंत्रो  एच ०  एम०  :  (=)  से  संभवतः  माननीय

 सदस्य  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किये  गथे  उन  प्रेस  रिलीजों  का  जिक्र  कर  रहे

 at  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  के  आधार  बैंक  ,  अधिकारियों  सहित  विभिन्न  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  दर्जे  किये  गये  मामलों  की  संख्या  मुकदमा  चलाये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  ale  जिन  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाई  की  गयी  उनकी  संख्या  दी  रहती

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिए  अनेक  उपाय  किये गये  राष्ट्रीयकरण

 के  तुरन्त  बाद  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  केन्द्रीय  सतकंता  अयोग  का  अधिकार  क्षत्र  स्वीकृत  करਂ  लिया

 शौर  मुख्य  सतकंता  भ्रंघिकारियों के  wale  अपने  संगठनों  में  सतकंता  कक्षों  की  स्थापना  कर  भारतीय

 स्टेंट  बैंक  के  सातों  अनषंगी ष्  बैंकों  ने  भी  केन्द्रीय  सतकंता  अयोग  का  श्रधिकार  क्षेत्र  स्वीकार  कर  लिया

 श्र  श्रपने  संगठनों  में  मुख्य  TdIea1  अधिकारियों  की  नियुक्ति  कर  दी  ।

 श्रष्टाचार  की  सभी  शिकायतों  ate  श्रारोपों  की  जांच  विहित  सतकंता  प्रक्रिया  के  श्रनुसार  इन

 सतर्कता  कक्षों  हारा  की  जाती  है  श्रौर  उसके  बाद  समुचित  कार्यवाई  की  जांती  1000 रु०  या  इससे
 ofan  प्रति  मास  वतन  पाने  वाले  a frariat  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  सभी  ari  को  aa  केन्द्रीय

 सतकंता  श्रायोंग  के  परामशं  के  बाद  ही  अन्तिम  रूप  देते  भारतीय  स्टेट  दैंक  ने  श्रपने  स्थानीय  मुख्य

 कार्यालयों  में  भी  सतकंता  कक्षों  की  स्थापना  की  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  में  स्टाफ  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  शिकायतों  की  जांच  के  लिए  अपने

 तंत्र  मौजूद  शिकायत  की  प्रकृति  मात्रा  को  देखते  हुए  इन  मामलों  की  या  तो  विभागीय  रूप  से

 जांच  की  जाती  है  या  उन्हें  स्थानीय  पुलिस  या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  विस्तृत  जांच  के  लिए  सौंप  दिया

 जाता  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  को  इस  विषय  में  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  कर  दिये  हैं
 कि  कौन-से  मामले  स्थानीय  पुलिस  को  या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपे  जाने  हैं  ate  किन  की  जांच

 गीय  रूप  से  की  जानी  बैंकों  के  परिचालनों  का  निरीक्षण  स्वयं  उनके  निरीक्षकों  के  दल  द्वारा  तो

 किया  जाता  भारतीय  ford  aa  द्वारा  भी  सांविधिक  रूप  से  उनका  निरीक्षण  होता  है  ate
 fas  लेखा-परीक्षकों द्धारा  भी  इनकी  लेखा  परीक्षा  होती  श्रांत  रिक  प्यंवेक्षण  और  नियंत्रण

 को  मजबूत  बनाने  के  प्रश्न  की  श्रोर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  ्रौर  भारतीय  for  बैंक  निरंतर  ध्यान  दे

 रहे  हैं
 ।

 सरकार  के  कहने  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  ने  हाल  ही  में  <4
 —

 के  झ्राचरण को

 संहिताबद्ध करने  के
 लिए WS)  wits ALAS Ur

 विनियमन  बनाये  हैं  ।
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 चिदम्बरम  तमिलनाड  के  निकट  किल्लई  पर्यटन  a  का  विकास

 6305.  श्री  ए०  मरुगेसन  :  क्या  c  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्येटकों  को  झाकर्षित  करने  की  WTA  श्रत्यधिक  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तमिलनाडु

 में  चिदम्बरम के  निकट  पिछाईवरम  किल्लई  पर्यटन  कम्पलैक्स  का  विकास  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  क्या  कार्यवाही करने  का  प्रस्ताव  है

 नौका  विहार  की  सुविधा  का  विकास  सड़कों  शौर  पयंटक-गृहों का  निर्माण  करने
 के

 बारे  में  झगर  कोई  कार्यक्रम हो  उसका  क्या  ब्यौरा  जिससे  उस  कम्प्लैक्स  को  पययंटक  स्वर्ग  बनाया

 जा  सके  ai

 उक्त  परियोजना  पर  केन्द्रीय  सरकार  ढारा  कितना  व्यय  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्रों  पुरुषोत्तम :  शौर  यद्यपि  यह  स्वीकार

 जाता  है  कि  तमिलनाडू  में  पिछाईवरम  किल्लई  में  पर्यटन  विकास  के  लिये  संभाव्यताएं  हो  सकती

 हैं  तथापि  साधनों  की  कमी  एवं  ar  प्राथमिकताओं  के  कारण  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  वहां  सुविधाओं  का
 विकास

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 सुखाये  टेपिन्नोका का  निर्यात

 6306.  Cae  Heat:  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  wk  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केरल  के  पहाड़ी  क्षेत्र  मं  सुखाये  गये  टेपिश्नोका  जो  स्टाचयुक्त

 उत्पाद  निर्यात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  के  विचाराधीन  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  at

 रत्नागिरि  से  ate  वहां  तक  बिमान  सेवा

 6307.  थ्री  बापू  साहिब  परुलेकर  :  क्या  पर्यटन ate  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 महाराष्ट्र  रत्नागिरि  में  हवाई  पट्टी  के  निर्माण  पर  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  यह
 निर्माण  कार्य  कब  तक  पुरा  हुआ ;

 यह  हवाई  पट्टी  किस  उद्देश्य  से  बनाई  गई  झर  क्या  वह  उद्देश्य  प्राप्त  हो  चुका

 क्या  कभी  बम्बई-रत्नागिरि-गोश्ा  अथवा  बम्बई-कोल्हापुर-रत्नागिरि  विमान  सेवा  चालू  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  था  भ्र  क्या  वह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  waar  अस्वीकार  कर  दिया  गया

 है  अथवा  amt  विचाराधीन ak

 क्या  सरकार  का  विचार  रत्नागिरि  से  तथा  वहां  तक  विमान  सेवा  चालू  करने  है शरर

 यदि  तो
 कब  श्रौर  सरकार

 मे
 इस  सम्बन्ध  में  श्रव  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  श्रौर  यदि

 तो

 सरकार  को  किन  कठिनाइयों  का  हुमा  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्रों  पुरुषोत्तम  :  ate  रत्नगिरि का  हवाई

 अड्डा  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा
 बनाया  गया  ari

 निर्माण
 की  पुरा  होने  की  तारीख  at  जिस

 wert से  यह
 ह  बनाया गया  इस  सब  की  जानकारी  महाराष्ट  सरकार  से  पता  लेगा लगाई  जा  रही  है  ate

 qe  पर  इस  जायेगी
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 5  1977  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 शौर  इंडियन  एयरलाइं  ने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रखा  था  ।

 पूना  ak  सुरत  के  लिए  एक  क्राफंड  प्रकार  के  विमान  द्वारा  श्रनुसूचित  विमान  सेवा

 परिचालित  करने  के  लिए  परमिट  के  लिए  एक  निजी  चालक  से  झ्रावेदन  प्राप्त  हुझ्ा  है  ।  श्रावेदन पर

 विचार  किया  जा  रहा है

 सामान्य  बोमा  कम्पनियों  ate  उनके  के  बीच  संबंध

 6308.  ऋार०  Fo  सहालगो  :  क  fea  तथा  राजत्व  ale  afar  मंत्री  बताते को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सानान्य  बीमा  कम्पनियों  के  राष्ट्रीकरण  के  बाद  राष्ट्रीयकृत  सामान्य  बीमा  कम्पनियों
 श्रौर  उनके  लाइसंस  प्राप्त  एजेंटों  के  बीव  व्यापार  के  लिये  wade  करने  के  मामले  के  संबंधों  में  परिवर्तन

 नहीं  gat  3

 क्या  1  1977  से  दस  लाख  waar  इससे  अधिक  प्राप्त  शेयर  पूंजी  वाली  लिमिटेड
 कम्पनियों  को  बीमा  कम्पनियों  को  सीधे  बीमा  व्यापार  देने  का  mace  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  उक्त  से  बीमा  एजेंटों

 को  भारी  नुकसान  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  बीमा  एजेंटों  द्वारा  किये  गये  श्रनुरोध  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 उक्त  निर्णय  पर  पुर्विचार  करेगी ?

 वित्त  तथा  राजस्व  ale  बैंकिए  मंत्री  Tao  एस०  नहीं

 पहली  1977  से  कि  पहली  1977  10  लाख  रुपए  श्रौर  इससे

 अधिक  की  चकता  पंजी  वाली  कंपनियों  का  साधारण  बीमा  घटाकर  सकल  प्रीमियमਂ  के  झाघार

 पर  सीधे  साधारण  बीमा  कंपनियों  द्वारा  किया  जाता  है  ate  ऐसे  कारबार  के  संबंध  में  किसी  एजंट  को

 कोई  कमीशन  नहीं  दिया  जाता  |

 जी  नहीं
 ।

 साधारण  बीमा  उद्योग  का मूल्यांकन करने  पर  यह ह  पता  चला  है  बड़ी  बड़ी

 रकमों  का  बीमा  करने  वाले  एजेंट  उन  कम्पनियों  के  नामजद  व्यक्ति  होते  थे  श्रौर  उनकी  नियक्ति

 से  छूट  are  करों  की  चोरी  से  जैसे  गोलमाल  होते  थे  ।  ऐसे  कारबार  के  संबंध  में
 घटाकर  सकल

 .  को  श्राधार  बनाने  का  उद्देश्य  इस  गोलमाल  को  रोकना  है  ।

 )  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 सरकार  द्वारा  कोमतें  कस  रखने  के  लिए  उद्योगपतियों  को  दिए  गए  प्रस्ताव

 6309.  श्री  यराबच्त  बोरोले  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  शौर  सहकारिता मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कीमतों  को  कम  रखने  के  बारे  में  इ्यापारियों  को  समय-समय पर  दी  गई  सलाह  ak

 चेतावनों  के  साथ-साथ  अपन  करते  के  लिए  कोई  sta  प्रस्ताव  व  कार्यक्रम  भी  दिया  गया  है

 यदि  तो  ऐसे  प्रस्ताव  neat  कांयेक्रम  किस  प्रकार  के  शर

 इस  बारे  में  द्वारा  are  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो
 उसका  ब्यौरा  कया  है

 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता  मंत्री  मोहन  anfeat)
 से  (71)  कुछ

 ares  बस्तुों  के  मूल्यों  को  स्थिर  करने  तथा  व्यापारियों  द्वारा  अपनाये  जाने  (%) a aTy WE ae  प

 रोकने
 के  लिए

 उद्योगों
 की  एसोसिथेशनों के  माध्यम  से  उपाय  किए  गए
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 सरकार  के  श्रभिप्रेरण  पर  सोमेंट  विनिर्माता  एसोसियेशन  ने  ace  डीलरों  को  सीमेंट  की  कीमतें

 तथा  स्टाक  प्रदर्शित  करने  के  लिए  निर्देश  दिए  हैं  एसोसियेशन  ने  झपने  डीलरों  को  यह  भी  कहा है
 कि

 यदि  वे  सीमेंट  नियंत्रित  मलय  से  ates  पर  बचते  श्रन्य  कोई  भ्रष्ट  तरीका  श्रपनाते  हुए  पाय
 तो  उनकी  डीलरशिप  समाप्त  कर  दी  जाएगी  ।  वनस्पति  धी  विनिर्माता  एसोसियेशन  ने  वनस्पति

 घी
 की

 कीमतें  घटाने  के  साथ-साथ  aga  डीलरों  से  वनस्पति  घी  की  कीमत  तथा  स्टाक  प्रदर्शित  करने  को  भी

 कहा  है  ।  डीलरों  को  चेतावनी  दी  गई  है  कि  श्रगर  उन्हें  afer  मूल्य  लेते  aaa  श्रनुचित  व्यापारिक

 पद्धतियां  श्रपनाते  पावा  तो  उनकी  डीलरशिप  खत्म  कर  दी  ari  वनस्पति  घी  की  उपल+्यता

 की  स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  इसके  मूल्य  में  नरमी  का  रुख  श्र  रहा  है  श्ौर  सीमेंट  की  उपलभ्यता

 में  कुछ  सुधार  हुआ

 इसी  चाय  उगाने  तथ  पैक  करने  वालों  को  चाय  के  मूल्यों  में  कमी  करने  के
 राज़ी

 किया
 गया

 है
 ।

 यह  सुनिश्चित  करना  भी  संभव  हो  सका  है  कि  नीलामी  के  लिए  चाय  की  पर्याप्त  मात्रा

 लायी  जिसके  परिणामस्वरूप  मूल्य  काफी  कम  हुए  हैं  ।  कुछ  श्रौद्योगिक  जैसे  टायरों  तथा

 ate  के  मूल्य  चर्चाएं  करके  वर्तमान  स्तर  पर  स्थिर  रखें  गए  हैं  ।

 स्वर्ण  ग्राइषणों  को  छोटी  दुकानों  का  बन्द  होना

 6310.  श्री  ato  के०  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  तर  बेकिंग  मंत्री  यह  वताने  की  छपा  करेंगे

 कि

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  न्यूनतम  Tata  से  सम्बन्धित  शर्तों  को  लागू  किये  जाने
 श्रौर

 स्वरूप  लाइसेंसों  के  we  किये  जाने  से  स्वर्ण  DD cal THyaqT  की  छोटी  दुकानें  बहुत  बड़ी  संख्या  में  बन्द  हो  गई

 ि
 शर  उनमें  नियुक्त  श्रमिकों  को  रोजगार  से  हाथ  धोना  पड़ा  शौर

 का  नवीकरण यदि  तो  क्या  सरकार  का  सम्पूर्ण  प्रश्  पर  पुनर्विचार  लाइसेंसों

 दरें  निर्धारित करने  श्रौर  ग्रामीण  छोटे  शहरों  श्रौर  बड़े  शहरों  के  लिए  weed  की  भिन्न-भिन्न

 करते  हुए  उक्त  योजना  का  पुनरीक्षण  करने  का  विचार
 जै
 ्

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बैंकिग  मंत्री  एच०एस०  :  (=)  atte
 :  किसी  स्वर्ण-व्यापारी

 के  लाइसेंस  के  नवीकरण  के  लिये  समस्त  क्रय-विक्रय  की  न्यूनतम  पूवेवर्ती  वर्ष  के  श्रौसतन

 50  ग्राम  प्रति  मास  है  ।  तथापि  सूखा  aris  जैसी  श्रपरिहार्य  परिस्थितियों  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्ता

 अपने  विवेक  से  न्यूनतम  पात्रता  सीमा  को  सम्यक  रूप  से  कम  कर  सकते  हैं  ।  ग्रलग  अलग  मामलों

 में  भी  मालिक  अथवा  भागीदार  आदि  की  लम्बी  बीमारी  के
 जेसे  सच्चे  मामलों  के  बारे  में  समस्त  क्रय  विक्रय

 की  न्यूनतम  सीमा  से  कम  मात्रा  को  भी  इस  प्रयोजन  के  लिये  waar  मान  सकता  है  ।  ऐसे

 पारियों  को  कुल  संख्या  को  देखते  हुए  जिनके  लाइसेंसों  का  प्रत्येक  वर्ष  नवीकरण  किया  जाता  उन

 लाइसेंसों  की  संख्या  को  afar  नहीं  माना  जा  सकता  जिनका  समस्त  क्रय  विक्रय  की  पात्ना  कम  होने  के

 नवीकरण नहीं  किया  जाता ।  जिन  दुकानों  का  समस्त  क्रय-विक्रय  बहुत  कम  होता  है  उनसे  यह

 ara  भी  नहीं की  जा  सकती कि  वे  को  रोजगार  सकेंगे  ।

 Development  of  Area  Near  Bahadurpura  Village  in  District  Nanded  (Maharashtra)  as  a
 Tourist  Centre

 6311.  Shri  Keshayrao  Dhondge  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  pious  remains  of  the  Late-  Pt.  Jawahar  Lal  Nehru  were  immersed
 with  full  State  honour  in  1964  in  the  Waters  of  Manyad  river  near  Bahadurpura  village  in
 Kandhar  Taluka  of  Nanded  district  of  Maharashtra;  an
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 (b)  the  assistance  being  provided  by  the  Union  Government  for  developing  this  place
 as  a  tourist  centre

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik);  (a)  It  will  be
 reaclled  that  in  accordance  with  the  wishes  of  the  late  Pt.  Jawaharlal  Nehru,  as  stated  in  his
 will,  a  portion  of  his  ashes  were  immersed  at  Prayag  but  the  major  porticn  of  the  ashes  were
 taken  high  up  by  plane  and  scattered  over  the  fields  of  India.  It  is,  however  learnt  from  the
 State  Government  that  some  ashes  were  obtained  personally  by  Shri  Anantrao  Kisanrao
 Mamde,  a  Congress  Worker  of  Kandhar  in  District  Nanded,  and  were  immersed  in  the
 river  Maniad  near  Bahadurpura  village  in  Kandhar  Taluka  of  Nanded  district  of  Maha-
 rashtra

 (b)  Does  not  arise  as  there  is  no  proposal  to  develop  this  place  as  a  tourist  centre

 भारतीय  व्यापार  सेवा

 6312.  श्री  क  Vay कल्याण  जेन  क्य हि  वारिपिज्य रद  इन्न  तथा  नागरिक  पूरि  र  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 am  करेंगे  कि

 n (  )  कया  भारतीय  व्यापार  सेवा  के  नाम  से  जानी  जाने  वाली  एक  सेवा  गठित  करने  सम्बन्धी

 प्रस्ताव  को  सरकार  मंजरी  दी  गई  थी

 यदि  ,  तो  उक्त  मामला  इस  काका  ft  स्थिति  में  है

 सेवा  गठित  करने  में  श्रसाधारण  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 क्या  उक्त  मामले  में  दिखाई  नाई  उदासीनता  के  बारे  में में  maga  में  व्याप्त

 अ्रत्यपधिक  निराशा  की  भावना  से  सरकार  श्रबगत  +  2

 वाणिज्य  तया  नागरिक  पति  तौर  सउकारिता  मंत्रो  (at  सोटुन थ  :  से  सरकार

 ने  घ्ायात-निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  संगठन  दे  कार्मिकों  के  लिये  wei  व्यापार  सेवा  गठित  करने  का

 निर्णय  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  3  1977  को  एक  after  जारी  कर  दी गई  है  ।

 सेक्टर  सविसਂ

 6313.  घ्  द्यायाट्याए SIS  Lh  he  |  क्या  वित  तथा  राजस्व  ate  मंत्री यह  बताने  की  वरेंगे

 कि

 श्त्र  सकान्टाप
 कया

 सरकारी  चाष  जा  से  नल  पदों  को  संभालने  हेतु  सरकारी  से

 अधिकारियों  का  चयन  करने  के  लिए  सेक्टर  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार के
 विचाराधीन  a

 याद  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 fra  तथा  राजस्व  ate  बैंकिंग  मंदी  एच०  एस०  (#) site a  सरकारी  उद्यमों

 के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  भ्रघिकारियों  का  एक  केन्द्रीय  समूह  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  को

 प्राप्त  हुमा
 इस

 प्रस्ताव  के  अनुसार  वर्तमान  झौद्योगिक  प्रबन्ध  समूह  के  श्रधिकारियों  को  मुख्याधार

 (qlee  )  बनाया  जा  सकता  है  ate  सरकारी  उद्यमों  के  वर्तमान  में  से  तथा  fash  aa

 की  कम्पनियों  श्रौर  सरकारी  सेवाओं  में  से  एक  निश्चित  प्रक्रिया  द्वारा  उपयुक्त  afore  छांट  कर  तथा

 चुनकर
 इस

 समूह  को  बढ़ाया  जा  सकता  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा
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 (Saka)

 कर्नाटक  के  सिंचाई  मंत्री  हारा  घोषित  श्रास्तियां  श्रौर
 देयतायें

 6314.  श्री  एस०  ननजेश  गोड़ा :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 वर्ष  1974-75,  1975-76  1976-77  में  प्रस्तुत  की  गई  झायकर
 विवरणियों  में

 कर्नाटक के  वर्तमान  सिंचाई  श्री एच  ०सी  ०  उनकी  पुत्रियों  तथा  दामादों  द्वारा
 घोषित

 की  गई  श्रास्तियां  atk  देयतायं  कया

 क्या  उनके  द्वारा  घोषित  की  गई  श्रास्तियां  उनकी  ज्ञात  श्राय  के  अनुपात  में  नहीं  भोर

 यदि  तो  क्या  का्॑वाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  site  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  कर्नाटक
 के

 सिंचाई
 मंत्री

 श्री  शुच०्सी० श्री  कान्तैया  द्वारा  धन-कर  विवरणियां  दाखिल  कर  दी  गई  हैं  ।  परिसम्पत्तियों

 दारियों  का  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  दिया  गया  उनकी  पुत्रियों  तथा  दामादों  द्वारा  झाय
 अथवा

 घन  संबंधी  कोई  विवरणी  दाखिल  नहीं  की  गई  है  ।

 at  :
 कर  निर्धारण  वर्ष  1976-77 के  दौरान धन  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है

 ।
 चूंकि  कर

 निर्धारण अनिर्णीत  पड़ा है  प्रत  इस  प्रश्न  की  जांच  की  जायगी  कि  क्या  घोषित  परिसम्पत्तियां
 जनकी

 प्राय  के  ज्ञात  स्त्रोतों  के  प्रपात चर  में  नहीं  है

 विवरण

 कर-निर्धारण  वर्ष  1974-75  रुपये

 परिसम्पत्तियां

 350 हस्तगत  रोकड़

 जवाहिरात  29,500

 फिएट  कार  तथा  फर्नीचर  21,400

 पश  1,00,000

 जोड़

 rr  ere

 परिसंपत्तियां

 1975-76

 अचल  सम्पत्ति  2,  21,  178

 हस्तगत  रोकड़  1,000

 जवाहिरात  42,000

 पश चके  28,400
 ह

 जोड़  ी  92,578
 ह

 घटाएं :  देनदारियां

 बिना  जमानत  के  ऋण
 1, 08,000

 जोड़  1,84,578
 ——
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 1976-77  रुपय

 परिसम्पत्तियां
 अचल  सम्पत्ति  2,37,360

 हस्तगत  रोकड़  230

 iz  32.500

 at  में  जमा  114,491

 जाड़  3,84,601

 घटाएं  :  देनदास्यां  4,127

 ee

 3,80,474

 कर-निर्धारण  अनिर्णीत  हैं  ।

 संकट  ग्रस्त  एककों  को  श्रधिकार  में  लेना

 6315.  श्री  एस०  आर ०  दामाणी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा

 करेंगें  fa

 क्या  सरकार  द्वारा  बड़े  ग्रौद्योगिक  न्य गों  को  दिये  गये  झप  श्र पचा पत  की  कोई

 ग्रपने  ऑ्रधिकार  में  लेकर हुई  है  fa  वह  avo  एककों  को

 भ  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  ule

 (7)  क्यां  सरकार ने  उक्त  प्रस्ताव  की  के  लिए  कोई  व्यवहाय  योजन  तैयार  की  x iy

 > त  ¢
 योजना

 की  मुख्य  बातें  क्या श्रौर
 यांद

 तो

 ‘faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  dat  एच०  एम०  :
 से  (7)  सरकार  दां ह

 a metre  गहों  को  ऐसा  नहीं  कहा  कि  वे  संकटाग्रस्त  एककों  को  झपने  झ्धिकार  में  लेवार

 संकटग्रस्त  श्रीद्योगिक  एककों  वी  स्वामित्व  वाली  कम्पनियों  के  स्वस्थ  एककों  में  स्वैड्छिक  विलय  को

 सुविधाजनक
 बनाने  के  बिन्त

 ?)
 1977  हारों  1001  में  एक

 #+.
 नयी  शार  जोड़  दी  गयी  जिससे  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  fas  जिन  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार

 का  यह  समाधान  हो  जाय  कि  एककों  का  विलय  जतहित  में  उत  मामलों  में  विलय  के  बनी

 कम्पनी
 के

 कर-निर्धारण  में  विलय  करने  वाली  कम्पनी  की  संचित  हानि  तथा  ऑ्रसमाहित  ase  को  अराग

 ले  जाये  =~ Ad  तथा  उसे  परमायोजित  करने  की  झनुमति  होगी  ।  विधेयक  के  सम्बन्धित  श्रनुवन्ध  स्पष्ट
 a  t '

 Construction  of  IFECO  Ltd.  Factory  in  Phuipur  (U.P.)

 6316.  Shri  R.  N.  Rakesh  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Co-
 operation  be  pleased  to  state:

 a)  the  date  since  when  Indian  Farmers  Fertilizers  Cooperative  Limited:  Factory  in
 Phulpur  (A Allahabad)  is  under  construction  and  the  time  by  which it  would  be  completely
 ready;  and

 b)  the  number  of  employees  and  o officers  category-wise  appointed  so  far  in  the  said
 factory  and  the  number  o  f  local  employees  among
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 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  I  a
 प  a FCO  factory  in  Phulpur  is  under  construction  since  May,  1976.  It  is  expected  to  be

 completely  ready  by  middle  of  1979,

 ———
 (9)

 Category  Total  Employees
 No.  of  from  U.P.

 employees
 Site

 Grades—‘C’  to  ‘G’  (Senior  &  supervisory  personnel)  50  16

 ‘I’  &  ‘J’  (Junior  &  Office  staff)  73  39

 146 ‘L’  &  ‘M’  (Semi  skilled  and  skilled  workers)
 —

 172

 201

 बम्बई  बुलियन  एसोसिएशन से  ज्ञापन

 6317.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  क्या  घाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बम्बई  बुलियन  एसोसिएशन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  चांदी  निर्थात  नीति  पर  नये  सिरे

 से  विचार  करने  का  श्रनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  ज्ञापन  की  मुख्य  बातें  कया  ak

 (7)  सरकार की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति ्  श्रौर  सहकारिता  dat  मोहन  :  तथा

 at  att

 तथा  ज्ञापन में  उठाये  गये  मुद्दे  तथा  उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  निम्नलिखित  है
 :

 ee  —$—<———

 उठाये  गये  मुद्दे  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 1.  भारत  के  पास  लगभग  78,000  मे०  टन  चांदी  1.  सरकार  द्वारा  चांदी  के  प्रतिबंधित  निर्यात  की

 स्टाक  में  है  ।  अगर  पर्याप्त  मात्रा  में  इसका  निर्यात  न  भ्रनुमति  दी  जा  रही  है  देश  की  स्टाक  स्थिति
 को

 करने  दिया  गया  तो  इसकी  तस्करी  होने  लगेगी  ।  ध्यान  में  रखते  हुए  arise  कोटा  निर्धारित  किया

 जा  रहा है  ।

 चांदी  बेहद  सट्टे  वाली  वस्तु  इस  पर  मुद्रा  2.  व्यापार  निगम  जो  चांदी  के  निर्यातों  के  लिये

 विनिमय  दरों  के  उतार-चढ़ाव  का  असर  पड़ता  है  मार्गीकरण  एजेंसी  इस  वस्तु  की  संवेदनशीलता

 श्रौर  यह  विश्व  aa  व्यवस्था  में  स्फीति  तथा  से  पुरी  तरह  से  श्रवगत  है  भ्रौर  उसे  बाजार  की

 स्फीति  की  प्रवृत्तियों  से  बहुत  जल्दी  प्रभावित  होती  है  ।  जानकारी  भी  है  भ्रौर  जरूरी  होने  पर  वह  तत्काल

 इस  संवेदनशील  चांदी  बाजार  की  जटिल  श्रवस्था  में  निर्णय  लेता  है  ।

 अ्रतुथव प्  तथा  बदलती  हुई  परिस्थितियों  के

 सन्दभ  में  तत्काल  निर्णय  लेने  की  क्षमता  तथा  तत्परता

 से  अधिकाधिक  सफलता  मिलने  at  कहीं  अधिक

 गुंजाइश  होती  है  श्रौर  दीर्घावधि  बाजार  तत्वों  के
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 weal  के  लिखित उत्तर .1  दै
 1889  )

 |
 eee  ey  22a

 शैक्षिक  तथा  श्रत्यघिक  परिश्रमपूर्ण  झध्ययन  पर

 ग्राधारित  Fa o  पद्धति  के  किसी  नियम  से  उतनी

 सफलता नहीं  मिलती  ।  480  सेंट  प्रति  ala  की

 न्यूनतम  कीमत  पर  हन. झ्रड़े  रहने  से  शायद  लाभ  न  हो  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निर्यात  बन्द  करने/खोलने

 की  पद्धति  के  परिणामस्वरूप  निर्यात  के  लिये  चांदी  का

 बहुत  स्टाक  जमा  हो  गया है  ।  हमारी  राय है  कि  हमें

 निरन्तर  माल  निर्यात  करते  रहना  चाहिए  श्रौर  कभी

 निर्यात  चालू  करने  श्रौर  कभी  निर्यात  बन्द  करने  का

 तरीका  नहीं  चाहिए  ।

 सरकार  को  केवल  गलाई  गई  शभ्रौर/प्रयवा  परिशोधित  3  राज्य  व्यापार  निगम  भारतीय  चांदी  को  बढ़िया
 तथा  उन  श्राघुनिक  परिशोधनशालाओं  द्वारा  उसकी  डिलीवरी  हज  के  रूप  में  मान्यता  दिलाने  के  लिये

 सही  शुद्धता  के  लिये  प्रमाणीकृत  चांदी  के  निर्यात  की  प्रयत्नशील है  ।  इस  बीच  .  999  परिशुद्धता वालीं

 ही  अ्रनुमति  देती  चाहिए  जिनके  पास  गलाने  तथा  चांदी  को  छोड़कर  चांदी  के  निर्यात  की  श्रनुमति

 परख  सम्बन्धी  ऐसे  श्रपेक्षित  उपस्कर  है  जो  भारतीय  नहीं  है  ताकि  गलाई  लागत  ails  स्यूनतम  रखी  जा

 foaa aa F Ararat बैंक  से  मान्यता  प्राप्त  है  श्रौर  साथ  ही  सके  ।  राज्य  व्यापार  निगम  से  मान्यता  प्राप्त

 करण  एजेंसी  को  भारतीय  रिजर्व  बेक  से  मान्यता  परिशोधनशालाग्रों  से  fratat  को  बढ़ावा  दिया  जा

 प्राप्त  परिशोधनशालाग्रों  द्वारा  परिशोधित  भारतीय  रहा है  ।

 चांदी  को  विश्व  बाजारों  में  बढ़िया  डिलीवरी  बार्स

 के  रूप  में  मान्यता  दिलवाना  wear  व्यवसाय  बना

 लेना  चाहिए  ।

 4.  व्यापार निगम  चांदी  के  सामान  अत्यधिक arn
 मूल्य  वाली  चांदी  की  मसलन  चांदी

 रसायन  संस्मृति  सिक्कों  श्रत्यधिक  फिनिश  फिनिश  वाली  लघु  ज  चांदी  की  उपहार  योग्य
 वाली  लघु  बासे  चांदी  की  उपहार  योग्य  वस्तुम्रों  श्रादि  वस्तुग्नों  कणका  wife  के  निर्यात  के  लिये  उपाय

 के  निर्यात  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ।  कर  रहा  है  ।  इनके  लिये  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 ऊंची  कीमत  मिलती  है  ।

 ऐसा  बताया  जा  रहा  है  कि  विदेशी  मुद्रा  कोष  की  5  चांदी  के  निर्यात  प्रतिबंधित  करने  का  कारण  केवल

 स्थिति  सन्तोषप्रद  होते  से  भारत  को  चांदी  के  निर्यात  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  सन्तोषप्रद  होना  ही  नहीं

 करने  की  जरूरत  नहीं  है
 ।  एक  ही  ad  में  मानसून  है  इसके  कहीं  महत्वपूर्ण  प्रत्य  कारण  भी  हैं

 कीं  व्यापक  गड़बड़  से  कोष  at  स्थिति  पलटा  खा  मसलन  देश  में  थोड़ी  सी  मात्रा  में  a  उत्पादित

 सकती  है
 ।  इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जानी  वाले  इस  TET  के  भंडार  समाप्त  न  करना

 |

 भी  यह  माना  जा  रहा  है  कि  कोष  की  स्थिति  के  बारे  में

 चिन्ता  का  कोई  कारण  नहीं  हैं  तो  फिर  निर्यातों  पर

 प्रतिवर्त  लगाने  के  लिये  चांदी  को  ही  कयों  चुना  जाने
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 सरकार  का  लागा  का  सान  का  भर  am फ्  तय  है  यह्  सुझाव  सरकार  का  स्थावर  न

 शान्त  करने  के  लिये  सोने  की  कछ  मात्रा  का  ग्राया त

 करने  के  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  जिससे  सोने

 को  अ्रन्तर ष्टा[य  तथा  सरेल  कीसतों  के  बीच  भारी

 अन्तर  कम  fear  जा  सके  ।  सोने  के  रायात  दी  स

 विचारित  नीति  net  स्फिति  रोकने  में  काफी  सहायक

 हो  सकती  ।  इसके  ऑ्रतिरिक्त  यह  विदेशों  में  चांदी

 निर्यात  का  एकाकी  था  देश  की  शरथ

 यवस्था  दोनों  की  a “ fox  से  प्रतिसंतुलन  करेंगी  |

 तेल  वाले  समद्ध  मध्य  पूर्वी  देशों  में  सोने  के  श्राभषणों  7.  सरकर  विकसित  तथा  तेल  बाले  समंद्ध  देशा  में

 की  मांग  अत्यधिक  बट  ग  दर्भाग्यवश  भारत  अपन  सोने  के  ग्राभगणों  की  भारी  मांग  से  श्रवगत

 कलात्मक  aaa  के  लिये  जिसे
 झरब

 के
 लोग  इस  मांग  का  फायदा  उठाने  के  लिये  उपाय  किय

 पेसंन्द  करते  हैं r !  सुविख्यात  होते  हुए हु हुए  भी  हमारे  निकटस्थ  जा  रे
 हैं  ।

 डस  बड़े  झाभूषण  बाजार  का  लाभ
 नहीं

 उठा  सकत

 क्योंकि  कच्चें  माल
 सोने

 की  घरेलू  कीमत

 है  । अन्तर्राशट्रीय  कीमत  से  हत  ahs

 काज  श्र  केले  का  निर्पत

 C318.  श्री  के०  MaATVCIaY  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्र  सहकारिता  मेत्रा  यहू  बतान

 की  कृपा  करेंगे  की

 वित्तीय  वर्ष  1977-78  में  कितने  मलय  के  काजू  ah  केले  का  निर्यात  का  लक्ष्य  रखा
 गया

 क्यां  सरकार  का  बिचार  उपरोक्त  उत्पादों  का  निर्वात  कम  करने  का  है  ताकि  उन्हें  देश

 में  सस्ता  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ;  शर

 काजू  ik
 केले  ar  निर्यात  किन  देशों  को  कया  जा  रहा  है

 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  स  रता  मंत्री  सोहन  धारिया )  1977-78  के

 लिए  काज  गिरी  के  निर्यात  के  लिए  लक्ष्य  निम्नोक्त  प्रकार  > G

 मात्रा  टन )
 मलय

 (3  रोड
 to)

 निम्त  30.000  100

 उच्च  55,660  110

 1977-78  के  दौरान  केलों  के  निर्यात  के  लिये  कोई  अलग  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 सरकार  फिलहाल  काजू  गिरी  के  निर्यातों  को  घटाने  के  सम्बन्ध  में
 विचार  नहीं  कर  रही

 से ९  ।  घरेलू  खपत  में  केले  के  महत्व  को  देखते  हुए  उसके  निर्यातों
 पर  प्रतिबन्ध  a  विनिश्चय  किया

 गया
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 5  1977  प्रशनों  के  उत्तर

 काज  इन  देशों  को  निर्यात  किया  जा  है  :  सं
 ०  रां  ०  सोवियत  जाप  न

 waa  संघीय  जेन  लोकतंत्रीय  गणराज्य

 सिंगापुर  |

 1970-77  के  दौरान  भारत  से  केलों  निर्यात  खाड़ी  के  देशों  को  किया  गया  ।

 तमिलनाड  में  कर-अअपवंदन  तथा  विदेशी  मद्रा  संबंधी  घोटाला

 6319  it  के०  टो०  कोसलंराम  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व प्रौर  बेकिंग  मंत्री  az  बताने  की

 रेंगे वि

 तमिलनाडु  में  1  जनवरी  1976  से  15  जन  1977  की  ग्रव्घि  में  ग्रायकर  १

 वंचन  के  वारे  में  कितने  छापे  मारे  गए  और  फ़ितने  व्यक्ति  शिरफ्तार  fay  गये

 लਂ क्या  ढाना  थनथी  मलाई  पुरासू  ग्रुप  ग्राफ  पेपसं  तथा  सन  पे  an  मिल्स  के  विरुद्ध  श्राय  कर

 अपवंचन  सहित
 कर

 श्रपवंच
 तथा  विदेशी  मुद्रा  घोटाले  सम्बन्धी  बहुत  सी  शिकायतें  सरकार  को  प्राप्त

 हुई  sie  यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  और

 दै  कि
 ढोना  धनथी  न्यास  के  लिए  त्राय  फर  से  छूट  के  प्रस्ताव  को क्या  सरकार  को  पता

 पहले  रह  कर  दिया  गया  था  श्रौर  यदि  हां at  ,  तो  मामला  इस  समय  कसि  स्थिति  में

 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बैंकिंग  dat  एच०  एस०  1  जनवरी  1976 से  15  जून

 977  की  अवधि  के  दौरान  तमिलनाड  में  झायकर  maa  के  अ्रधिकार  क्ष ेसे  में  314  मामलों  में

 तलाणी  लेनें  तथा  माल  पकड़ने  की  कायें वाही  की  गेयी ।

 ग्रधिनियम  1901  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है है  कि  कर-ग्रपबंचन  के  सम्बन्ध  में  किसी

 ध्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  जाय  ।

 तथा  ढोना  थनथी  समूह  के  मामलों  में  किये  गये  कर  के  सम्बन्ध  में

 सत  पेपर  मिल्स  भी  शामिल  )  श्रायकर  विभाग  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी

 UAAT  न्यास  की  प्रामाणिकता  के  प्रत  पर  श्रायकर  y22  की  धारा  41(3)  (1)  के
 + उपबन्धों  के  wee  में  पहली  वार  विचार  किया  गया  ।  यह  निर्णय  किया  गया  कि  न्यास

 प्रामाणिक
 ठ

 wt  उक्त  उपबन्धों  के  wait  लाभ  के  लिए  हकदार  है  ।  ग्रायकर  1961  के  अन्तर्गत  यह
 कार्यवाही  कर  निर्धारण  वर्ष  1967-68  तक  चलती  रही ।

 जांच  करने  श्रधिनियम  1961  की  धारा  148  क॑  ग्रन्तगत  अनक  कर-न  धारण

 वर्षों
 के

 लिये  न्यास  के  कर  निर्धारणों  के  सभ्वन्ध  में  क्वाही  फिर  से  शरू  करने  के  लिए  विभिन्न  कारणों

 से  नोटिस  जारी  किये  जिस  पर  कर-निर्धारिती  ने  मद्रास  उच्च  न्यायालय में  रिट  याचिंकाएं

 दायर  कीं  ।  उच्च  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  कि  थनथी  न्यास  की  प्रामाणिकता  को  चुनौती  नहींਂ  दीं  जा

 सकती  है  ait  यह  कि  इस  झाधार  पर  कर-निर्धारण  सम्बन्धी  का्येवाही  काननी  तौर  पर  पुनः  चालू
 नहीं  जा  सकता  बाद  में  न्यायालय  विभिन्न  कर  निर्धारणों  के  सम्बन्ध  में  फिर  से  कार्यवाही

 प्मम्द  करने  के  लिए  अन्य  कारण it  द की  वैधता द  की
 जांच

 की  ।  न्यायालय  ने  कुछ  कर-निर्धारण  वर्षों  के  लिए

 कर-निर्धारण  सम्बन्धी  कार्यवाही  पुनः  चालू  के
 पुष्टि

 की  शौर  अन्य  कर  निर्धारण  वर्षों  के  लिए
 इसी  प्रकार  की  कार्यव हीं  को  बैध

 नीं
 3g

 हरीया
 |  यह  निर्णय  श्रन्तिम  हो  गया  हैं  े

 कि  aaa  न्यायालग्र  ने

 अपील  वारने  के  लिए f  मांग  की  अपीलें  याचिका  र  कर  दी  है  ।
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 विभिन्न  कर  निर्धारण  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  की  जा  रही  कार्यवाही  की  वर्तमान  स्थिति  निम्न
 प्रकार

 है

 1956-57

 1958-59  कर  निर्धारण  सम्बन्धी  कायंवाही  पुनः  चालू  करने  के  लिए  धारा
 148  के  अन्तर्गत

 196(-61  |  जारी  किये  गयें  नोटिस  मद्रास  उच्च  न्यायालय  द्वारा  रह  कर  दिये  गये  थे  ।

 1961-62  ॉ  J

 स
 कर-निर्धारण  सम्बन्धी  कायंवाही  को  चालू  करने  के  लिए

 148
 के

 1959-60 तक  अन्तर्गत  जारी  किये  गये  नोटिसों  की  उच्च  न्यायालय  द्वारा  पुष्टि  की  गयी  है
 ।

 न्यास  विलेख  में  घोषित  प्रयोजनों  के  श्रलावा  श्रत्य  प्रयोजनों  पर  खर्च  की  गयी

 रकमों  पर  कर-निर्धारण  किया  गया  है  श्र  am  छिपाने  के  सम्बन्ध  म

 दाण्डिक  कार्रवाही  we  at  गयी

 1962-63  से  स्ुवेंवर्तती  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  दायर  की  गयी  रिट-याचिकाय्ों  पर  उच्च  न्यायालय

 1964-65 तक  के  grey  के  रेशियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ga:  कर  निर्धारण की  कृयेंवाही

 शुरू  नहीं  की  जा  सको है

 1965-66 स  पुनः  कर  निर्धारण  करने  के  लिये  धारा  148  के  अ्रन्तर्गत  जारी  किय  गये  नोटिसों

 1967  68  तक  की  उच्च  न्यायालय  द्वारा  पुष्टि  की  गयी  21  कर  निर्धारण  सम्बन्धी

 कार्यवाही  विचाराधीन  है  ।

 1968-69 स  कर-निर्धारण  किये  vt  हैं  जिनमें  न्यास  को  छट  नामंजूर  कर दी  गयी  है  ।  अपाल

 1973-74  तक  अपीलीय  सहायक  श्रायक्त/श्रायकर  श्रपीलीय  न्यायाधिकरण  के  पास  अनिर्णीत

 पड़ी है

 1974-75  तथा  कर-निर्धारण  विचाराधीन  हैं  ।

 उसके बाद  के

 इंडियन  एक्सप्रेस  ग्रप  तथा  इसके  मालिकों  विरुद्ध  मामले

 6320.  श्री  एम०  कल्याणसन्दरम  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  इंडियन  एक्सप्रेस  समाचारपत्न  समूह  तथा  इसके  at  रामनाथ  गोयनका के  fag  श्राथिक

 अपराधों के  कितने  मामले  विचाराधीन  है ं?

 faa  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटेल )  डियन  एक्सप्रेस  समाचारपत्र  समूह

 तथा .  श्री  रामनाथ  गोयनका  के  विरुद्ध  झाथिक  areal  के  5  म!मले  न्यायालयों  में  सुनवाई  के  लिये  पड़े

 इन  मामलों  में  से  दो-दो  मामले  मद्रास  तथा  बम्बई  के  न्यायालयों  में  एक  मामला  कलकता के

 यायालय .  में  पड़ा

 भारत  में  विदेशी  कम्पनियां

 6321.  श्री  समर  गृह  :  क्या  घित्त  तथा  राजस्व बेकिंग  मंत्री यह यह ह  बताने की  कृपा  करेंगें किं  :

 भारत  में  विदेशी  कम्पनियों  ने  1976  तक  कुल  फितनी  पूंजी  लगाई

 5)



 14  1899  )  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 उनकी  कल  श्राय  के  बारे  में  तथ्य  क्या

 क्या  1974-77  के  दौरान  भारत  में  विदेशी  कम्पनियां  स्थापित  करने  के  लाइसेंस

 दिये  गये  हैं  TYaT  सरकार  के  पास  श्रावेदनपत्न  भ्रनिर्णीत  पड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  are

 विभिन्न  देशों  की  कम्पनियों  के  नामों  का  ब्यौरी  क्या

 वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बैंकिंग  मंत्रो  एच०  एम०  :  भारत  में  विदेशी  कम्पनियों

 द्वारा  लम्बी  अवधि  के  लिए  लगाई  गई  बकाया  पूंजी  के  अनुमान  केਂ जो  आंकड़ें  उपलब्ध  हैं  वे  31

 1974  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  हैं  are  यह  रकम  1,676. 3  करोड़  रुपए है

 भारत  में  कारबार  कर  रही  विदेशी  कम्पनियों  ने  1973-74  के  दौरान  लाभ/लाभांश,

 तकनीकी  जानकारी  शर  ब्याज  के  रूप  में  95.98  करोड़  रुपया  बाहर  भेजा  1974-75  को

 की  इसी  अवधि  के  दौरान  44.89  करोड़  रुपया  बाहर  भेजा  गया

 are  सभी  श्ौद्योगिक  लाइसेंसों  शौर  श्राशय-पत्नों  का  जिसमें  पार्टी  का

 तैयार  की  जाने  वाली  वस्तु  का  परियोजना  का  भ्रादि  भी  शामिल  बुलिटेन

 ग्राफ  इम्पोर्ट  लाइसेंसेज  एण्ड  एक्सपोर्ट  ट्रेंड  श जनल  भ्रौर

 लिस्ट  झाफ  लैटर्स  श्राफ  इंटेंट  एण्ड  इंडस्ट्रियल  लाइसेंसेजਂ  में  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  इन  प्रकाशनों  की

 प्रतियां  wae  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।  यदि  किसी  कम्पनी  या  कित्हीं  के  नाम  are  किए

 गए  लाइसेंसों  के  बारे  में  सूचना  की  श्रावश्यकता  हो  तो  वह  इकट्ठी  की  जा  सकती  है  श्रौर  दी  जा  सकती  है

 (=)  एक  विवरण  संलग्न  ग्रंथालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०टी ०  961/77)

 लिमिटेड  कम्पनियों  को  जनता  से  जमा  राशि  लिये  जाने  को  2.0  दिया  जाना

 6322.  डॉ०  बापू  कालदाते :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  को  जनता  से  श्रनिश्चित  काल  की  झवधि  तक
 जमाराशि

 लेने की  अनुमति दी  गई

 क्या  जमा  र.शि  वापिस  करने  के  मामले  में  इन  कम्पनियों  पर  कोई  रोक  लगाई  गई  है  ;

 क्या  समय  पर  नियमित  ब्याज  न  देने  ate  जमा  राशि  वापस  न  करने  के  बारे  में  शिकायतें
 प्राप्त

 हुई  हैं  ;

 (7)  क्या  सरकार  ने  दोषी  कंपनियों  के  विरुद्ध  कोई  की  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्रो  एच०  एम०  :  जी

 कंपनियों  को  जनता  से  अनिश्चित  काल  के  लिए  जमाए  इकट्ठी  करने की  श्रनुमति  नहीं है  गैर-वित्तीय

 कंपनियों पर  लागू  होने  वाले  कम्पनी  1975  में  और  भारतीय  ford बैक  द्वारा
 वित्तीय  कंपनियों  और  विविध  गैर-बैंकिंग  कंपनियों  को  जारी  किए  गए  निदेशों  कम्पनियों  द्वारा  स्वीकार

 की  सकने  वाली  जमाओं  की  अवधि  भर  उनके  द्वारा  जुटाई  जाने  वाली  जमाश्रों  की  सीमा  के  बारे  में

 कुछ  प्रतिबन्ध  शामिल  हैं  ।  फिर  इन  निधामक  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  जिसमें  निर्धारित
 सीमा  के  भीतर  रखी  गई  जमाओं  के  परिपक्व  होने  पर  जमान की  वापिस  करने की  बाध्यता
 कम्पनियों  पर  डली  गयी  हो  ।

 |
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 सरकार  a  रिजर्व  बैंक  को  कुछ  शिकायतें  मिली हैं  |  जिम  ब्याज  तथा  परिपक्व  होने  पर

 जमाएं  प्रदा न  करने  का  लगाया  गया  है  ।

 सरकार  ने  कुछ  गर-वित्तीय  कम्पनियों  के  विरुद्ध

 1975
 के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  कारण  मुकदमे  की  कार्रवाई  area  कर

 दी
 है

 ।  ford बेंक  ने
 भी  कुछ  वित्तीय  कम्पनियों  ate  विधि  गैर-नैंकिंग  कम्पनियों  के  विरुद्ध  बैंक  के  निदेशों  का  उल्लंघन  करने के

 इसी  प्रकार क  कार्रवाई  area  की  ह ैदै  फिर  न  तो  सरकार
 a  न  ही  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  की  यह  ग्रधिकार है  कि  प्रलग-प्रलग  mara  को  य्रदायगी  न  करने  पर  कारवाई  कर  सकें  क्योंकि  ये

 जामाएं  जमाकर्त्ता  शर  aa Rat  के  वीच  संविदा  )  का  मामला  है  जिन  कम्पनियों
 के

 विरुद्ध

 परकार  दवा  ज  1  1976  से  झाजतक  मुकदमे  की  कार्रवाई  श्रारम्भ  गई  है  उनका  ब्यौरा

 बन्ध
 1  prety  में  रखा  गया  ।  देखिए सं०  एल०  टी  ०-96  2/77]  में  जिनके  fees  भारतीय  रिज

 बेक
 द्वारा  कार्रवाई  की  गई  है  उनका घौरा  है|  [aearere  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ho-

 963/77]  feat  गया
 x

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  को  क्षमता  का  उपयोग

 6323.  श्री  पी०  के०  कोडियन
 :

 क्या  वाणिज्य तथां  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यहँ
 वता  नें

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पत्ता है  कि  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  डालडा  वनस्पति  तंथा  शिशु  हार

 जसे  भ्रावश्यक  उपभोक्ता  वस्तुन्ना  करने के  लिए  झपने  विभिन्न  एककों  को  afasarfaa  क्षेमता
 का

 पूरी  तरह  से  उपयोग नहीं  कर  रह डी  है  ।

 यदि  तों  क्या  सरकार  ने  इस  कंपनी  से  यह  स्फष्टीकरण  देंने  को  कहा  है  कि  वत

 अपने  विभिन्न  उत्पादनों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  का  कम  उपयोग  क्यों  कर  ।  है  ;  श्रौर

 उपभोक्ता  वस्तद्नों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  को  श्रधिष्टापित  क्षमता  का  परा

 ब +? उपयोग  किया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिपे  कपः  कार्यवाही  की  गई

 वाणिज्य नागरिक  ait  प्रौर  सहकारिता  मंत्री  (sit  मोहन  धाररिया  )  से  )  हिन्द्स्तान

 लिमिटेड  वनस्पति  एककों  की  कुल  वार्षिक  संस्थ।पित  हाइड्रोज॑नीक रण
 सके  मुकाबल लाख  मीटरी  टन  है  ।  1975,  1976  तथा  1977  के  पहलें  6  महीनों  में  नीच

 fzaT  गया  उत्पादन  ञ्

 मीटरी  zat  में )

 वनस्पति  grsizfheaa  याग

 हाड  श्रायल

 2  3  4

 1975  31,2381  36,460

 1976  वक  71,062  43,711  अअ

 1977  19,93 1  26,768  46,899

 जून ) ्
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 5  1577  प्रण्नों के  लिखित  उत्तर

 जहां  तक  समग्र  रूप  से  देश  में  वनस्पति  उत्पादन  का  संबंध  वार्षिक  संस्थापित  क्षमता  का  पूरा
 जी उपयोंग  नहीं  होता  इंसकी  कुल  aire  क्षमत  लाख  मीटरी  टन  जो  मांग  से  अधिक

 wt  मांग  6-6.  ि  लाख  टन  वार्षिक  aids  गई  साथ  ही  सोयाबीन  तथा  ताड़  के  के

 अनिवार्य  प्रयोग  जिसके  लिए  मूंगफली  के  तेल  की  wie  हाइड्रोजनीक्रण  के  सांद्रण  को  aga  अधिक

 >  | जरूरत  होती  से  प्रयोज्य  क्षमता  कम  हो  जाती  ्

 जहां  तक  शिशु  अ्राहमर  संबंध  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  at  वार्षिक  संस्थापित

 एक  हजार  मीटरी  टन  है  ।  इसके  मुकाबले में  वर्प  1975 में  8114  मीटरी  टन  उत्पादन  हुमा ।  बर्ष  1976

 में  265  मीटरी  टन  तथा  1977  की  जनवरी-जुन  की  श्रवधि  में  aus  मीटरों  टन  उत्पादन  gar  फर्म

 को  श्राहार  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  सलाद  दो  गई  है  ।

 गुजरात  में  श्रौद्योगिक  एककों  को  स्थापना  के  faa  भारतीय  alate  विकास  ae  हारा

 रियायतें  दिया  जाना

 6324.  श्री  अहमद  एम०  पहल  :  व  wha  द्यजााए |  था  राजस्व  wie  वॉकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 forme क्या  भारतीय  उद्योग  विकास  बेह  ते  गजुरात  राज्य  के  lags  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक  एककों  की

 स्थापना
 करने  लिए  ah  afew  रियाथतें  देने  की  cro  a  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  1.0 >

 वित्त  तथा  राजस्व झर  बैंकिग  dat  एच०  एस०  :  झ्रौंर  भारतीय
 fre  विकास  बेक  ने  गजरात  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  झौद्योगिक  एककों  की  स्थापना  के  लिए  श्रतिरिकत

 रियायतें  देने  की  कोई  विशेष  योजना  नहीं  बनाई  र =>  \

 भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  देश  के  निर्धारित  पिछले  जिलों/श्रेत्रों  की  परियोजनाओं  के  लिए

 रियायती  सहायता  की  योजनाएं  1970  से  चला  रहा  गुजरात  राज्य  में  ग्रवस्थित  तथा  निर्धारित  पिछड़े
 > जिलें/क्षेत्र  इस  प्रकार  की  रियायती  सहायता  पाने  के  पात्र  |

 Corporation  for  marketing  of  edible  Oils

 any  Supplies  and 6325.  Shri  Mani  Ram  Bagri  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civ
 Coopetation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  a  corporation  to  look  after  the  work  relat-
 ing  to  import  and  marketing  of  edible  oils;

 (b)  if  so,  whether  any  decision  has  been  taken  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  when  this  corporation  will  start  functioning?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :
 (a)  to  (c)  A  proposal  to  set  up  a  Corporation  to  handle  matters  relating  to  edible  oils  is
 under  examination.

 Export  of
 carpets  from  Shahjahanpur  (U.P.)

 6326,  Shri  Surendra  Bikram  :  Will  the  Minister.of  Commerce  and  Civil  Supplies  and
 Cooperation  be  pleased  to  state  the  value  of  car
 Pradesh  during  1976-77  ?

 pets  exported  from
 Shahjahanpur

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  2
 Districtwise  figures  of  export  are  n  intained.
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 दक्षिण  के  साथ

 6327.  श्री  मनोरज॑न  भक्त
 :

 क्या  तथा  नागरिक  पूरि  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  THAT  के  साथ  भारत  के  कोई  व्यापारिक  सम्बन्ध  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दक्षिण  n TATRI  में  भारतीय  sega  को  भारी  मांग  है

 इस  समय  तीसरे  देश  श्रथवा  पार्टियां  प्रप्त  व्यापारिक  नामों  से  भारतीय  vege  का  निर्यात  कर  रही
 ait

 at  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक
 श्रौर  सहकारिता  मंत्री  सोहन

 :  भारत के  दक्षिण

 अफ्रीका  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 (@)  तथा  सरकार  के  पास  ऐसी  जान  हारे

 श्रन्तर्ाष्ट्रीय हवाई  में  श्रमिक  संघ

 कृपा  करेंगे 6328.  बशीर  श्रहमद :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्नी  यह  बताने  को

 fa

 var  विभिन्न  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  में  बहुत  से  अ्रमान्यता  प्राप्त  श्रमिक  संघ  चल  रहे  हैं

 art  यदि  तो  नाम  ale  स्थानों  का  अन्य  विवरण  क्या  है  ;

 क्या  ये  श्रमिक  संघ  ऐसे  कार्यों  में  लगे  हुए  हैं  जो  प्रन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  के  कार्यकरण  के

 प्रतिकूल  है  ;  झोर

 इन  संघों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रो  पुरुषोतम  :  हां  ।  यह  सुचित  किया
 गया  है  कि  भ्रंतर्ाष्ट्रीय  विमानक्षेत्रों  पर  निम्नलिखित  गैर-मान्यता  प्राप्त  यूनियन  सक्रिय  रूप  से  कार्य

 कर  रही  हैं  —

 (1)  श्रंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  यूनियन  ।

 (2)  विमान  यातायात  के  नियंत्रण  कर्मचारों  यूनियन ।

 (3)  ane  विमानन  तकनीकों  star  यूनियन ।

 (4)  एयर  इण्डिया  कर्मचारी  गिल्ड  ।

 झर  केवल  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  कर्मचारी  यूनियन  हो  दिल्ली  तथा

 कलकत्ता  विमानक्षेत्रों  पर  टर्मिनल  भवन  के  श्रन्दर  आदि  करते  हैं  जिनते  टमिनल  भवन  के  झन्दर

 यात्रियों को  श्रसुविधा  होती  है  स्थिति  पर  निगरानी रखो  जा  है  तथा  स्थानीय  पुलिस  प्राधिकारियों को

 इन  घटनाओं  की  सूचना  दे  दी  है  ।
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 नलगोंडा  जिले  में  तेल  उद्योग  समूह
 a

 6329.  श्री  टी ०  बालकृष्णया

 एम०  सत्यनारायण

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 नलगोंडा  जिले  में  प्ररंडी  तेल  उद्योग  समूह  को  स्थापना  के  लिए  श्राशयपत्र  जारी  करने  का

 fig  लेने  में  mates  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 क्या  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  यह  कृषि  arentca  निर्थातोन्मुख  उद्योग  है  इस  मामले  में

 mie  fasiq  कियां  जायेगा ।

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  (at  मोहन  :  व  मैसर्स
 ब्रिटिश  झाक्सीजन  लिमिटेड  की  सहायक  इण्डियन  झ्राक्सीजन  लिमिटेड  द्वारा  प्रस्तावित  परियोजना  में  विदेशी

 सहयोग  की  श्रावश्यकता  है  ।  सरकार  इंडियन  झ्राक्सीजन  लिमिटेंड  द्वारा  प्रस्तावित  विनिर्माण  कामे

 के  faa  देश  में  उपलब्ध  कार्यविधि  ज्ञान  की  संभावना  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  किए  गए  विशेषज्ञ

 दल  कीं  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा कर  रहीं

 Representative  of  Employees  in  the  Board  of  Directors  of  Punjab  National  Bank

 6330.  Shri  Ram  Naresh  Kushwaha  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking  be  pleased  to  state:

 (a)  the  name  of  the  representative  of  the  employees  included  in  the  Board  of  Directors.
 of  the  Punjab  National  Bank;

 (b)  whether  the  said  representative  has  been  elected  by  the  employees;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  including  him  in  the  Board?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  :to  (0)
 As  per  the  Nationalised  Banks  (Management  &  Miscellaneous  Provisions)  Scheme,  1970,
 each  of  the  Boards  of  the  nationalised  banks  has  to  have  two  employee-Directors—one  from
 among  the  employees  of  the  bank  who  are  workmen  and  the  other  from  among  the  emp-
 loyees  who  are  not  workmen.  Shri  D.P.  Chadha  is  the  Director  representing  the  workmen
 employees  and  Shri  1.5.  Ahluwalia  is  the  Director  representing  non-workmen  employees.
 on  the  Board  of  Directors  of  Punjab  National  Bank.

 in  terms  of  the  Nationalised  Banks  (Management  &  Miscellaneous  Provisions)
 Scheme,  1970,  the  Director  representing  the  workmen  employees  has  to  be  selected  from
 a  panel  of  3  names  to  be  furnished  by  the  representative  union  in  the  bank  as  determined
 by  the  Chief  Labour  Commissioner  (Central)  after  due  verifications  as  per  the  procedure
 prescribed.  The  scheme  provides  for  the  selection  of  the  Director  representing  the  non-work-
 men  staff  in  consultation  with  the  Reserve  Bank  of  India.  Accordingly,  Shri  I.S.  Ahluwalia
 was  appointed  in  December  1972  as  officer  Director  in  the  Bank  initially  for  a  period  of  one
 year,  which  was  subsequently  extended  for  two  more  years.  Shri  Chadha  was  appointed
 as  a  director  for  a  period  of  3  years  from  out  of  a  panel  of  names  furnished  by  the  All
 India  Bank  Employees  Association,  which  was  identified  as  the  representative  union  in  the
 bank  by  the  Chief  Labour  Commissioner  (Central).  The  Boards  of  Directors  of  all  the
 nationalised  banks  are  being  reconstituted  shortly  and  pending  reconstitution  all  directors.
 continue  to  hold  office  in  terms  of  the  Scheme.

 Proposal  to  provide  stoppage  at  Jhansi  for  Delhi-Khajuraho  Air  Flight

 6331.  Shri  Laxmi  Nar
 ayan  Nayak  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation

 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  daily  air  flight  from  Delhi  to  Khajuraho  stops  and  takes  passengers
 atAgra  only;  an
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 (0)  whether  Government  propose  to  provide  a  stoppage  for  this  flight  at  Jhansi,

 which  is  an  important  historic  city,  a  railway  junction,  Divisional  Headquarters  and  an

 important  military  centre  in  addition  to  Babina  Cantonment,  णो  the  Agra-Khajuraho
 route  keeping  in  view  the  convenience  and  saving  of  time  of  passengers  visiting  Khajuraho?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)  The

 daily  Boeing-737  service  from  Delhi  to  Khajuraho  operates  on  the  route  Delhi/Agra/
 Khajuraho/  Varanasi  and  back  (IC-407/408)  and  takes  passengers  from  all  these  points

 (b)  :  No,  Sir.

 Tax  on  goods  sent  out  of  Gujarat

 6332.  Shri  Dharamsinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenué  and

 Banking  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of  Gujarat  had  submitted  certain  propcsals  to  impos?
 {ax  on  the  consignments  of  goods  sent  outside  Gujarat,  if  so,  when  and  the  details  of  that

 propesal:

 (b)  the  steps  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard:  and

 (c)  the  description  of  goods  sent  out  of  Gujarat  for  trade  purpeses
 ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  erd  Banhirg  :  (Shri  HK.  M.  Patel)  :  (a)  to(c)  In
 1968,  the  Government  of  Gujarat  suggested  levy  of  a  consignment  tax  on  goods  sent  on

 consignment  basis  from  one  State  to  another.  The  Government  of  Gujarat  were  conéerned
 about  such  goods  as  groundnut  oil,  oil  cakes,  fertilisers  and  cotton  seeds.  The  sugg  i slion
 was  examined  in  consultation  with  the  State  Governments  and  certain  amendments  were
 carried  out  through  Central  Sales  Tax  (Amendment)  Act,  1972  to  place  the  burden  of  proof
 ondealers  who  claim  non-liability  to  Central  sales  tax  in  respect  of  goods  sent  from  one,  State
 to  another.  Subsequently,  the  matter  was  referred  to  the  Law  Commission  for
 nation  in  1973.  In  the  light  of  the  Commission’s  recommendations  contained  in  theit  61st
 Report,  a  craft  Bil!  seeking  to  amend  the  Constitution  of  India  including,  inter  alia,  amend-
 ments  for  the  purposes  of  levy  of  tax  on  consignments  of  gocds  from  one  State  to  another
 hasbeen  circulated  to  the  State.  Governments  for  their  views.  The  matter  will  be  processed
 after  the  State  Governments’  reactions  are  received.

 Lodging  and  Transport  Facilities  for  Tourists  Visiting  Sitamarhi,  Bihar

 6333.  Shri  5.  Das  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  in  accordance  with  the  mythological  and  folk  tales,  Sita  was’  born.
 tn

 Sitamarhi,  Bihar  and  there  are  many  spots  from  Janakpur  to  Sitamarhi,  Panthpakar,. rtc.,
 which  are  very  important  places  from  religious  and  tourism  point  of  view  and  whether  his

 Ministry  has  relevant  tourist  literature,  films,  display  material  and  proposals  in  this  regard  ;

 (b)  whether  Jakhs  of  tourists  visit  Sitamarhi,  a  place  of  Indian  culture  and  pil
 ew  y  year  on  the  occasion  of  Ramnavami  and  Vivah  Panchami;  and

 (c)  if  so,  whether  he  is  preparing.  a  plan  to  provide  lodging,  transport  and  other
 facilities  to  tourists  in  Sitamarhi  keeping.in  view  its  importance  as  a  tourist  place  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purtshottam  Kaushik)  :  (a)  fo!  (c)
 Sitamarhi  is  one  of  the  many  places-of  pilgrimages  in  the  country  where  a  large  congrega-
 tion  of  pilgrims  gathers  particularly  on  the  occasion  of  Ramnavami and  Vivah  Panchami.
 Since  it  is  of  importance  to  domestic  tourists,  the  development  of  facilities  at  Sitamarhi  and
 the  publication  of  tourist  literatute,  other  publicity  material  and  making  of  a  film  ‘ont  the
 place  would  be  the  responsibility  of  the  State  Government.
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 झायकर  aferarizay.  की  जिम्मेदारी  वाले  स्थानों  पर  नियुक्त  करने  के  लिये  arian

 सिद्धा  नत

 6334.  श्री  आरऊ०  एल०  कु  [:  क्या  faa  तथा  राजस्व  झोर  बीकिय  Wat  यह  बनाते  कपा

 करेंगे  कि :

 खायकर  ऑ्रधिकारियों  ale  असिस्टेट  कमिश्नरों  द्वारा  विशेष  aaa  वले  कम्पनी  जिला
 se

 सेंट्रन  सकिलों  के  पदों  के  धारण  के  लिए  अतुभव  को  mata  कितन  है  ;  we

 ta fa सम्बद्ध  झायकर  कमुश्तरों  द्वारा  जिम्पेदारों  वाले  स्थानों  पर  ग्र  PUI  नियुक्ति  करने  में

 किन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  पालत  क्रिया  जात  ऊ  an Q

 प्राजि हारो  को  विशेष वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  एच ०  एस०  :  किस

 aaa  किए  जाने  के केतन  युक्त  पद  किसी  कम्पतो/रिंजपरिमग्डल,  अवा  कियो  सेंट्रल  रेज/परिपण्डन  में

 लिएं  अनुभव  की  कोई  स्वूनतम  asta  नहीं  लेकित  श्रायकर  के  ऐसे  सह  यक  झायुत्तों  कॉ
 a G  तथा  के fata  श्रपने  GE  में  अ्रामतौर  पर  ४  वर्ष  अथवा  उससे  श्रधिक  की  सेवा  हो  चुकी

 ऐसे  आयकर  अधिकारियों  जितको  पने  ग्रेड  सें  द्रामतौर  पर  4  वर्ष  ग्रथवा  उससे  को  सेवा  हो

 चुको  इस  प्रकार  के  पदों  पर  तैनात  किया  गया  है  ।

 आयकर  श्रा युक्त  ऐते  पदों  पर  तैनाती  करते  के  लिए  सन्तत  नहीं  हैं  जा  विजय  वेतन  युक्त
 उप  स्थिति  में  तैरता  कर  को  समय  नहों

 हैं  यादि  ऐसी

 तैनातियों  के  कारण  काय  के  स्थानों  में  परिवर्तन  होता  हो  अतरा  जहांਂ  किसी  सहायक  श्रतमुक्त  को  अपी लीय

 कार्य से  कार्यकारी  कार्य  झ्ौर  कार्यकारर  कार्य  से  ata  कायें  में  बदले  ा क  व  ग्रत्य  पदों  पर

 तनती  करने  में  agar  फियों  पद  बिशेष  के  wea  जुड़  जिम्मेदार  oe  किसे  ब्रघिकारी  को  सक्षमता

 रुझान  इत्यादि  को  ध्यत  में  स्त  हुए  इप  प्रकर  के  पद  पर  काय  करने  के  लिए  उसकी  उपयुक्तता
 जैसे  कारणों  को  ध्या  में  रखते  हैं ।

 Malpractices
 in  Weighing  Contraband  Gold  and  Silver

 6335.  Shri  Ram  Prakash  Tripathi  :  Will  the  Minister  of  Revenue  and  Banking  be  plea-
 sed  to  state

 (a)  whether  any  complaint  has  been  received  during  the  period  from  March,  1977
 to  15th  July,  1977  about  bungling  of  !akhs  of  rupees  in  the  weighing  of  large  quantity  of
 contraband  gold  and  silver  seized  during  an  tmportant  raid  conducted  in  Ftawah  by  the
 Central  Excise  Officials  of  Kanpur  region,  Uttar  Pradesh,  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  thereon?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  17,  M.  Patel)  :  (  ह  (b)  A
 complaint  has  been  received  recently  that  there  were  gross  irregularities  in  we  ighment  and
 preparalion  of  recovery  lists  in  connection  with  the  seizrure  of  a  large  quantity  of  gold  and
 ornaments  in  Etawah  by  the  Central  Excise  officials.  Similar  complaints  had  been  re-
 ceived  earlier  and  it  had  been  found  that  they  h  ad  no  basis.  The  matter  is

 however  being Jooked  into  again.

 राज्यों  को  चालू  वर्ष  के  दौरान  वित्तोय  सहायता

 6336.  श्री  जो०  वाई०  a  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  ब्रैकिंग  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  हाल  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 से  कहा है  ?
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 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटेल  Es iE> §  जम्मू  तथा  कश्मी

 मणिपुर  ak  तमिलनाडू को  छोड़कर  सभी  राज्यों  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  afar  वित्तीय  सहायता  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  wade  किया  है  ।

 महाराष्ट्र  हारा  एकाधिकार  कपास  वसुली  योजना  का  परित्याग

 6337.  श्री  के०  ए०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक पूति  ate  सहकारिता मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगें

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  कपास  वसूलो  योजना  का  परित्याग  करने
 का

 निश्चय  किया है  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  ak  कारण  क्या  है  ?

 वाणिज्य तथा  नागरिक  ste  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :

 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सामान्य  बीमा  लिगम  को  सहायक  कम्पनियों  के  प्रभागीय  सचिव

 6338.  at  शिव  सम्पत्ति  क्या  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 क्या  यह  बात  सरकार  को  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  सामान्य  बीमा  तिगम  की  चार  सहायक

 कम्पनियों  के  जिन  ate  प्रभागीय  सचिवों  को  सामान्य  बीमा  सेवा  एकीकरण  समिति  द्वारा

 अथवा  कनिष्ठ  समझा  गया  उन्हें  स्थिति  की  घोषणा  होने  से  कुछ  ही  दिन  पहले  प्रभागीय

 प्रबन्धक  बना  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ;  श्र

 स्थिति  सही  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  से  मांगी  गई  सुचना

 इकठ्ठी  की  जा  रही  है  प्रौर  मिलते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कलकत्ता स्थित  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  श्रौर  एजेंसियों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  ज्ञापन

 6339.  डा०  हेनरी  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  fe:

 क्या  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया  गया  है  जिसमें  कलकत्ता  स्थित  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  श्र

 उसके  wy  पत्तन  केन्द्रों  में  एजेंसियों  के  कार्यकरण के  बारें में  जांच की  मांग  की  गई

 यदि  तो  ज्ञापन  का  ब्यौरा  कया  है  ;  ak

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  site  सहकारिता  मंत्रों  मोहन  :
 तथा

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद/प्रशिकरण  कर्म चारी  कलकत्ता  से  प्राप्त  ज्ञापन  में  अनेक  मामले  उठाए  गए

 जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  थे

 (1)  परिषद  की  स्थिति  तथा  इसे  अधिक  स्वायत्तता  दिये  जाने  का  प्रश्न ;

 (2)  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  के  अधिकारी का  परिषद  के  सदस्य  के  रूप  में  शामिल  किया  जाना  ;
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 14  1899  प्रश्नों
 के

 लिखित  उत्तर

 (3)  के  कार्यकरण की  जां

 (4)  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  को  कलकत्ता  तथा  wa  क्षेत्रों  में  कार्यालय  के  लिये  wt  इमारत

 तथा  साथ  ही  स्टाफ  के  लियें  क्वार्टरों  का  निर्माण  करने  के  लिये  पर्याप्त  धन  देना  ;

 (5)  निर्यात  निरीक्षण  परिषद/निर्यात  निरीक्षण  afaront  को  fet  जाने  वाले  मकान

 भत्ते  की  दर  में  वृद्धि  करके  25  प्रतिशत  करना ;

 (6)  कर्मचारियों  की  ;

 (7)  अ्निवायं  क्वालिटी  नियंत्रण  तथा  लदान  पूर्व  निरीक्षण  के  अन्तर्गत  श्रधिक  मदों  को  शामिल

 (8)  वित्त  तथा  प्रशासन  को  पृथक-पृथक  करना

 ~
 ऊपर  गई  बातों  के  बारे  में  स्थिति  यथाक्रम  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 (1)  भारत  सरकार  ने  निर्यात  नियंत्रण  तथा  1963  (1963

 का  22)  की  धारा  3  के  भ्रत्तर्गत  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  की  स्थापना  की  ताकि

 तथा  लदान  पूर्व  निरीक्षण  के  जरिए  निर्यात  व्यापार का  सुचारू

 रूप  से  विकास  हो  सके  ।  afafraa  के  श्रत्तगंत  आने  वाली  वस्तुओं  का  क्वालिटी  नियंत्रण
 तथा  लदान  पूर्व  निरीक्षण  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  श्रधिनियम  की  धारा 7  के  अन्तगंत

 निर्यात  निरीक्षण  श्रभिकरण  स्थापित  किये  हैं  इन  निर्यात  निरीक्षण  ग्रभिकरणों  परिषद

 के  प्रशसनिक  तथा  तकनीकी  नियंत्रण  के  श्रधीन  रखा  गया  है  ।

 (2)  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  के  वरिष्ठतम  विभागीय  श्रधिकारी at  हाल  ही  में  पदोन्नति  की

 गई  है  तथा  9  1977  से  परिषद  के  निरीक्षण  एवं  क्वालिटी  नियंत्रण  निदेशक-सह-संदस्य

 सचिव  के  रूप  में  उनकी  नियुक्ति  की  गई

 (3)  यह  सोचा  है  कि  हाल  में  किये  गये  परिवर्तन  जैसा  ऊपर  (2)  ba  बताया

 गया  परिषद  तथा  उसके  ्रधीन  कार्य  करने  वाले  की  श्रधिक  स्वायत्तता  तथा

 गतिशीलता  प्राप्त  होगी  ।  सरकार  का  विचार  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  तथा  उससे  सम्बद्ध

 श्रभिकरणों  के  कार्यकरण  के  पुनरीक्षण  करने  का  भी  है  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  तैयार  किये

 जा  रहे

 {4)  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  को  सारा
 धन

 सरकारी  फण्ड
 में  से

 दिया  जाता  निर्यात  निरीक्षण
 प्रभिकरण  श्रपने  कार्य  व्ययों  में  घाटे  पूरे  करने  के  लिये  सरकारी  सहायता  भी  प्राप्त  करती

 संसाधनों  की  चालू  मितव्ययिता  तथा  बड़ी  मात्रा  में  अपेक्षित  निवेश  पर  विचार

 करते  हुए  यह  सम्भव  नहीं  होगा  कि  परिषद  तथा  निरीक्षण  श्रभिकरणों  के  क्यर्यालयों  की

 स्टाफ  क्वार्टरों के  निर्माण  के  लिये  धन  दिया  जाये

 )  निर्यात  निरीक्षण  निरीक्षण  afar  के  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता

 वेतन  का  15  प्रतिशत  अर्थात्  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  देय  दर  दिया  जा

 15  प्रतिशत  की  दर  से  मकान  किराये  st  भुगतान  की  दर  उस  दर  के  समान  है
 जो  वाणिज्य  मंत्रालय  के  ght  कुछ  wa  ऐसे  ही  संगठनों के  कर्मचारियों  को  देय

 इन  कर्मचारियों  का  मकान  किराया  भत्ता  बढ़ाकर  25  प्रतिशत  करने  का  सरकार

 का  कोई  इरादा  नहीं
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 (6)  Prats  fratan
 निरोमण

 के  कमचारियों की  wat  era  परिषद

 द्वारा  समय-समय  पर  बनाए  गए  f
 नयमों  के  WATT  विनियमित  की  wid  a G  |  कर्मचारियों  की

 जानकारी  के  लिये  q  नियम  aa  परिचालित  किये  जा  रहे  हैं

 (7)  क्वालिटी  नियंत्रण  तथा  लदान  पब  निरीक्षण  के  atta  अतिरिक्  पदों  को  शामिल  करने  के

 प्रश्त  का  बराबर  जातीं  |

 +
 ह  तथा  a  दाना  स्कघ  निरीक्षण (8)  प्रशासन  तथा  वित्त  पृथक-परथक  देखें  जा  रहे

 कार्यालय  के  प्रधान  अधिकारी  के  मुख्य  कार्यालयों  को  रिपोर्ट  करते

 || Import  and  Export  trade  agreements  with  U.S.S.R.,  China,  France,  and  U.S.A

 6340.  Shri  Subhash  Ahuja  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  the  value  of  import  and  export  trade  agreements  for  1977-78  signed  so
 far  with

 Soviet  Union.  China,  France.  U.K.  and  and

 (b)  the  value  of  additional  trade  agreements  likely  to  be  signed  by  the  end  of  this

 year

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia) :

 (a)  There  is  an  Import  and  Export  Trade  Agreement/Trade  Pratocol  only  with  Soviet  U  nion a  |  ,064 among  the  countries  mentioned.  This  Agreement  envisages  a  trade  turnover  of  Rs.

 crores  in  1977,  which  includes  Rs.  432  crores  of  imports  from  USSR  and  Rs.-632  crones  of

 exports  to  the  USSR

 (b)  A  Trade  Protocol  is  expected  to  be  signed  with  the  USSR  for  1978  by  the  end  of

 this  year,  but  volume  of  trade  will  be  known  only  after  discussions  are  held.

 खाद्यान्न  वसूली  के  लिये  धनराशि  के  कोटा
 क

 पालन  करने  में में  बाशिज्यिक  dat  की  कठिनाइयां

 6341.  एम०  रासगोपाल

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :

 ग  बनाने क्या  faa  ate  राजस्व  wie  बेकिंग  adi  नि  कीं  कपा  करेगे  पि

 ह 7)  क्या  वाणिज्यिक  बैकों  की  खाद्यान्न  वसूली  के  लिये  धनराशि
 के  श्रपन  कोटों  का  पालन

 करने में  हाल  में  कछिना  ईयां  हो  रटा  ;

 यदि  तो  कया  प  रण

 ह क्या  धनराशि  धत  इस  कमी  का  खाद्यान्न  वसली  बुरा  प्रभाव .  पड़ेगा  ;

 वित्त  राजस्व  ale  बैंकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  :  a  भारतीय  रिजर्व

 बंक  ने  सुचित  किया  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  तेथा  राज्य  सरकारों  और  अनके  gfeacri  को  खाद्यान्न

 जन बुला  कार्यक्रमों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  at  बैकों  से  संघ

 977  में
 पुनर्ग

 ठित  किया  गया  था
 are

 इसमें  पहलीं  बार  SC  करोड़  रुपये  |  प्रघिक  कं  जमा  राशियों  वाले

 वैकों  को  शामिल  किया  गया  है ए  चिदेशी दै  कुछ  भारतीय  बैकों  का  अश  )  भी  उनको  जमा  राशियों मं

 वृद्धि  के  अनुपात  में  बढ़ा  दिया  गया  विदेशी  ant  ौर  भारतीय  बैकों  की  जिनका  अंश  संघ  में  बढ़ा

 दिया  खाद्यान्न  ऋणों  के  झपने
 हिस्से

 को  पूरा  करने  के  लिये  एक  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  के  अतुनार  बताया  गया

 a a Pz | We  झ्शा  की  जाती  है  फि  ये  बैंक  उन्हें  श्रावंटित  खाद्यान्न  ऋणों  को  क्रमबद्ध  कार्य  ऋम  के  अनुसार

 पूरा
 कर

 !

 जी  नहीं  ।  जिस ह  ई  बेक  खाद्यान्न  ऋण  के  हिस्सों  को  तत्काल  पूरा  नहीं

 कर  पाता  भारतीय  स्टेट  बैंक  जो  इस  संघ  का  नेता
 श्रव्य  बैको  द्वारा  अन्तिम  रूप  से

 ऋण  भाग  पुरा  किये  जाने  तक  खाद्यान्न ऋण
 के  श्र  ऋणों  को  वदन  करता

 60



 5  1977

 मद्रास  श्रौर  कलकत्ता  को  जोड़ते  हुए  मुख्य  उड़ान  मार्गों  के  बारे  में  इंडियन  एयर

 लाइन्स को  नोति

 6342.  श्रो  एस०  पर्यटन  शौर  नागरिक  विमानन  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मद्रास  श्रौर  कलकत्ता  को  जोड़ते  हुए  मुख्य  उड़ान  मार्गों  के  बारे  में  इंडियन

 एयर  लाइन्स की  क्या  नीति है  ;  भौर

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  मद्रास  से  यह  सीधी  विमान  सेवा  न  जोड़ने  का  विरोध  किया  जा

 रहा है  wae  इससे  यात्नियों  को  भारी  श्रमुविधा  हुई  2?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोतम
 :  :  मुख्य  मार्गों के  उड़ानों  के

 बारे  में  इंडियन  एयरलाइंस  की  मूल  नीति  जहां  तक  हो  सके  यात्रियों  के  पसंद  के  समयों  पर  सीधी  विमान
 सेवाओं  की  व्यवस्था  करना

 (@)  मद्रास  की  सीधी  उड़ान  सी-439/ 440)  पर  नागपुर  में  एक  मध्यवर्ती  विराम

 के  चालू  करने  से  यात्रियों  को  कुछ  असुविधा  हो  सकती  है  ।  तथापि  इण्डियन  एयर  लाइंस  नागपुर

 को  इस  सेवा  में  सम्मिलित  कर  देनें  से  दिल्ली  तथा  मद्रास  के  बीच  नागपुर  के  लिये  तथा  नागपुर से  यात्रा

 करने  वाले  यात्नियों  के  लिए  विभान  सेवा  की  व्यवस्था  करने  में  सफल  हुई  है  ।

 भारतीय  बूटी  ईसबगोल  को  निर्यात  की  मांग

 6343.  at  डी०-डी०  देसाई :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता मंत्री  यह  घताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  25  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  भारतीय  बूटी  के  निर्यात  की  अ्रसाधारण  मांग

 हो  गई  है  ;  शर

 यदि  तो  क्या  देश  इसकी  पैदावार  धढ़ाने  तथा  इस  श्रौषधि  के  निर्यात  से  अ्रधिक  मूल्य
 प्राप्त  करने  के  लिए  इसके  परिष्करण  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की af ut  रही

 वाशिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  फरवरी
 1976-77  के  दौरान  ईसबगोल  के  निर्यात  बढ़कर  16.  42  करोड़  रुपये  के  हो  गये  जबकि  1975-76

 में  वह  5.62  करोड़  रु० के  थे  ।

 बेसिक  फारमास्यूटिकल्स  एण्ड  डोमेस्टिक  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउंसिल  के  श्रनुसार
 1976-77  के  दौरान  ईसबगोल  का  उत्पादन  बढ़कर  45,000 पं ०  टन  हो  गया  जबकि  1972-73

 में  में  वह  12,275  पठ  टन  था  ।  कैमीकल्स  एण्ड  फारमास्यूटिकल्स  कारपोरेशन  इंडिया  ने  इकाई  मूल्य
 प्राप्ति  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  सेंट्रल  ड्रग्स  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  इंडिया  के  साथ  मिलकर  श्रनुसंधान
 विकास  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  चाय  उत्पादकों  को  दिये  गये  प्रोत्साहन

 6344.  थी  दुर्गा  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  fa:

 चाय  की  उत्पादन  वृद्धि  तथा  इसके  विपणन  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय  तथा  चाय  बोर्ड  द्वारा

 संभावित
 कदम  उठाये

 गये
 '

 भ्रथवा  उठाये  जाने  वालें  हैं  ;  श्रौर

 (a)  विशेषतया
 हिमाचल  प्रदेश  के  चाय  उत्पादकों  को  जहां  चाय  उद्योग  समाप्त  होने  जा  रहा

 चाय  बोर्ड  ने  कया  प्रोत्साहन  दिये  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  tx  सहकारिता  मंत्री  मोहन  afar)  :  (  चय  के  उत्पादन ्
 में  वृद्ध  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  चाय  रोपणकर्त्ताद्मों  को  चाय  ate

 के
 जरिए  ऋण  तथा  इमदाद  के  रूप
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 में  वित्तीय  सहायता  दे  रही  चाय  विकास  की  योजनाओं  में  ये  शामिल हैं  (1)  इमदाद  योजना

 तथा  (2)  चाय  बागान  वित्त  ara  जिसके  wie  चाय  क्षेत्रों  में  पौधों  के  रोपण  एवं

 2
 के  लिये  इमदाद  एवं  ऋण  दिये  जाते  हैं  ate  (  )  चाय  मशीनरी  एवं  सिचाई  उपस्कर  किराया  खरीद

 योजना

 जिसके  seat  किराया  खरीद  आधार  पर  मशीनें दी  जाती  हैं

 जहां  तक  भारत  में  चाय  के  विपणन  का  संबंध  विकियां  विभिन्न  नीलामी  केन्द्रों  जो
 कोचीन  श्रमृतसर  तथा  कन्नूर  में  स्थित  चाय  व्यापार  संघों  बनाये

 ai  नियमों  के  अन्तर्गत  सुसंगटित  नीलामी  केन्द्रों  के  जरिए  की  जाती  हैं  ।  चाय  बोर्ड  नीलामियों  पर

 रानी  रखता  है  समय  समय  पर  श्रावश्यकतानुसार  सामान्य  सलाह  देता  है  तथा  मार्गदर्शन  करता
 है

 इस  वर्ष  चाय  की  कीमतों  में  वृद्धि  को  देखते  द  उत्पादकों  से  ्रनुरोध  किया  गया  था  कि  वें  अपनी
 80

 प्रतिशत  चाय  सरकारी  नीलामी  केन्द्रों  के  माध्यम  से  बेचें ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  चाय  के  विकास  के  लिये  चाय  बोर्ड  द्वारा  निम्नलिखित  उपाय  गये

 (1)  पालमपुर  में  चाय  बोर्ड  का  एक  स्थानीय  कार्यालय  खोलना

 (2)  बोर्ड  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  जिसमें  तकनीकी  झधिकारी  शामिल  समय-समय  पर

 हिमाचल  प्रदेश  के  चाय  क्षेत्रों  का  मुद्रायना  करना ।

 (3)  1964  में  aa  बोर्ड  की  वित्तीय  सहायता  के  बारे  में  एक  सरकारी  चाय  फैक्टरी  स्थापित

 की  गई  इसके  विस्तार  के  प्रस्थापनाश्रों  पर  विचार  हो  wr

 (4)  सरकार  ने  पालमपुर  में  एक  श्रतिरिक्त  चाय  फैक्टरी  स्थापित  करने  के
 लिये

 भी  भ्रनमति दे
 दी  है  जिसके  लिये  चाय  बोर्ड  ने  15  लाख  रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  है  तथा

 5
 लाख  रू०

 पहले  ही  दे  दिये  गये  हैं  ।

 (5)  सिद्धबरी  तथा  बैजनाथ  में  दो  श्रौर  सहकारी  चाय  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  पर  भी  विचार  किया

 जा  रहा

 बोर्ड  ने  ऋण  के  रूप  में  3  लाख  रु०  कांगड़ा  चाय  उत्पादक  सप्लाई  तथा  विपणन (6)

 सोसायटी  लि०  ated  हैं  जो  श्रमृतसर  में  चाय  की  नीलामियों  प्रबंध
 करता

 है

 (7)  बोर्ड  50:  50  के  ATATR  पर  पालमपुर में  एक  प्रायोगिक केन्द्र  को  सहायता  देता  रहा
 जो  इस  राज्य  में  चाय  रोपणकर्ताद्रों  के  लाभ  के  लिये  ्रनुसंघान  करता  है  बोड़  ने  इस

 प्रायोगिक  स्टेशन  पर  लगाई  जानीं  वाली  उच्च  कोटि  की  रोपण  सामग्री  का  संभरण  कियां

 तै  |

 Export  of  meat  of  Animals  and  Birds

 6345,  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Co-

 operation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  places  in  the  country  from  where  meat  of  animals  and  birds  or  other
 creatures  is  exported  to  foreign  countries  and  the  species  of  those  animals  and  birds  or

 creatures;  and

 (b)  the  amount  of  foreign  exchange  earned  by  Government  thereby  during  the  last
 three  years?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  Meat  is  exported  mainly  from  the  major  sea/air  ports  of  India.  The  species  of  which
 meat  has  been  exported  are,  buffaloes,  sheep,  goats,  poultry  birds,  frogs,  turtle  and  tortoise.

 (2
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 (b)  The  foreign  exchange  earned  thereby  during  last  ‘three  years  is  as  follows

 1974-75  1975-76  1976-77

 "76)

 Rs.  lakhs  Rs.  lakhs  Rs.  lakhs

 Fresh/chilled  meat  105.21  157.0 55.0  279  50.0

 324.02  454.16 Frozen  meat  क  245.74

 Poultry  meat  (dressed)  Nil  Nil  0.07

 Frog  meat Legs)  152.0  544.00  730.00*

 Turtle/Tortoise  meat  e  1.00  1.00  Nil

 *Figures  are  provisional  for  fall  year  April  1976  to  March  1977.

 प्राधिकृत  व्यापारियों  को  कन्ट्रोल  का  कपड़ा  देने  को  व्यवस्था

 6346.  श्री  के०  wart:  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सहकारी क्षेत्र  उसको  झ्राबंटित  कोटे  को  उठाने  ग्रसमथ  होने  प्राधिकृत

 पारियों  को  कंट्रोल  का  कपड़ा  देनें  के  बारे  में  कोई  व्यवस्था  है

 क्या  सरकार  को  सूचना  मिली  है  कि  दर  के  क्षेत्रों  विशेषकर  उड़ीसा  जसे  क्षेत्रों  में  जहां

 अ्रनुसूचित  जातियां  तथा  अनुसूचित  जनजातियां  रह  रही  कंट्रोल  के  कपड़े  की  सप्लाई  के  लिये

 बड़ी  प्रतीक्षा करनी  पड़ती  है  ;  ate

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  म  सरकार  की  नीति  की  मुख्य  विशेषतायें  कया  हैं
 ?

 वाशिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  कंट्रोल के  कपड़े

 का  समग्र  वितरण  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  परिसंघ  को  सौंपा  गया  है  ate  प्राधिकृत  व्यापारियों को  कंट्रोल
 का  कोई  कपड़ा  रिलीज  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 श्रहमदाबाद  को  प्रमुख  नगरों  के  साथ  हवाई  मार्ग  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 6347. क्रो  पी०  जी०  मावलंकर  :  ब्या  |... गयटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  विचार  जो  कि  वस्तुतः

 liable  या

 द

 पोर प्रमुख  वाशिज्यिक  केन्द्र  देश  के  श्रन्य
 प्रमुख  विशेषकर गुजरात  के  गांधीधाम  (75  राजकोट

 सूरत  ate  बड़ौदा  के  साथ  हवाई  मार्ग  से  जोड़ने  का  है  ;  और

 यदि  तो  कैसे  ae  कब
 ?

 पर्यटन  we  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम  :
 ate  विमान बेड़े  कीं

 तंग
 स्थिति  तथा  अन्य  परिचालतात्मक  प्रतिबंधों  को  दृष्टि  में  रखते  फ़िलहाल  इंडियन  एयर  लाइन्स  की

 म्रहमदाबाद
 को

 राज्य  के  झन्य  नगरों  से  जोड़ते  हुए  गूजरात  राज्य  के  भीतर  विमान  सेवाओं  की  व्यवस्था
 करने  का  कोई  ्र

 प्रस्ताव  नहीं  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  ही  को  गुजरात  के
 as  नगरों
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 अर्थात्  ,  राजकोट  तथा  केशोद  चि  सेवा

 जोड़ने  की  व्यवस्था की  हुई

 एयर  इंडिया  के  उप  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  दस्तूर को  दिया  गया  aaa  तया  भत्ते

 6348.  श्री  निर्मल  च  जेन  :  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें

 कि

 सरकार  का  ध्यान  26-577  से  8-6-77  की  पाक्षिक  पत्निका  यूਂ  में  प्रकाशित

 समाचार  की  श्रोर  गया  है  जिसमें  यह  लगाया  गया  है  कि  एयर  इंडिया  ने  एयर  इंडिया  के

 प्रबन्ध  निदेशक  श्री  दस्तूर  को  उनके  सब  वेतन  तथा  भत्ते  20  वर्ष  तक  विदेशी  मुद्रा  में

 क्या  श्री  दस्तुर  ने  भारत  में  नियुक्ति  होने  पर  विदेशों  में  की  राशि  भारत  नहीं  भेजी

 है  और  इस  प्रकार  रिजर्व  बैंक  आक  इंडिया  के  विदेशी  मुद्रा  नियमों  का  उल्लंघन  किया  है  ;

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;

 क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  है  ate  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 qt  और  नागर  विमानन  मंत्री
 पुरुषोत्तम  :  हां

 शर  एयर  इंडिया  उप-प्रबंध  श्री  एन०  एच०  दस्तूर  ने  कहा  है  कि
 उसने

 विदेश  में  रहते  हुए  कोई  धन  नहीं  अतः  वापस  भारत  में  नियुक्त  किए  जाते  पर  उसने  कोई  पैसा

 भारत नहीं  भेजा

 इस  मामले  में  प्रभी  तक  कोई  छान-बीन  नहीं  की  गई  है

 ब्याज  को  दरों  में  कमी  के  कारण  dal  को  अ्रतुमानित  लाभ/हानि

 6349.  श्रो  विजय  कुमार  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  चैक  बुक  प्रणालीਂ  वाले  बचत  बैक  खातों  के  संबंध  में  ब्याज की  दर  को  5  से  घटाकर  3  प्रतिशत

 करने  से  dat  कीਂ  कितना  लाभ  सधवा  हानि  होगी ?

 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बैंकिंग  मंत्रों  एच०  एम ०  :  श्रभी इस  समय  तक  बचत

 बैंक  खातों  और  बचत  जमा  खातों  के  बीच  किये  गये  gare  तथा  इनमें  से  पहले  खाते  पर  कम  ब्याज  दर

 लगाने  के  परिणामस्वरूप  बैकों  की  लागत  में  बचत  का  सही  मूल्यांकन  करना  संभव  नहीं  चैक  बुक

 सुविधा  वाले  बचत  बैंक  खातेदारों  को  यह  विकल्प  दिया  गया  है  कि  वे  इस  सुविधा का  परित्याग करके  पपनी

 जमाओं  पर  अधिक  दर  से  ब्याज  कमा  सकते  ara  at  जाती  है  कि  बहुत  से  जमाकर्ता  जिन्हें  चैक

 सुविधा की  नहीं  इस  विकल्प  को  श्रपना  लेंगे ।  इसके  साथ  ही  ag  भी  संभव  है

 fe  बचत  an  खातेदार  जिनके  खाते  में  काफ़ी  रकम  जमा  झपनी  अधिकांश  ज़मा  राशि  रखने  के

 लिए  बिना  चैक  सुविधा  वाला  एक  बचत  जमा
 खाता  खोल

 लेंगे
 जिस

 पर  उन्हें 5  प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज

 मिलेगा  ।

 बचत  बैक  खातों  ate  बचत  जमा  खातों  में  भ्रन्तर  इस  कारण  नहीं  किया  गया  है  कि

 वाणिज्यिक  बैकों  द्वारा  अदा  किये  जाने  वाले  ब्याज a  लागत  में  बचत  की  जायें  बल्कि  ऐसा  इसलिये

 किया  गया है  कि  ऐसी  जमाग्रों  में  जो  वास्तविक  बचत  हैं  ak  ऐसी  जमाओं में  जो  बैक  जमाओं  के  रूप  में
 अस्थायी  तौर  पर  रखी  गई  कारोबार  राशि  जैसी  में  श्रन्तर  किया  m  सक े।
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 संरक्षित  पेंशन  के  बारे  में  पुराना  नियम

 6350.  श्री  बी०  एन०  fag
 :

 at  सुखदेव प्रसाद  वर्मा

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  8  1977  के  कं म  4)  में

 डेटिड  रूल्स  झ्रान  कम्यूटिड  पेंशनਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  छपे  एक  लेख  की  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उनका  वर्तमान  aaa  तथा  कल्याणकारी  राज्य  के  सन्दर्भ  में  शताब्दी

 पुराने  नियम  पर  नये  सिरे  से  विचार  करने  तथा  इस  प्रकार  दीर्घकाल  से  कष्ट  उठा  रहे  पेंशनभीगियों
 के

 इस
 वर्ग  को  राहत  देने का  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिग  मंत्री  Tao  एम०  पटेल
 :  प्रौर  हां

 ।
 जो

 पेंशनभोगी

 अपनी  पेंशन  के  संराशीकरण के  पश्चात्  10  वशें  से  अ्रधिक  जीवित  रहते  हैं  उनको  पेंशन  के  संराशीकृत

 श्रंश  का  प्रत्यावतन  किए  जाने  के  लिए  पेंशनभोगी  मांग  करते  रहे  हैं  ।  लोक  सभा  की  याचिका  विषयक
 ह

 समिति  ने  भी  नियमों  को  उदार  धनाने  के  उद्देश्य  से  पेंशनों  के  संराशीकरण  की
 योजना  नी

 पुनरीक्षण  की  सिफारिश की  हूँ  ।  संराशीकरण  ऐच्छिक  है  भ्र  नियमों के  श्रनुसार  पेंशनों  के  संराशीकृत

 अंशों  को  जिन्दगीभर  के  लिये  समर्पित  किया  जाता  है  ।  ATTATA J  में  किसी  सामान्य  परिवर्तन  को  संराशीकरण
 सारणी के  सामयिक  संशोधन  के  समय  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  इस  प्रश्न  की  पूर्ण  रूप  से  जांच  की  गयी

 है  परन्तु  उपर्युक्त  कारणों  और  oer  कारणों  से  इस  मांग  से  सहमत  होना  संभव  नहीं  पाया  गया  है  ।

 Ban  on  Export  of  Mangoes,  Onion  and  Patato

 6351.  Shri  Ram  Lal  Rahi:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and
 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  the  foreign  exchange  lost  this  year  as  a  result  of  banning  export  of  mangoes  to  foreign
 countries  and  the  reasons  for  this  ban;  an

 (b)  whether  onion  and  patato  growers  have  been  adversely  affected  by  the  ban  on  their
 exports  and  the  prices  of  these  products  have  also  fallen?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :
 (a)  Export  of  mangoes  has  not  been  banned.

 (b)  While  imposing  restrictions,  care  is  taken  to  ensure  that  there  is  a  balance  between
 the  protection  of  the  interests  of  the  actual  growers  and  of  the  domestic  consumers.

 झान्ध्न  प्रदेश  श्राटोमोबाइल  टायर्स  एंड  ट्यूब  परियोजना

 6352.  श्री  एम०  सत्यनारायण  राव
 :

 कया  वित्त  तथा  राजस्व और  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 भारतीय  आ्रौद्योगिक  विकास  बैक  द्वारा  आध्  प्रदेश  झाटोमोबाइल  एण्ड  ट्यूब  परियोजना

 का  मूल्यांकन
 न

 करने  के  क्या  कारण  हैं  जिसके  लिए  1971-72  में  एक  wee  पत्न  जारी  किया  गया  था
 ०५

 झर  बाद  में  जिसे  arattre  लाइसेंस  में  बदल  दिया  गया
 ~ क्या  सरकार  द्वारा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  प्राप्त  wear  पर  विचार  न  करने के  बारे  में

 ५  लिंए  गए  far  को  बदल  दिया  गया  श्र

 (7)  क्या  इंसके  परिणामस्वरूप  आांघ्र  प्रदेश  alelalarea  टायर्स  एण्ड  ट्यूब  परियोजना  कीं

 गति  में  विलम्ब  हो  गया
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 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  Two  एम०  से  भारतीय  श्रौद्योगिक
 विकास

 बैंक  देश  में  टायर  उद्योग  की  समग्र  स्थिति  को  ध्यान  में  रख  कर  नई  टायर  ate  ट्यूब  परियोजनाओं
 की

 स्थापना  के  लिए  सहायता  के  अनुरोधों पर  विचार  कर  रहा  zt  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैक
 ने  निणंय

 किया  है  कि  टायर  उद्योग  की  स्थिति  शौर  भ्रगले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  बढ़ने  वाली  मांग
 की

 को  ध्यान  में  रखकर  इस  में  नए  एककों  की  स्थापना  किए  जाने  के  पर्याप्त  श्रवसर  प्रतीत

 नहीं  होते  ।  तदनुसार  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बक  इस  निर्णय  पर  पहुंचा  है  कि  तभी  वह  ान  प्रदेश

 श्राटोमोबा इल्स  ale  ट्यूब  परियोजना  पर  विचार  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं
 ।

 1977  में  सरकार  ने  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  को  सलाह दी  है
 कि  की

 सीमांतिक  वृद्धि  पर  विचार  करते  भविष्य  में  प्रस्तावों  के  सापेक्ष  ग्राथिक  गुणावगुणों  पर
 श्राधारित

 नयी  परियोजनागय्रों  शर  वर्तमान  परियोजनाओं  के  काफी  विस्तार  दोनों  के  दावों  पर  ध्यान  fear

 जा  सकता है  ।

 लौह  श्रयस्क  का  निर्यात

 6353.  st  द्रोणमराजू  सत्यनारायण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता
 मंत्र

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  को  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों की  एजेंसी  के  ean  से  लौह  श्रयस्क  की

 निर्यात  करने  में  ate  होरही  है  ;

 क्या  देश
 को

 विश्व  बाजार  में  प्रचलित  मूल्यों  की  श्रपेक्षा  प्रति
 टन  80

 से
 40  डालर  कम  मिल

 रहा है  ;

 लौह  अयस्क  के  निर्यात  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  हानि हुई  ;  भ्र

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  का्थवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :
 नही ं।

 भारत  को  लौह  अयस्क  के  निर्यात  में  समग्र  रूप  से  कोई  हानि  नहीं  हो  रही  भारत  लौह  श्रयस्क  को
 निर्यात  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  किसी  अभिकरण  के  माध्यम  से  नहीं  करता

 जी  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 विकास  afaitsant % fat fara ae के  लिये  विश्व  बेंक  से  सहायता

 6354. श्री  विजय  fag  कया  वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 vn

 किः

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  विकास  परियोजनाश्रों  के  लिये  विश्व  बेंक  से  भारत  को  प्रच मानत! च्प्क
 कितनी राशि

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  विकास  परियोजनाओं  पता  लिया  गया  we
 यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ate

 इस  सहायता  में  पश्चिमी  बंगाल  को  कितना  ae

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  विश्व  बैंक  समूह  बैंक के

 राजस्व  वर्ष  1978  1977  से  30  1978  के  दौरान  1.1  डालर की

 सहायता  का  वचन  मिलने  की  पुरी  ara
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 1899  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ate  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  नई  परियोजनाओं  का  पता

 लगाने  का  काम  चल  रहा  दर  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  बैंक  के  राजस्व  वर्ष  के  दौरान  उनको

 जो  सहायता  मिलेगी  उसमें  पश्चिम  बंगाल  का  कुल  कितना  हिस्सा

 होटल  विकास ऋण  योजना

 6355.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू : क्या :  क्या  पर्थटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 a

 कि

 क्या  होटल  विकास  ऋण  योजना  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  हस्तांतरित  कर  दी  गई

 श्रौर

 यदि  तो  इसके  हस्तांतरण  के  क्या  कारण  है ं?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्रों  ह. |  पुरुषोत्तम  :  यह  सहीं  है  कि  होटल

 विकास  ऋण  योजना  सम्बन्धी  कायें  को  भारतीय  झौद्योगिक  वित्त  निगम  की  हस्तांतरित  कर  दिया  गया है  |

 इस  स्कीम  की  स्थापना  1968  में  देश  में  होटल  उद्योग  के  लिए  ब्याज  देय  ऋणों

 के  रूप  में  वित्तोय  सहायता  के  एक  विशेष  साधन  को  व्यवस्था  करने  के  उद्देण्य  से  की  गयी थी  ।

 चौथी  योजना  में  स्कीम  के  क्रियाकलापों  में  तेज़ी  से  विकास  तथा  पांचवीं  योजना  में  उनकी  प्रत्याशित

 ग्र  अघिक  वृद्धि  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  स्कीम  का  विभागीय  रूप  से  संचालन  जारी  रखना  इस  कारण

 वांछनीय  नहीं  समझा  गया  कि  विभाग  के  पास  निम्नलिखित  बातों  के  लिए  प्रशासनिक  साधन  नहीं थे  :--

 (1)  इतनी  बड़ी  संख्या  में  प्राप्त  ऋण  झावेदनों  को  करना  व  उनकी  जांच

 (2)  होटल  कम्पनियों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  प्रतिभूति  एवं  उनके  द्वारा  जारी  की  गयी

 काग्रों  ग्र  स्रत्य  से  ऋण  लेने  सम्बन्धी  उनकी  शर्तों  की  पुर्ण  जांच

 ऋण  किस्तों  की  अ्रदायगी  को  विनियमित  करने  के  लिए  होटलों  के  निर्माण  की  प्रगति  की

 जांच

 (4)  ऋणों  के  भुगतान  न  होने  तक  होटल  कम्पनियों  के  वित्तीय  परिचालनों  at.  देख-रेख

 (5)  स्वीकृत  किए  गए  प्रत्येक  ऋण  के  ब्याज  तथा  मूल  धन  की  श्रदायगी  का  लेखा-ज्ञोखा

 रखना |

 अतः  होटल  विकास  ऋण  योजना  सम्बन्धी  काय  को  11  1974  से  भारतीय  श्रौद्योगिक

 वित्त  निगम  को  हस्तांतरित  करने  का  निर्णय  किया  गया

 रक्षा  लेखा  विभाग  मेरठ  के  कर्मचारियों को  मुश्नहाल/बर्खस्त किया  जाना

 6356. श्री  समर  wast i)  :  क्या  वित्त
 तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिग  मंत्री  ae  बताने  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  श्रोर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  श्रापात  स्थिति  के  दौरान

 मेरठ  स्थित  रक्षा  लेखा  विभाग  के  अनेक  कर्मचारियों  को  झूठे  ara  पर  Waa  किया  बर्खास्त
 उन्हें  श्रारोप-पत्र  दिये  उनकी  बेतन  वृद्धि  रोकी  उनका  गलत  तरीके  से  तबादला

 किया  श्रौर
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 यदि  तो
 उन्हें  बहाल  करने

 आर
 उन्हें  दिये  गये  ग्रारोप-पत्र  तथा  निलम्बन  श्रादेश

 वापस  लिये  जाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  तथा  राजस्व site  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  जी  रक्षा  लेखा
 मेरठ  के  कुछ  कमंचारियों  के  विरुद्ध  ऐसे  कार्यवाही  के  मामले  ध्यान  में  लाये गये  थे  ।

 उपरोक्त  सभी  मामलों  का  पुविवेचन  किया  गया  शौर  उपयुक्त  मामलों  में  सजाओं  को

 कम  करने  का  निर्णय  किया  गया  था

 महालक्ष्मी  व्यापार  के  वित्तोय  सलाहकार  तथा  माल  खरोद  अधिकारी  के  विरुद्ध

 भ्रष्टाचार के  श्रारोप

 6357.  श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्ौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  विनय

 क्या  महालक्ष्मी  व्यावर  के  वित्तीय  सलाहकार  तथा  माल  खरीद  afa-

 कारी  atx  अन्य  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  1976  में  भ्रष्टाचार  के  श्रारोप  लगाये  गये

 क्या  अधिकारियों  के  विरुद्ध  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  पंजाब  ate  राजस्थान  )

 के  चेयरमैन  से  शिकायतें  को  गई  थीं  तथा  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  चेयरमैन  ने  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 नहीं की  ate  बाद  में  इस  मांमले  की  जांच  ब्यूरो  ने  जांच  झ्ौर

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  इन  श्रधिकारियों  को  लखों  रुपयों  का  माल  खरीदने

 के  मामले  में  erat  का  सरकार  ने  इनके  विरुद्ध  क्या  arta  are  यदि  तो
 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gt  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  से  राष्ट्रीय
 वस्त्र  निगम  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  महालक्ष्मी  मिल्स  एवं  एडवर्ड  व्यावर  के  महाप्रबत्धक

 तथा  महालक्ष्मी  व्यावर के  माल  खरीद  अघिकारी  द्वारा  की  गई  का  ard  लगाया

 गया  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  पंजाब  ake  के
 निदेशकों  के  ats  की  एक  उप  समिति  fram  की  गई  थी  इससे  पहले  की  उप  समिति  कार्यवाही  प्रारम्भ

 सी  ०बी  की  जथपुर  शाखा  ने  महाप्रबन्धक  के  विरुद्ध  शिकायत  की  जांच  श्रपने  हाथ  में  ले  ली ।
 त्रत  उप  समिति  ने  इस  मामले  में  महाप्रबन्धक  के  विरुद्ध  श्र  श्रागे  कार्यवाही  नहीं  माल  खरीद

 अधिकारी  के  विरुद्ध  शिकायत  की  जांच  उप  समिति  द्वारा  की  गई  थी  तथा  उसे  श्रपनी  भूलों  के  लिए

 चेतावनी  दी  गई  ने  महालक्ष्मी  तथा  एडवड  ब्यावर  के  तथा

 मुख्य  लेखा  afar  के  विरुद्ध  दो  मामलों  में  दो  पृथक-पृथक  fare  भेजी  हैं  मामले पर  कार्यवाही  की

 जा  रही  है

 पर्यटन  at  परिकंत्पना में  परिवतन

 6358.  श्री  आार०  Ato

 ot  विजय  gare

 श्री  निहार  .

 कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  संघ  सरकार  पर्यटन  की  परिकल्पना  में  परिवर्तन  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही
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 प्रश्नों

 के  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  क्या  परिवर्तन किये  जाने

 इन  परिवर्तेंनों  से  पयंटन  के  विकास  को  कहां  तक  बढ़ावा

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  युवा  शर  पयंटन  पर  भ्रखिल  भारतीय  सम्मेलन  में  यह  स्वीकार

 किया  था  कि  ऐतिहासिक  महत्व  के  स्थलों  के  रूप  में  विकास  करने  की  दिशा  में  पर्याप्त  कदम  नहीं  उठायें

 जारहे  श्नौर

 (=)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :
 से  युवावर्ग एवं

 पर्यटन
 पर

 प्रखिल  भारतीय  सम्मेलन  का  उद्घाटन  करते  हुए  यह  कहां  गया  था  कि  पर्थेटन  के  बारे  में  हमारी  धारणा

 में  परिवर्तन  झ्राना  चाहिये  ताकि  विदेशों  से  पर्यटक  अझ्राकर्षित  करने  के  लियें  महंगे  होटलों  के  निर्माण  के

 अतिरिक्त  कम  बजट  वाले  होटल  भी  बनाये  जायें  जहां  स्वच्छ  att  सुविधाजनक  श्रावास  alk

 शिष्टाचारयुक्त  सेवा  उपलब्ध  हो  श्र  जो  मध्य  वर्ग  के  श्रत्तदेंशीय  weal  य्रौर  कम  धनाढय  विदेश

 पर्यटकों  की  WAH AAT  की  पूति  कर  सके

 घौर  (=)  उपरोक्त  उद्घाटन  भाषण  में  यह  भी  कहा  गया  था  कि  युवकों  के  लिए  यह

 Aras  है  कि  वे  अपनों  महान्  धामिक  परम्पराओं  शौर  जीवनशैली  से  परिचित  होने

 के  लिये  देश  की  व्यापक  रूप  से  यात्रा  इसी  प्रसंग  में  प्राकृतिक  सौन्दयं  के  स्थानों  के  अतिरिक्त

 ऐतिहासिक  श्रौर  सांस्कृतिक  महत्व  के  पर्यटक  स्थलों  के  विकास  की  शभ्रावश्यकता  पर  भी  जोर  दिया  गया

 यह  बताया  गया  था  कि  युवकों  की  वीं  ararat  से  राष्ट्रीय  एकता  के  निर्माण  में  भी  सहायता

 मिलेगी ॥

 राज्य  a  से  water  किया  गया  है  कि  वे  भ्रपने-प्रपने  राज्यों  की  पर्यटन  संभाव्यताय्रों  का

 एक  व्यापक  सर्वेक्षण  करें  तौर  सांस्कृतिक  ale  घामिक  दृष्टि  से  के  लिये

 महत्वपूर्ण  स्थानों  तथा  वन्य  जीवन  एवं  प्राकृतिक  सोन्दर्ये  की  दृष्टि  से  wer  रुचि  के  स्थलों  के  विकास  के

 लिये  मास्टर  प्लान  सैयार  इत  मस्दर  प्लानों  के  ape  देश  में  Tiss  सुबिधान्रों  के  बिकास  के

 लिये  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  एमर्जेसी  कमीशन  प्राप्त  श्रफिसर

 6359.  श्री  बसन्त  साठे :  क्या  faa  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकारो  क्षेत्र
 के  उपकमों  सेवा  में  लिये  गये  एमजेँसी  कमीशन  प्राप्त  की

 वरिष्ठता  के  तपा  अन्य  लाभ  देने  का  gay  कॉफी  समय  से  सरकार  के  विचाराधीन

 यादे  तो  कया  सरकार  ने  इस  ray  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिपा  है  श्रौर  तदनुसार
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  निदेश  दे  दिया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बैंकिग  मंत्री  एच०  एम०  :  से  सरकार  ने  भूतपूर्व

 इमरजेंसी  कमीशन  प्राप्त  अफसरों  का  सरकारी  सेवा  में  श्रन्तलेंयन  करने  के  बारे  में  1966  में  कुछ  अनदेश ध
 जारी  किए  यद्यपि  ये  श्रदेश  सरकारी  उद्यमों  पर  श्रनिवार्य  रूप  से  लागू  नहीं  थे  फिर  भी  सरकारी

 उद्यमों  को  इस  बात  के  लिए  प्रेरित  किया  गया  कि  जिस  तरह  सरकारी  सेवा्रों  में  रिक्त  पदों  के  श्रांरक्षण
 से  सम्बन्धित  उपबन्ध  लागू  किये  गये  उसी  तरह  वे  भी  उन्हें  अपने  यहां  लागू  भूतपूर्व  इमरजेंसी
 कमीशन  प्राप्त  ग्रफ्सरों  और  सेवा  कमीशन  प्राप्त  अफसरों  फिर  से  सरकारी  सेवाओं में में
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 लगाने  के  ये  Wey  1974  में  समाप्त  हो  गये  सरकार  इन  अधिकारियों को  सरकारी  सेवाद्यों

 तौर  सरकारी  उद्यमों  में  समुचित  अवसर  प्रदान  करके  उन्हें  फिर से  रोजगार  देने  के  प्रश्न  पर  पुरर्विचार
 कर  रही  यह  मामला  att  भी  विचाराधीन है

 श्रासाम  में  ऐतिहासिक  स्थलों  का  पर्यटन  स्थलों  के  रूप  में  विकास

 बताने  रि  कपा  करंग  कि 6360.  श्री  निहार  लास्कर  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्ी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्रासाम  राज्य  का  पर्यटन  की  दष्टि  से  wa  तक  विकास  नहीं

 किया  है

 क्या  राज्य  में  अनेक  ऐतिहासिक  स्थल  हैं  जिनका  प्यंटन  स्थलों  के  रूप  में  विकास  किया

 जा  सकता  ्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्रो  श्री  पुरुषोतम  से  हालांकि  श्रसम  मैं

 ऐतिहासिक  रुचि  एवं  प्राकृतिक  सौन्दर्य  के  काफी  स्थान  उत्तर  पुर्व  क्षेत्र  में  जिसमें  असम  भी  शामिल

 है  पथ्रटका  के  घूमने  पर  लगे  प्रतिबन्धों  के  कारण  इस  क्षेत्र  में  पर्यटक  सुविधाओं  के  कि केसी
 बड़े  स्तर  पर

 में  काजीरंगा वन्य विकास  करने  में  रुकावट  हुई  इन  परिसीमाओं  के  श्रन्तगंत  रहते  हुए  केन्द्रीय  क्षेत्र में
 जीव  शरणस्थल  में  एक  फॉरेस्ट  लॉज  का  निर्माण  किया  गया  तथा  गोहाटी  में  एक  पर्थटक  बंगले  का

 निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।

 Setting  up  of  a  Jute  Mill  in  District  Saharsa  (Bihar)

 Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies 6361.  Shri  Vinayak  Prasad  Yadav
 ani  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  jute  cultivation  is  done  on  a  large  scale  in  Saharsa  district  in  Bihar  ;

 (b)  whether  there  is  neither  a  jute  mill  nor  a  loom  in  this  district;  and

 (c)  if  so,  whether  Union  Government  propose  to  initiate  action  for  setting  up  of  a  jute
 mill  in  this  backward  district  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia) :
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  &  (c)  There  is  no  jute  mill  in  the  Saharsa  district  of  Bihar.  However,  three
 jute

 mills  are  located  in  the  State  of  Bihar.  In  addition,  letters  of  intent  have  been  ‘issued  for

 setting  up  of  two  jute  mills  in  the  backward  areas  of  the  State  on  the  recommendations  of  the

 State  Government  of  Bihar.  There is  no  proposal  to  set  up  any  jute  mill  in  Saharsa  Distt.

 Export  of  Jute  Foods/Products

 6362.  Shri  Yuvraj  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  export  of  jute  goods/products  was  not  satisfactory  in  January,  1976

 (b)  whether  export  of  jute  goods  registered  a  shortfall  by  14.6  per  cent  in  quantity  and
 2.9  per  cent  in  its  value;  and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  to  make  up  the  shortfall  in  the  export  thereof?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Exports  of  jute  goods  during  the  financial  ear  1976-77  have  registered  a  shortfall
 of  14.4  per  cent  in  quantity  and  21.9  per  cent  in  valu te 16  compared  to  the  exports  during  the
 financial  year  1975-7
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 प्रश्नों

 के  लिखित  उत्तर

 (८)  The  following  are  important  steps  taken  for  this  purpose  :

 (1)  Export  duty  on  all  jute  products  have  been  abolished.

 (2)  Export  of  some  items  of  jute  goods  have  been  made  more  competitive  in  foreign
 markets  and  more  remunerative  to  the  manufacturers.

 (3)  Public  Sector  Organisations  have  been  actively  associated  with  export  of  jute  goods.

 (4)  Liberal  assistance  is  being  given  for  Research  and  Development  efforts  for  promoting
 new  enduses  and  reducing  cost  of  production.

 (5)  Cess  has  been  levied  on  jute  manufacturers  to  finance  R  &  D  activities  through  the
 evelopment  Council  constituted  for  the  jute  industry.

 राष्ट्रीयकृत  ae  में  5  लाख  रुपये  से  भी  श्रधिक का  धोखाधड़ी  तथा  दुविनियोग

 6363.  श्री  कंवर  लाल  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि

 गत  तीन  वर्यों  में  राष्ट्रीयकषत  बैंकों  में  हुए  5  लाख  रुपय  से  भी  अधिक  के  धोखाधड़ी

 तथा  दुविनियोंग  का  ब्यौरा  क्या  है  ale  प्रत्येक  मामले  में  क्या  का्पवाही  की  गयी  a

 गबत  श्रादि  रोकते  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  बिचार

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिग  मंत्री  एच०  एस०  :  यथा  सम्भव  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  ्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दीਂ  जायेंगी ।

 Financial  Assistance  to  Cotton  Garment  Exporters

 6364.  Shri  5.  5.  Somani  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Coop-
 eration  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  cotton  garment  exporters  are  provided  some  financial  assistance  by  way
 of  cash-incentive;  and

 (b)  if  so,  the  rules  governing  the  terms  and  conditions  of  payment  of  this  cash-incentive?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :
 (a)  &  (b)  :  Government  do  not  give  any  cash  incentive  on  exports  of  cotton  garments.
 However,  Cotton  Garment  Exporters  receive  assistance  under  the  Cash  Assistance  Scheme
 operated  by  the  Textile  industry  which  in  turn  is  assisted  by  Government.

 Exploitation  of  poor  Weavers  by  Cooperative  Societies

 6365.  Shri  Harikesh  Bahadur  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and
 Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  take  any  steps  to  check  exploitation  of  poor
 weavers  by  cooperative  societies  in  the  Handloom  Industry  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :
 (a)  &  (0)  :  It  is  the  policy  of  the  Government  to  promote  cooperatives  of  handloom  weavers
 in  order  to  ensure  that  the  full  benefits  flow  to  the  members.

 The  State  Governments  which  are  directly  responsible  for  formation  and  registration
 of  Handloom  Weavers  Cooperatives  and  their  proper  functioning  are  taking  a  number  of
 steps  to  prevent  possible  exploitation  of  weaver  members.  Some  of  these  measures  are  given
 below  :

 (i)  Inspaction  procedures  prescribed  by  the  State  Governments  are  being  tightened to  ensure  yarn  purchase  and  proper  distribution  of  yarn  among  the  weaver
 members.
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 (ii)  Steps  are  taken  by  the  field  staff  to  supervise  disbursment  of  wages  to  actual
 members  of  cooperatives.

 (iii)  Detailed  verification  is  made  of  looms  registered  with  societies  and  cross  checking
 of  members’  accounts  with  the  account  maintained  by  the  societies  is  also  done

 (iv)  Personal  verification  of  samples  of  cloth  produced  by  weaver  members  is  also

 being  done  to  ensure  that  wages  determined  on  the  specifications  and  construction
 of  the  cloth  produced  are  disbursed  to  the  members.

 मध्य  प्रदेश  में  पर्यटक  स्वागत  केन्द्र  खोलना

 6366.  शी  क  सिंह  व्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  चुने  हुए  प्रत्येक  पर्यटक  केन्द्र  में  एक  पर्यटक  स्वागत
 केन्द्र  खोलने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  झर

 यदि  तो  सरकार  arr  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पर्यटन  wie  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोतम  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Raids  by  Income  Tax  Department

 6367  :  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and

 Banking  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  399  on  the  8th  July,  1977

 regarding  raids  by  Income  Tax  Department  in  Delhi  and  state  :

 (a)  the  time  by  which  the  enquiry  being  conducted  in  regard  to  the  articles  recovered
 in  searches  made  on  the  premises  of  various  firms  and  persons  is  likely  to  be  completed  :

 (b)  the  reasons  for  taking  such  a  long  time  in  the  enquiry  as  also  the  details  of  the

 articles  seized  ;

 (c)  the  details  of  the  documents  recovered  from  Mukund  Iron  and  Steel  Group,  Bombay
 which  led  to  searches  on  premises  19  and  20;

 whether  raids  were  conducted  unnecessarily  on  the  premises  of  scme  innocent

 persons  during  emergency;  and

 (e)  if  so,  Government’s  policy  now  in  this  regard?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  &  (b)  :  Details
 of  assets  seized  in  searches  conducted  during  the  Emergency  in  Delhi  and  New  Delhi  ‘other
 than  ‘off  shoot’  searches)  are  as  follows

 Assets  Value  (Rs.  in  lakhs)

 Cash  42

 Jewellery  149

 Other  assests  83

 Total  274

 Orders  under  section  132(5)  of  the  Income-tax  Act,  1961  for  retaining  such  of  the

 seized  assets  as  were  considered  to  be  sufficient  to  satisfy  the  tax  liability  (including  interest
 and  penalty)  on  the  undisclosed  income  estimated  in  a  summary  manner  and  the  existing
 liabilities  under  the  various  Direct  Tax  Act,  have  been  passed  within  ninety  days  of  the
 seizure,  wherever  necessary.  Action  to  frame  regular  assessments  and  initiate  penal
 proceedings,  wherever  warranted,  is  in  progress.
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 Assets  seized  during  the  course  of  the  searches  carried  out  during  the  Emergency
 (25-6-1975  to  21-3-1977)  will  ordinarily  be  required  to  be  taken  into  account  while  complet-
 ing  the  assessments  for  the  assessment  years  1976-77  onwards,  which  have  to  be  completed
 within  two  years  of  the  end  of  the  relevant  assessment  year.

 (c)  Search  in  the  case  of  Shri  M.  P.  Gupta  (mentioned  at  SI.  No.  19  in  reply  to  part(b)
 cfthe  Lok  Sabha  Starred  Question  No.  399  answered  on  8th  July,  1977)  was  not  conse-
 quential  to  the  search  and  seizure  operations  in  the  Mukund  Iron  &  Steel  Group  of  Bombay.

 The  premises  of  Shri  Amir  Bharadwaj,  Branch  Manager,  Mukund  Iron  &  Steel
 Works  Ltd.  (mentioned  at  SI.  No.  20  in  reply  to  part  (b)  of  the  Lok  Sabha  Starred
 Question  No.  399  answered  on  8th  July,  1977)  were  not  searched  as  a  result  of  any  docu-
 ments  recovered  from  Mukund  Iron  &  Steel  Group  of  Bombay.  The  search  of  his  pre-
 mises  was  part  of  the  search  and  seizure  operations  conducted  in  the  cases  of  the  Mukund
 Tron  &  Steel  Group.

 (d) &  (e)  :  Search  and  seizure  operations  were  authorised  by  the  Commissioners
 of  Income-Tax/Directors  of  Inspection  after  duly  recording  their  reasons  for  doing  so.

 The  Central  Government  have  appointed  a  Commission  of  Inquiry  to  inquire  into
 the  misuse  of  authority,  excesses  and  mal-practices  committed  by  public  servants  and  other
 individuals  who  may  have  directed.  abetted  or  otherwise  associated  with  the  commission
 of  such  acts  during  the  period  of  operation  of  the  Proclamation  of  Emergency  or  during
 the  period  immediately  preceding  11.0  Raids,  if  any,  conducted  on  extraneous  considerations
 will  be  within  the  purview  of  the  said  Commission.

 Credit  Limit  Raised  in  Respect  of  Atherton  West  and  Company,  Kanpur  by  Punjab
 National  Bank

 6368.  Shri  Har:
 be  pleased  to  state  :

 govind  Verma  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking

 (a)  whether  the  credit  limit  in  respect  of  the  Atherton  West  and  Company  Limited,
 Kanpur  1185  been  raised  from  ह श्  lakhs  to  23  lakhs  by  the  Punjab  National  Bank;

 (b)  if  so,  whether  the  company  has  furnished  adequate  surety  in  this  regard  and  if
 not,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  the  Reserve  Bank  of  India  examined  this  matter  in  1974-75;  and

 House?
 (d)  if  so,  whether  Government  would  lay  a  copy  of  the  report  on  the  Table  of  the

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri H.  M.  Patel)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  enhancement  in  the  bills  discounting  limit  was  backed  by  adequate  surety.

 (c)  The  accounts  of  the  Company  were  looked  into  by  the  Reserve  Bank  of  India
 during  the  course  of  their  inspection  in  Kanpur  area  during  the  latter  half  of  1975.

 (d)  In  accordance  with  the  usages  and  practices  customary  among  bankers  and  also
 in  conformit  y  with  section  13(1)  of  the  Banking  Companies  (Acquisition  and  Transfer  of
 Un  dertakings)  Act,  1970,  information  relating  to  individual  constituents  of  the  banks  is
 usually  not  divulged.

 श्रायकर  झधिकारियों  को  सेवा  निवृत  किया  जाना

 6369.  डा०  बलदेव  प्रकाश  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 हिमाचल  /  जम्मू  तथा  कश्मीर  श्र  चन्डीगढ़  में  ्रलग-अ्लग  अपात
 स्थिति  के  दौरान  श्राय-कर  स्टाफ  में  से  कितने  alerarfeay  को  जबरदस्ती  सेवानिवृत्त  कर  दिया  गया

 उन  पर  क्या  आरोप

 क्या  बर्खास्त  किये  गये  कर्मचारियों  द्वारा  अभ्यावेदन  भेजे  जाने  पर  सरकार  उनके  मामलों

 पर  पुनः  विचार
 कर

 रही  है  श्रौर  यदि  ठो  ऐसे  मामले  कितने  we
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 क्या  Tafaare  के  बाद  किन्हीं  श्रधिकारियों  को  सेवा  में  बहाल  कर  दिया  गया  है  श्रौर  यदि
 तो  उनके  नाम  श्रौर  पदनाम  क्या हैं  ?

 वित्त  तथा
 राजस्व  site  बैंकिग  मंत्री  एच०  एम०  :  से  सूचना  एकव्रित की

 जा  रही  है  झर  यथा  सम्भव  शीघ्र  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 विदेशी  सहायता

 कि

 6370.0  श्री  ए०  Fo
 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इस  देश  पर  विदेशी  ऋण/सहायता  की  राशि  के

 नवीनतम  श्रांकड़े  क्या  हैं  श्रौर  ब्याज  की  कितनी  राशि  ate  चुकायी  जाने  वाली  कितनी  राशि  विदेशों  को
 भेजी  जानी

 ऋण  सहायता  देने  वाले  प्रमुख  देश  कौन-कौन से  हैं  र  उनके  भ्रंशों  ae  ब्याज की  दर
 तथा

 mer  शर्तों  का  ब्यौरा  कया  और

 इस  देश  को  विदेशों  पर  निर्भरता  से  मुक्त  के  लिए  सरकार ने  लक्ष्य

 अवधि  निर्धारित की  है  ?

 विस
 तथा  राजस्व श्रौर  बैंकिग  मंत्री  tao  एम०  :  ae  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  वर्ष  1977-78  के  दौरान  चालू  दरों  के  ग्रतसार ण  इन  ऋणों  के  ब्याज

 की  अदायगी  के  रूप  में  267. 55  करोड़  रुपए  झ्ौर  मूलधन  की  वापसी  अदायगी  के  रूप  में  533.  24

 करोड़  रुपए
 की  रकम

 दियें  जाने  का  श्रनुमान है

 इस  प्रकार  लिए  जाने  वाले  ऋण  प्रत्येक  ऋण  की  अपनी-श्रपनी  शर्तों  के  अनुसार  प्रायः  से  50

 वर्षों  तक  की  अवधि  में  चुकाने  होते  हैं  जिसमें  रियायती  wafer  भी  शामिल  होती  इन  ऋणों  के
 ब्याज

 की  दरें  भी  शून्य से  5.  9  प्रतिशत  वार्षिक  के  बीच  RTA  होती

 झ्रात्म-निभेरता  arr  भी  योजना  का  एक  neq  उद्देश्य  है  यद्यपि  इसे  पूरी  तरह  प्राप्त  करना

 पूंजी-निर्माण  के  लिए  देश  में  बचत  की  रकमों  का  cre  ऊंचा  निर्यात  बढ़ाने  ake  श्रायात  की  जाने

 वाली  वस्तुझों  के  स्थान  पर  देश  में  वैसी  ही  वस्तुएं  तैयार  करने  में  सफलता  प्राप्त  करने
 पर

 निभेर

 करता

 विवरण

 सरकारी  श्रौर  गेर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  के  बकाया  ऋणों  श्रौर  उनमें  प्रत्येक  aaa ta  के  प्रतिशत  भाग  का
 विवरण  |

 मुद्दा  कोष  की
 दिसम्बर  1971  से  पहले  की  सममूल्य  दरों  के  श्रनुसार  करोड़  रुपए )

 क्रम  देश  रकम  प्रतिशत

 स०

 (1)  (2)  (3)  (4)

 1.  झास्ट्रिया  17.  60  0.  18

 2.  बेल्जियम  49,12  0.51
 er.
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 14  1899  ) ee

 3  340  77  53

 4  डनमाक  15  58  16

 5  फ्रास  225  57  33

 द जमन  संघीय  गणराज्य  709  41  36

 82  23  85

 4944  05  12

 नीदरलैण्ड  134  96  40

 10  नावें  50  02

 11.  92  83 स्वीडन  79

 12  986  04  10  22

 13  का  2594  65  26  89
 संयुक्त  राज्य  अ

 14  अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण  श्रौर  विकास बैंक  343  97  57

 15.  2305  48  23  89

 22  19 16  रि  19

 17  88  02

 18  फिनलेण्ड  20  श्न्य

 19  47  04

 20  कोस्लोवाकिया  37  80  39

 13 21  पोलैण्ड  12  30

 22  यूगोस्ला  44  02  46

 23  जनतब्र  377  83  92

 24  बल्गारिया  35  01

 25  जमन  जनवादी  गणराज्य  25  99  26

 26
 हंगरी

 39  08

 27.  रूमा  निया  28  55  30

 28  510  92  30

 29  130  87  |  36

 30  संयुक्त  अरब  अमीरात  52  50  0  54.0

 31  अरब  श्राथिक  विकास  के  लिए  र... कुवत  कोष  13.  62  0.14

 जोड़  100 .  00 9648. 76

 Employment  to  Agriculturists,  Educated  Unemployed  and  New  Entrepreneurs  with  the  help
 of  Nationalised  Ban

 6371.  Shri  R.  L.  P.  Verma  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  suitable  and  concrete  scheme  and  a  policy  have  been  evolved  for  pro-
 viding  employment  to  agriculturists,  educated  unemployed  and  new  entrepreneurs  with  the
 help  of  nationalised  banks;

 (b)  whether  bra  nches  of  nationalised  banks  have  been  opened  all  over  the  country
 to  achieve  this  end;
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 (c)  whether  a  nationalised  bank  entends  credit  facility  only  upto  a  distance  of  8  km.

 from  its  headquarters  and  as  a  result  80  per  cent  of  the  villages  are  deprived  of  this  facility  ;
 an

 (d)  if  so,  whether  it  is  proposed  to  overhaul  thoroughly  the  rules  governing  distri-
 bution  of  loans  so  that  credit  may  be  available  easily  for  agricultural,  industria  I,  commercial
 and  other  developmental  works?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  &  (b)
 Public  sector  banks  have  been  extending  credit  assistance,  in  an  increasing  measure,
 to  the  agriculturists  and  small  entrepreneurs  undertaking  small  ventures  in  sectors  suc  h  as

 Small  Scale  Industry,  Transport.  Retail  Trade  and  small  business  and  professional  and

 self-employment  ventures.  As  at  the  end  of  December,  1976  the  pu  blic  sector  banks  ha

 sectors.
 outstanding  advances  of  Rs.  3030  crores  involving  6193570  borrowal  accounts  in  these

 ks  have  enlarged For  increasing  the  flow  of  their  credit  to  such  borrowers  ban
 their  branch  network,  particularly  in  rural  areas.  They  have  evolved  cre  dit  schemes  on

 their  own  and  have  also  been  participating  in  special  schemes  being  implemented  b  y  the

 State  Govts.  for  the  benefit  of  these  sections  of  the  community.

 (c)  In  order  to  avoid  scattered  agricultural  lending  which  creates  problems  of  post-
 lending  supervision  and  recovery,  Reserve  Bank  had  advised  the  Commercial  banks  that

 according  to  their  assessment  average  branch  could  effectively  supervise  loans  in  an

 area  of  16  km.  radius  from  the  location  of  the  branch.  Banks  have,  however,  been  advised
 that  this  norm  should  not  be  rigidly  adhered  to  and  applications  from  borrowers,  parti-
 cularly  when  they  are  in  a  cluster,  be  entertained  even  from  areas  beyon  d  this  limit  if  the

 branch  can  effectively  supervise  the  end-use  of  the  Joan.

 (0)  Public  Sector  Banks  have  taken  several  steps  such  as  simplification  of  pro-
 cedures,  delegation  of  adequate  loan  sanctioning  powers  to  branch  managers,  liberalisation
 of  terms  and  conditions  for  the  small  borrowers,  fixing  time-limit  for  disposi  ng  of  appli-
 cations  for  small  loans  etc.  to  facilitate  flow  of  credit  to  the  weaker  sect  ons  of  the

 community.  Banks  are  also  endeavouring  to  enlarge  their  coverage  of  farmers  by  adopting
 Primary  Agricultural  Cooperative  Societies  and  by  setting  up  Farmer’s  Service  Societies.

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  को  fet  जाने  वाले  महंगाई  भत्ते  की

 दर  में  विषमता

 6372.  st  तुलसी  दास  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (a):  केन्द्रीय  सरक/र  के  अधिकारियों  तथा  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  जैसे  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  में  नियोजित  व्यक्तियों  को  दिए  जाने  वाले  महंगाई  भत्ते  की  दर  में  कोई  अन्तर

 यदि  a,  तो  उसके  क्या  कारण
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  के  600  रुपये  मूल  वेतन  पाने  वाले  अधिकारियों  तथा

 कर्मचारियों  को  दिए  जाने  वाली  महंगाई  भत्ते  की  राशि  समान  ग्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  wit  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  यशथ्यपि  सरकारी

 क्षेत्र के  जिन  कुछ  उद्यमों  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  वेतनमानों का  aoa  हुमा  उनमें  महंगाई  भत्ते

 की  दरें  केन्द्रीय  सरकार  के  अझर्धिकारियों  को  सिलने  वाले  मंहगाई  भत्ते  की  दरों  के  समान  तथापि
 झधिकांश  सरकारी  उद्यमों  के  जिनमें  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  भी  के

 लिए  महंगाई  भत्ते  का  जो  फामूंला  लागू  उसके  अनुसार  झखिल  भारतीय  ated  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक

 (  1960--100)  में  घटा-बढ़ी  होने  पर  महंगाई  भत्ता  एक  रुपया  तीस  पैसे  प्रति  अंक  की  दर  से  बढ़ा

 या  घटा  दिया  जाता  जिन  उद्यमों  में  एक  रूपया  तीस  पैसे  की  दर  वाला  महंगाई  भत्ता  फार्मूला  लागू
 किया  गया  है  उनके  अधिकारियों  के  वेतनमान  केप्द्रीय  सरकार  के  वेतनमान-पैटने  के  ager  नहीं  है ६
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 at  के  लिखित  उत्तर 5

 अधिकारियों  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  श्रधिकारियों  का  महंगाई  भत्ते  का  फार्मला  लाग

 नहीं  किया  गया

 at  महंगाई  wat  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  राशि  उस  श्रौसत  सूचकांक  के  बाद  होने

 वाली  घटा-बढ़ी  को  निष्प्रभावित  करती  है  जिस  सूचकांक  से  कोई  वेतनमान  सम्बद्ध  होता  है  ।  प्र्त  यह
 हो  सकता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  600  रुपये  मूल  वेतन  पाने  वाले  झ्धिकारियों  श्रौर

 गारों  को  मिलने  वाल  महंगाई  भत्ते  की  रकम  बराबर  न  सभी  मामलों में  कामगरों  श्रौर

 afrarfeat  के  वेतनमान  एक  ही  भौसत  सूचकांक  से  सम्बद्ध  नहीं  होते  ।

 हवाई

 6373.  श्री  होपिगस्टोन  क्या  पर्थटन  नागर  विमानन मंत्ती  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उमरोई  हवाई  अड़  को  1577.0  से  बन्द  कर  दिया  गया
 शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  (ott  पुरुषोत्तम
 :  क्योंकि न

 तो  इंडियन

 एयरलाइंस  श्रौर
 न

 ही  कोई  प्राइवेट  परिचालक  उमरोई  के  लिये  कोई  सेवा  परिचालित  कर

 रहा
 प्रत  1-8-77  से  इस  हवाई  से  संचार  एवं  दिक्वालन  सुविधाओं  को  हटाने  के  लिये  कार्यवाही

 की  जा  चुकी  स्टाफ  की  भी  दूसरे  स्टेशनों  को  बदली  की  जा  रही

 श्रशोक  होटल  के  कमंचारियों  ate  के  लिये  कर  योग्य  श्राय  का  निर्धारण

 6374.  श्री  एस०  Mo  च  :  कया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  अशोक  होटल  के  कर्मचारियों  को  भोजन  भत्ता  के  लिए  य्  रुपए  प्रतिमास दिये  जाते

 हैं  शौर  आयक र  का  भुगतान  करने  हेतु  उक्त  धनराशि  को  प्रत्येक  कर्मचारी  की  वार्घिक  श्राय  में  शामिल  किय
 जाता

 क्या  भ्रधिकारियों को  दिये  जाने  वाले  भोजन  पर  90  रुपये  प्रति  दिन  खर्च  भ्राता  है  पर

 जो  श्रायकर  के  उपबन्ध  के  अ्रन्तगंत  कर  योग्य  कर  योग्य  amex  निर्धारण  करते  समय  विचार  नहीं

 किया  जाता  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :

 श्रशोक  नई  दिल्ली  के

 कर्मचारियों  को  में  तैनात  उन  कर्मचारियों  को  छोड़कर  जिन्हें  मुफ्त  भोजन  दिया  जाता  शोजन
 भत्ते

 के  रूप  में
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 pod  प्रति  मास  दिए  जाते  हैं  जिसका  श्राय-कर  की  परिगणना  करने  के  प्रयोजन  के
 लिए  लेखा-जोखा जाता  है  ।

 होटल  के  म्रतिसियों  के  लिए  तुरन्त  एवं  सुदक्ष  सेवा  को  सुनिश्चित  करने  के
 चालनात्मक  तथा  प्रबन्धकीय  ewdy am  वाले  अधिकारियों  को  प्रतिदिन  28.  67  रुपये  अधिकतम  मूल्य  तक

 का  मुफ्त  भोजन  दिया  जाता  इसका  लेखा-जोखा  श्राय-कर  के  उपबन्धों  के  ATT,  जहां
 तक

 लांगू  होते
 श्ाय-कर

 की  afore  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  रखा  जाता है

 TE
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 6375.  श्री  रामघारो  शास्त्री
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gfa  site  सहकारिता
 मंत्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  aca  काटेज  इंडस्ट्रीज  एम्पोरियम  फलावर  शापਂ  अथवा  मलिका  फलोरिस्ट्सਂ

 के  नाम  से  एक  फूलों  की  दुकान  चला  रहा

 यदि  तो  यह  दुकान  एम्पोरियम  द्वारा  विभाग  की  श्रोर  से  नहीं  बल्कि  एक

 दार  के  माध्यम  से  चलाई  जा  रही

 यदि  तो  वर्तमान  ठेकेदार  का  नाम  क्या  ठेकेदार  सर्वप्रथम  कब  fam  किया

 गया  ठेके  की  शर्तों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  शौर  ठेकेदार  ने  गत  तीन  वर्षों  एम्पोरियम
 को

 कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  श्रौर

 (3)  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  ढेकेदार  की  fie  खातों  की  जांच  करने
 के

 लिए

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  कि  फूलों  की  दुकान  की  बिक्री  का  ऐम्पोरियम  को  उचित  हिस्सा  मिलता  रहे
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्रों  मोहन
 :

 जी

 दुकांन  ठेकेदार  के  माध्यम  से  चलाई  जा  रही

 (1)  वर्तमान  ठेकेदार  at  नाम  dag  नरिन्दर  सिंह  सैनी  तथा  विक्रम  सिंह  सैनी
 वर्तमान  ठेकेदार  के  साथ  पहला  करार  12-8-1975  को  1-7-1975  से  लागू  हुमा था ॥

 (2)  करार  की  मोटी-मोटी  शर्तों  निम्नोक्त हैं  :--

 (1)  करार  at  sqaear & है  तथा  उसकी  न्यूनतम  राशि  पर  सहमति

 1976  के  लिए  कमीशन  12-1/2  प्रतिशत  थी  परन्तु  एम्पोरियम

 के  नवीकरण  के  कारण  कोई  सीमा  सहीं. की की  गई  थी  1-10-1976

 से  न्यूनतम  निर्धारित  राशि  25,000 रु०  प्रतिवर्ष

 (2)  बिजली  छोड़कर  इसे  चलाने  के  सभी  खर्चे  फ्लोरिस्ट  द्वारा  उठाई

 जाएंगी

 (3)  बिक्री  की  राशि  प्रतिदिन  केन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  निगम  के  पास  जमा  कराए  जाएंगे
 |

 (4)  बिक्री  तथा  स्टाक  की  नियमित  विवरणियां  प्रस्तुत  करने  की  जिम्मेदारी फूल
 बिक्रता

 की  होगीं  ।

 (3)  पिछले  तीन  वर्षों  में  ठेकेदार  द्वारा  एम्पोरियम  को  पद्  गई
 ory  ा

 ई  राशि  fara

 a  ही  गई  राशि

 (=o)

 1974-75  22,500

 1975-76  23,750

 1976-77  .  19,973

 (8)  फूल  विक्रेता  द्वारा  ae  कुटीर  उद्योग  fara  जमा  करा  a  सजाती  है  ।

 नकद  प्रॉप्तियों  की  '  पड़ताल  कंशमीमों  से  की  ठकेंदार  को  gare
 cle

 भुगतान  करने
 से

 पहले  कमीशनਂ  कोट  ली  जाती  है  फूल  see  के  way  at  लेर  सचीक्षा  होती  है
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 14  1899  )  प्रबतों के  लिखित  अत्तर

 fate थे  gen  awa  का  लिये  मस  saady  को  दिया  गया  ऋण

 6376.  श् ०  Mo  ७ न श्लगशन : वया पयटन क्या  पर्यटन  wie  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  क  ध्यान  हाल  ही  में  छपी  इस  खबर  की  झोर  दिलाया  गया  है  कि  विदेशों

 में  होटल  बनाने  के  लिए  stadia  को  तीन  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  की  राशि
 का

 ऋण  दिया
 गया

 यदि  तो  उस  ऋण  करार  का  स्वरूप  ब्यौरा  क्य  है  ae  उसकी  शर्तें  क्य  श्रौर

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  इन  शर्तों
 का  उचित

 रूप  से  पालन  हो  ?

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्रो  (att  पुरुषोत्तम  :  भारत  सरकार  हारा
 मैसर्स

 भो  होटल्स  को  उनके  विदेश  स्थित  होटलों  के  लिए  कोई  ऋण  नहीं  गए  हैं  ।

 भौर  प्रशन नहीं  उठते

 Monopoly  purchase  of  Cotton  in  Maharashtra

 6377.  Shri  D.  G.  Gawai  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and
 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Central  Government  had  granted  permission  for  monopoly  pur-
 chase  of  cotton  in  Maharashtra  during  1975-76  and if  so,  the  total  amount  provided  and
 whether  the  same  was  in  the  form  of  loan  or  assistance;

 (b)  whether  the  Central  Government.  have  decided  to  provide  amount  to
 Maharashtra  during  1977-78  also  for  the  purchase  of  cotton  and  if  so,  the  amount  proposed
 to  be  provided  ;

 (c)  in  case  Government.  of:  Maharashtra  stops  the  purchase ण्  cotton,  whether  the
 Central  Government

 propose
 to  purchase  cotton  through  the  िम ि  and

 (d)  whether  funds  are  proposed  to, he  made  available  for  banks.to  the  private  traders
 for  t  he  purchase  thereof?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shit  Mohan  Dharia)  :
 (a)  No  permission  of  the  Central  Government  is  required  under  the  provisions  of  the
 Maharashtra  Raw  Cotton  (Procurement,  Processing  ard  Marketing)  Act,  1971  for  mono-
 poly  purchase  of  cotton  in  Maharashtra.  However,  approval  of  the  Central  Government
 is  required  for  fixation  of  guaranteed  prices  of  cotton  procured  under  the  scheme.  This
 approval  was  accorded  in  1975-76.  A  credit  facility  of  Rs.  40:  20  crores  from’
 Maharashtra  State  Cooperative  Bank  and  Rs.  20.0  crores  from  the  Rseerve  Bank  of  India
 was  made  available  to  the  Maharashtra  State  Cooperative  Marketing  Federation  for  the
 cotton  season  1975-76,

 (b)  The:  Government  of  Maharashtra  have:requested  for  a  credit  facility  cf  Rs.  €0
 crores  from  the  Reserve  Bank  of  India  for  the  cotton  season  1977-78  matter  is

 under  consideration  of  the  RBI.
 (c)  and  (6)  :  The  Government  -of  .Maharashtra  have  not  yet  abandoned the  cotton

 monopoly  procurement  scheme.

 भारतीय  fad  कानपुर  ग्रेड  के  की  नचिधक्ति च्

 6378.  ot
 :  क्या  चित्त  तथा राजस्व  श्रौर  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे

 क्या
 भारतीय  ford  कानपुर  द्वारा  मार्च  ५1975  में  लगभग  200  स्नातक

 को  प्रेड
 11

 लिपिकों  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिये  चुना  गया  था  श्रौर  उनका  नाम  प्रतीक्षा  at
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 =  क गया  था  उक्त  सूची  को  वेधता  का  समय  6  f  05 02101 197:  तक  बढाया  a  सा

 यदि  तो  क्या  ऐसे  पदों  के  लिये  नये  श्रावेदन  पत्न  1976  में  मांगे  गये  थ

 wae  प्रतीक्षा  सूची  के  40  चुने  गये  प्रत्याशियों  को  ah  नियुक्त  क्या  जाना  we  था  ate  नियुक्ति  के

 लिये  उनके  दावों  को  नजरन्दाज  कर  दिया  गया  र

 यदि  तो  मामले  के  तथ्य  कया  हैं म्रौर  प्रतीक्षा  सुची  की  वेधता  की  अवधि  समाप्त  होने

 से  पूर्व  तग  झ्ावेदन  पत्न  मंगवाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 बना वित्त  तथा  राजस्व  site  बैकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  से  भारतीय  रिज

 ने  मूचित  किया  है  कि  उसके  कानपुर  स्थित  कार्यालय  ने  ि  1975  के  क्लर्क/क्वांइन  परीक्षक

 ह  के  पदों  के  लिये  उम्मीदवारों  की  एक  प्रतीक्षा  सूची  तैयार  की  थी  ।  उस  सुची  में  345  उम्मीदवार

 उम्मीदवार  सामान्य  वर्ग  के  तथा  63  श्रनुसूचित  जाति  के  यह  सूची  एक  वर्ष  के  लिये

 वैध  थी  परन्तु  क्योंकि  प्रतीक्षा  सुची  के  उम्मीदवारों  की  एक  काफी  बड़ी  संख्या  को  एक  वर्ष  की  अवधि  कें

 समाप्त  होने  तक  नौकरी  में  नहीं  लिया  जा  सका  इसलिये  कानफूर  स्थित  कार्गलिय  को  इस  सुची  की

 वैधता  को  एक  शौर  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  orig  6  1977  तक  बढ़ाने  की  इजाजत  दे  दी  गई
 थी  ।

 की 6  1977  तक  इसकी  वैधता  बड़ा  देने  के  बावजूद  इस  सूची  में  से  शेष  रहे  उम्मीदवारों

 संख्या  है  |

 भारतीय  ra  बेक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  क्योंकि  प्रतीक्षा  सूची  तैयार  करने  में  लगभग

 3  से  छ  माह  लग  जति  >
 इसलिये  6  1977  तक  ह अथात्, ध  पिछली  सुची  की  बढ़ी  हुई  अवधि  को

 नई  तैयार  कर  लेने  के  उदेश्य  इसके  कानपुर  watts  मे  इस  प्रयोजन  के  लिये

 19706.0  में  एक  विज्ञापन  जारी  कर  दिया  था  |

 Import  of  Goods  by  Birla  Group  of  Industries

 6379.  Shri  Hukamdeo  Narain  Yaday  :  Wil.  the  Minister  of  Commerce  and  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state  the  value  of  goods  imported  by  the  Birla
 Group  of  Industries  during  the  last  three  years,  year-wise  from  the  following  foreign
 companies  tn  which  Birlas  hold  shares

 (1)  P.  T.  Origin  Syntex,  Indonesia,

 (2)  Indropeal  textiles,  Manila,

 (3)  Pan  African  Consultancy  Service  (N.I.J.)  Ltd.,

 (4)  Nigeria  Engineering  Works  Limited,  and

 (5)  P.  T.  Horizon  Syntex,  Indonesia?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  द
 Statistics  of  actual  imports  are  compiled,  according  to  commodities  and  countries,
 by  the  Director  General  of  Commercial  Intelligence  and  Statistics,  Calcutta  and  pub  ished
 in  the  Monthly  Statistics  of  the  Foreign  Trade  of  India,  Vol.  11,  Imports.  Information  ts
 net  maintained  according  to  the  importers  of  according  to  the  firms  from  whom  the  import a
 is  made.

 श्रासाम  में  केन्द्रीय  सहकारी  dat  का  परिसमापन

 esse  श्री  पुर्ग  सिन्हा :  क्या  faa  तबा  राजस्व  श्रीर  बैकिंग  संवरी  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  ग्रामीण  बैंकों  को  सक्रिय  बनाने  के
 wrerrrrre  राज्य  ह द दी के  ब्रतिकूत  श्रासाम  सरकार  ने  राज्य  जिले में  स्थित  केन्द्रीय  सहकारी  बेकों  के  परिसमापन

 के  rae दिखे  हैं

 &@



 5  1977  प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर

 यदि  at,  तो  दिनांक  22  1977  कें  प्रश्न  संख्या  588  के  उत्तर  म

 घोषित  की  गई  नी गीति  के  अनुसरण
 | aa  भारतीय  वेक  के  माध्यम  a  agra  स्थित  केन्द्रीय  सहकारी

 wry  सा बैंकों  को  सीघे  घन  दिलाकर  उन्हें  क्रियाशील  बनाने  के  लिये  सरकार  |  ह  क्या  थ ५ दि बि ही  की  भर

 ग्रामीण  बेक  विरोधी  नीति  के  ware  से  सामीण बया  भारतीय  fora  बेक  ने  wat

 बका  को  बन्द  करने  का  सुझाव  दिया  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  र्च०  एम०
 सरकार  ने

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  से  निर्णय  किया  है  कि  wae  राज्य  में  सहकारी  ऋण  ढांचे  की  धोजना

 को  पुतर्जीवित  करने  के  अरग  के  eq  में  तथा  केन्द्रीय  सहकारी  बैकों  को  समापन  से  बचाने  के  लिये  अपनों
 सभी  7  केन्द्रीय  सहकारी  बेकों  को  राज्य  सहकारी  बेंक  में  मिला  दिया  जाएं  ।  राज्य  सरकार  ने

 निर्णय  राज्य  के  सहकारी  ऋण  ढांचे  में  गतिरोध  ्  जाने  के  कारण  किया  था  त्व  राज्य  सरकार

 त्राद  श ने  7  सहकारी  बेकों  के  1--77  से  विलय  का  aren दे  दिया  इनके  विलय के
 >

 उद्देश्य  से  जारी  किये  गयें  fe  सहकारी  ऋण  ढांचे  के  कार्यचालन  में  सुधार  किया  जा  सकें  तथा

 प्राथमिक  समितियों  का  पुनगर्ठन  करके  असम  के  कृषकों  की  सेवा  अपेक्षया  ठीक  तरह  से  की  जा  सके
 ।

 राज्य  सरकार  के  जिला  केंन्द्रीय  सहकारी  वेकों  के  विलय  के  उपर्युक्त  अ्रादशा  का  राज्य  में  was

 | ग्रामाण  बंक  का  स्थापना  से  कोई  संबंध  नहीं  ar

 बेक  sme  को  फोटो  प्रति

 6381.
 श्रो  ज्योतिमर्य  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंघी  यह  धताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 ्  जसे क्या  सरकार  ने  स्विस  सरकार  के  साथ  ऐसा  समझौता  करने  का  प्रयास  किया

 अ्रमरीकी  सरकार  ने  किया  हंसा  जिसके  य्ाधार  पर  भारत  सरकार  स्विटजरलैंड  में  भारतीयों  के  अवध

 खातों  के  बारे  में  ब्यौरा  प्राप्त  कर  र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  शौर  यदि  इस प्रकार
 के

 कोई  खाते  रहे  हों  तो  उनका  ब्यौरा  प्राप्त करने  की  afer  से  स्विटजरलैण्ड  सरकार  के  अधिकारियों

 के  एक  ऐसा  व्यापक  दोहरा  कराधान  निवारण  समझौता  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  जिसमें

 के  श्रादान-प्रदानਂ  सम्बन्धी  एक  अनुच्छेद  28  जून  से  2  1976  तक  वार्ता  स्विटजरलड

 गर  उसमें  के  ग्रादान-प्रदानਂ  संबंधी  एक  विशिष्ट  अनुच्छेद  शामिल  करने  के  लिए  सहमत  नहीं

 हुई

 विकसित  ate  विकासशील  देशों  के  बीच  कर-सन्धियों  पर  संयुक्त  विशेषज्ञ  दल  में

 विमर्श  के  दौरान  भारत  इस  मत  का  समर्थन  करता  रहा  है  कि  किन्हीं  दो  राष्ट्रों  के  मध्य  दोहरे  कराघान

 निवारण  समझौते  में  के  झ्रादान-प्रदानਂ  सम्बन्धी  श्रनच्छेद  पर्याप्त  व्यापक  होना  चाहिये  जिससे

 संविदाक

 Tey 2 tal 3

 राष्ट्र  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  सूचना  प्राप्त  कर  सकें  ।  भारत  इस  बात  की  भी  वकालत

 कसता
 है  कि  जब  तक  व्यापक  दोहरा  कराधान  निवारण  समझौता  नहीं  जाता  तब  तक

 क  लिये  कोई  ऐसा  सीमित  समझौता  किया  सकता  जिसमें  के  area  प्रदानਂ  की

 भारत  ate  ‘ NOPT TING ' feqesreciue  दोनों  ही  इस  दल  के  सदस्य
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 परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  तभी  तक  पर्याय  नहीं  निकले

 स्टेंट  बैंक  ग्राफ  इंडिया  और  राष्ट्रीयकृत  dal के  तुलनपत्र

 6382.
 श्री  समरेन्द्र  क्न्डु ः  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  site  बैंकिग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  स्ट्रेट  बैंक  gin  इंडिया  श्र  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  31  1976  को
 समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिये  तुलनपत्र  प्रकाशित  हो  गये  हैं  ate  यदि  तो  क्या  उनकी  प्रतियां  संसद  सदस्यों

 को  मांग  किये  बिना  भेजी  जाती

 स्टेंटबैंक  अऑफ  इंडिया  तथा  अन्य  राष्ट्रीयकृत  तथा  गैर-राष्ट्रीयक़ृत  बैंकों  के  पिछले  वर्ष के

 तुलनपत्न  में  गुप्त  arent  तथा  बिलਂ  शीर्षकों  के  data  दिखाई  गई  राशियां  क्या

 वित्त  तथा  राजस्व  site  बैंकिग  मंत्री  एच०  एस०  :  सरकारी  क्षेत्र
 के  बैंकों

 ने

 31  1976  को  समाप्त  ay  के  श्रपने  तुलनपत्र  प्रकाशित  कर  दिये  बैंककारी  कम्पनी

 कमों  का  अरजन  ate  1970  की  धारा  10(85)  के  श्रनुसार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की

 प्रत्येक  वर्षे  की  वार्षिक  रिपोर्ट  संसद  के  दोनों  सदनों  में  प्रस्तुत  की  जाती  उपर्युक्त  उपबन्धों  के  श्रनुसार

 14  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  1976  को  समाप्त  वर्ष  के  तुलनपत्र  संसद  के  दोनों  सदनों  राज्य

 सभा  में  28  1977  को  ग्र  लोक  सभा  में  1  1977  को  प्रस्तुत  किये  जा  चुके  हैं  ।  यद्यपि

 भारतीय  स्टेट  बैंक  शौर  उसके  7  श्रनुषंगियों  कीः  वार्षिक  रिपोर्टो  संसद  में  प्रस्तुत  करने  की  कोई  सांविधिक

 अपेक्षा  नहीं  फ़िर  भारतीय  स्टेट  बैंक  ate  उसके  7  श्रनुषंगियों  की  1976  की  वार्षिक  रिपोर्टों

 की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  को  भेज  दी  गई  हैं  ।  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सुचित  किया  है
 कि

 उसने
 अपनी  वार्षिक  की  प्रतियां  झपने  नई  दिल्ली  कार्यालय  के  मार्फत  संसद  सदस्यों  को  भेज  दी  हूँ  ।

 सीक्रेट  fora  त्रौर  प्रोटेस्टेड  बिल  खाते  का  उल्लेख  करने  में  माननीय  सदस्य  के

 ध्यान
 में

 अ्रशोध्य  और  संदिग्ध
 ऋणों  के  लिए  व्यवस्था  तथा  प्रकाशित  लाभ  निकालने  से  पहिले  बैंक  द्वारा

 की  गयी  अन्य  सामात्य  अथवा  झ्रावश्यक  व्यवस्था  है  ।  इस  संबंध  में  उल्लेखनीय  है  कि  प्रति  वर्ष  सभी  बेक

 अपने  ऋणों  की  वसुली  का  जायजा  लेते  हैं  शर  ऐसे  श्रप्रिमो ंके  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  करते  जिनकी

 वसुली  waiter  ale  संदिग्ध  हो  चुकी  है  श्रौर  झपने  परीक्षक  के  संतोष  के  अनतसार ष्प्क  अन्य  सामान्य  अथवा

 व्यवस्था  करते  हैं  ।  बैंककारी  विनियमन  1949  की  धारा  29  ्रौर  उसके  अंतर्गत

 निर्धारित  तुलनपत्र  ate  लाभ-हानि  विवरण  के  प्रोफार्मा  के  सरकारी  क्षेत्र  के  सहित

 सभी  बैंकों  पर  यह  काननी  जिम्मेदारी  है  कि  al  के  दौरान  omer  श्रौर  संदिग्ध  सामान्य  झर  झावश्यक

 व्यवस्था  झ्की  घटाकर  अपना  लाभ  प्रकाशित  करें  ।  संविधि  श्रंतर्गत  निर्धारित  तुलन  पत्न  और

 शर  हानि  लेखें  के  फार्मों  में  यह  व्यवस्था  नहीं  है  कि  वर्षे  के  दौरान  अ्रशोध्य  श्र  संदिग्ध  ऋणों

 लिए  की  गई  व्यवस्था  प्रकट  की  जाये

 दू  एयरपोर्ट्सਂ  शीर्षक  रिपोर्ट

 6383.  श्री  ata  प्रकाश  क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बाने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्यां  सरकार
 ने  18  1977  की  पत्निका  में  गाइड  टू  एयरपोर्ट्सਂ

 से  छपे  समाचार
 को  देखा है

 जिसमें  दिल्ली  अर  gees  अन्तर्राष्टीय  हवाई  weet  व्य  बहुत ही  भ्रसुविधापूर्ण

 बताया  गया  शौर
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 इस  कलंक  को  हूर  करने  के
 क्यां  कार्यवाही

 की  जा  रही

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री
 पुरुषोतम

 :  जी  ।  परन्तु हो
 सकता

 है  पत्निका  के  समग्र  रूप  से  मूल्यांकन  का  कोई  उचित  झाधार  न  फिर

 जहां  तक  देरियों  का  संबंध  यह  सुचना  दी  गयी  है  कि  दिल्ली  विमाकक्षेत्र  पर  देरियों की  संख्या

 बहुत  कम  जब  कि  झोहेयर  (fararait),  कैनेडी  नेशनल

 ही०  लोस  ला  गाड़िया  (are),  aramitacet,

 हार्ट्सफील्ड  के  विमानक्षेत्र  देरियों  की  अवधि  30  मिनट  या  उससे  afan  होती

 टोकियो  विभानश्षेत्र  पर  aiaa  देरियां  20  मिनट  की  होती  जबकि  हांगकांग  विमानक्षेत्र  पर  देरियां

 कुछ  मिनटों  से  लेकर  घंटों  तक  की  होती

 दिल्ली  एयरपोट  का  टमिनल  भवन  वस्तुतः एक  लड़ाई  के  दौरान  बनाई  गयी  इमारत

 है  जिसमें  तब  से  लेकर  बहुत  से  फेर-बदल  किए  जा  चुके  हैं  ।  भारत  श्रंत्रराष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण

 की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  दिल्ली  में  एक  नये  अ्रंत्ररराष्ट्रीय  टमितल  काम्प्लेक्स  के  निर्माण  को  सम्मिलित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सरकार  ने  बम्बई  एयरपोर्ट  पर  11,00  करोड़  रुपए  की  लागत  से  एक  श्रंतर्राष्ट्रीय  पैसेंजर

 तथा  कार्गो  कॉम्प्लेक्स  के  निर्माण  का  पहले  ही  wanted  कर  दिया  2  जोकि  1980  तक  तैयार  हो

 जाएगा  नया  पैसेंजर  टर्मिनल  तैयार  हो  जाने  पर  1400  यात्नियों  (ATA  तथा  जाने  के  व्यस्ततम

 समय  के  यातायात  की  झावश्यकताओं  की  पूति  करेगा  !

 जयगढ़  किले  में  निकाला  गया  खजाना

 6384.  at  हरि  विष्णु  क्या  faa  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  जयपुर  श्रौर  ग्वालियर

 Sage  राजघरानों  पर  मारे  गये  छापों  के  बारे  में  17  1977  के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  816

 के  उत्तर
 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शझ्ायकर  शझ्धिकारियों  ढारा  जयगढ़  fea  में  10  1976  से  नवम्बर  1976

 तक  की  गई  खजाने  की  खोज  के  दौरान  जयपुर  दिल्ली  मार्ग  को  एक  दो  दिन के  लिये  सामान्य  यातायात

 के  लिये  बन्द  कर  दिया  गया  था
 ताकि  सैनिक  ट्रक

 उक्त  खजाने  को  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा

 गांधी  के  स्थान  तक  ले  जा

 क्या  उस  समय  बी०  बी०  सी०  लंदन  से  इस  श्राशय  की  एक  खबर  का  प्रसारण  किया

 गया  शर

 स्वर्ण  नियंत्रण  झधिनियम/सीमा  शुल्क  श्रधिनियम  के  अन्तर्गत  जो  न्याय  निर्णय  की  कार्यवाही
 117.0  1977  को  चल  रही  थी  उसका  क्या  निष्कष  निकला  ?

 वित्त  तंथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्रो  एम०  :  नहीं  ।

 सरकार के  पास  कोई  सुचना नहीं

 जयपुर  झर  महलों  से  पकड़े  गए  माल  के  में  द... थ  नियरत्रण  अधिनियम

 के  श्रन्तगंत  न्याय  निणेय  सम्बन्धी  कार्यवाही  अनिर्णीत  पड़ी  हैं  क्योंकि  पार्थ्यों  ने  स्थगन  के  लिए  श्रनुरोध
 किया  है  .।  श्रीमती  वी०  ह ार ०  सिंधिया के  मामले  में  सीमा  शुल्क  श्रधिनियम  के  wea  न्यायनिर्णय

 सम्बन्धी  कायवाही  समाप्त  कर  दी  गथी  ह्
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 गत  ata  TH  के  स्वर  श्च्य ates  द्वारा  पलों  दाना प

 6385  vaNG Ko  eee '<

 ;

 co” FaT  विल  तथा  राजस्व  ate  बैंकिंग  way  यह  बताने  की  पा  करम

 क्या
 सरकार  ने

 बहुत  सी  कम्पनियों  को  पूंजी  जुटाने  की  भनुमति  दे  दी  है
 इसके  बावजूद

 कि  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  aap  ने  इन  कम्पनियों  को  स्वीकृति  नहीं  दी

 यदि  तो  गत  महीनों के के  दौरान  कितनी  कम्पनियों  को  धन  जुटाने  की  naata i)  दी दी  गई

 x प्रत्येक  कम्पनी  का  नाम  क्या  @)  शौर

 (7)  कम्पनियां  किन-किन  राज्यों  में  स्थित  ह ै?

 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  (att  एच०  THo  नहीं ।  जहां  कहों

 एकाधिकार  ate  निर्बंधनकारी  व्यापार  प्रथा  श्रधिनियम  के  श्रंतर्गत  मंजरी  लेनी  जरूरी  होती  वहां  किसी

 कम्पनी  को  पंजी  जटाने  की  श्रनमति  देने  से  पहले  उसे  ऐसी  पेश  करने  के  लिए  अवश्य  कहां  जाता

 से  सवाल  पैदा  नहीं  होते  ।

 गर  विमानन  सेवाओं  में  विलम्ब  के  कारण  बर्बाद  हुए  घंटे  तथा  हुई  हाति

 6386.  श्रशोक कृष्ण  दत्त

 श्रीमती  चन्द्रावती

 क्या  पर्यटन  wie  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  नागर  विमानन  aarat  में  निरन्तर  होने  वाली  विलम्ब  की  श्र

 दिलाया  गया  है

 यदि  तो  विलम्ब  के  प्रत्येक  घंटे  के  लिए  सावंजनिक  कोष से  कितनी  दी  जा ती

 ध

 rare वष  1975-76  श्र  1976-77  के
 दौरान  बड़े नड़  रना न्र  अडडों  पर  उक्त  विलम्ब  तथा  अधिक

 समय  तक  प्रतीक्षा करने  के  कारण  कितने  घंटे  बर्बाद

 इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  विलम्ब  न  ak

 सरकार  को  उड़ानों  में  विलम्ब  के  कारण  वर्ष  1976-77  श्र  गत  तीन  महीनों  में
 कितनी

 हानि  उठानी  पड़ी  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  (ait  कौशिक  )

 ae  जब  उड़ानों  में  विलम्ब  हो  जाता  है  तो
 होटल

 झावास  मुहैया  यात्रियों

 का  श्रन्य  एयरलाइन्स  को  स्थानान्तरण  करना  अदि  ज़ैसी  यात्रियों  को  दी दी  जाने  वाली  सुविध,झों  पर  कभी

 कभी  कुछ  फालतू  रकम  भी  खर्च  हो  जाती  है  ।
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 5  1977  के  लिखित
 ee  oe

 ~
 एयर  इंडिया  की  उडानों  में  विलम्ब  कं  कारण  बर्वाद  हुए  घंटों  की  संख्या  नीचे

 दी  गयी  है

 घंटों  में

 की  संख्या ol  की  संख्या

 1975-76  2362 3853  976

 1976-77  1424  2464
 ee  ae  er

 a

 जहां  तक  इंडियन  एयरलाइन्स  का  संबंध  है  वे  विलम्ब  के  घंटों  की  संख्या  का  fears  नहीं  रखते
 |  इसके  बजाय  कार्ये-निष्पादन  तथा  दरਂ  का  िन प्रत्यक  100  प्रस्थानों पर

 15  मिनट  से  श्रधिक  बिलम्बों  के  श्राधार  पर  परिकलित  की  जाती  रिकार्ड  रखती है  तथा  प्रत्येक

 विलम्ब  का  विश्लेषण  किया  जाता  id  1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान  इंडियन

 एयरलाइन्स  का  कुल  यथा-समय  कार्य-निष्पादन  67.  38  प्रतिशत  तथा  65.49  प्रतिशत  था

 सरकार  ने  इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इंडिया  को  परिचालनों  पर  नियंत्रण  कड़ा  करने

 को  कहा  है  जिससे की  ऐसे  कारणों  से  होने  वाल  विलम्बों/रद  किये  जाने  ्रादि  को  रोका  जा

 जो  उनके  नियंत्रण  में  हैं  ।  निष्पादन  में  सुधार  करने  की  तथा  उचित  उपचारी  कार्यवाही  करने  की  ट्प्टि
 से  उड़ानों  में  सभी  fact  की  जांच  तथा  उनके  कारणों  का  विश्लेषण  करने के  लिये  दोनों  कारपोरेशनों

 के  वरिष्ठ  श्रधिकारियों  की  बैठकें  होती  हैं

 Funds  asked  for  by  Government  of  U.P.  from  L.I.C.

 6387.  Shri  Kailash  Prakash  :

 Shri  Surendra  Bikram

 Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  project-wise  amount  of  the  funds  asked  for  by  Government  of  Uttar  Pradesh
 from  L.I.C.  during  the  last  three  financial  years;

 (b)  the  amount  sanctioned  for  each  of  these  projects;  and

 (८)  the  dates  on  which  payment  thereorx  was  made  and  the  reasons  for  not  giving  the
 Temaining  amount  of  loan?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  to  (c)  The
 required  information  is  as  given  in  the  annexure.  (Placed  in  Library  see  No.  L.T.  963/77

 राज्य  व्यापार  निगम  कंमिकल्स  एंड  फामस्यूटिकत्स  कारपोरेशन  द्वारा  एकत्र  की  गई  श्रधिक  राशि  का

 वापस  किया  जाना

 6388.  श्री  पी०  एम०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरि  श्र  सहकारिता  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  कंमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  कारपोरेशन  सिद्धित

 समझौते का  उल्लंघन  हुए  ७५ एलबस  के  लिए  जो  अ्रधिक  राशि  ली  उसे  उसने  वापस  करने

 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  राज्य  व्यापार  निगम  का  कितनी  राशि  वापस  करने  का  बिचार  है  श्र

 जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  मुद्रा के  मूल्य

 में  घटबढ़  तथा  निकासी  झादेश  धारकों  के  साथ  हुए  करार  को  देखते  हुए  कतिपय  वास्तविक  प्रयोक्ताओं

 की  हकदारी  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  उठा  था  स्टेट  कैमिकल्स  एंड  फार्मस्यूटिकल्स  कारपोरेशन  ने  इस प्रश्न

 की  जांच  की  है  ae  प्रत्येक  मामले  के  गुणविगण  के  श्राधार  पर  बातचीत  करके  समझौता  करने का

 विनिश्चय किया  है  ।

 देय  राशि  समझौतों  के  afer  परिणाम  पर  निर्भर  करेगी  ।  चूंकि  इसमें  किसी  प्रकार  की

 दुर्मावनापृर्ण  कार्यवाही  अन्तर्गस्त  नहीं  है  इसलिए  झ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चंगादेव  शूगर  fara  कम्पनी

 6389.  डा०  बापू  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीचंगादेव  शूगर  मिल्स  कम्पनी  को  मुरारका  sept  को  सौंपਂ  दिया

 गया

 क्या  कम्पनी  कार्य  विभाग  ने  उक्त  मिल्स  के  सौंपे  जाने  के  प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  दी

 यदि
 तो

 कया  मुरारका  ्य  ने  बकाया  राशियों  ate  पहले  की  देयताओं  को  भी

 स्वीकार कर  लिया

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  :  श्री  चंगादेव  शुगर
 मिल्स

 लिमिटेड  के  कारबार  at  प्रबन्ध  जिसे  उक्त  कम्पनी  के  विरुद्ध को  गई  श्रायकर  की  वसूली  सम्बन्धी

 कार्यवाही  के  दौरान  कर  वसुली  afrara  द्वारा  नियुक्त  रिसीवर  ने  16-1-1974 को  aaa  हाथ  में  लिया

 कर  वसुली  भ्रधिकारी ढारा  कारबार के  अधिग्रहण  सम्बन्धी  area  वापस  ले  जाने  के

 29-6-1977  को  श्री  एस०  डी०  मोरारका  शौर  श्री  जी०  के ०  मोरारका  को  सौंप  दी  गई

 कार्यवाही  श्रायकर  1961  के  उपबन्धों  genie  कीः  इसलिये  इस  निमित्त

 कम्पनी  कार्य  विभाग  की  स्वीकृति  श्रावश्यक  नहीं  थीं

 चूंकि  कम्पनी  की  कानूनी  हैसियत  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  श्र  कम्पनी  की

 मालिकी का  चला  at  रहा  इसलिये  मोरारका  बन्धुओं  द्वारा कर  की  बकाया  तथा  को

 स्वीकार  करने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  sear

 अश्क  व्यापार  निगम

 6390.  श्रीमती  पार्वती  क्या  बांणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यहें

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  श्रश्नक
 व्यापार  निगम

 देश  में  ही  संरचित  awe  का  उत्पादन  करने  तथा  उसका

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रहा
 श्रौर

 यदि  उसके  तथ्य  क्या  हे  तथा  उस  सम्बन्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 जी  नि वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  शर  सहकारिता  मंत्री

 (@)  भारतीय  sere  व्यापार  निगम  लि०  ( faeat)  ने  गिरिडीह  में  पैर  से  चलने  वालीं  15
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 14

 1899  )

 2.  इलेक्ट्रॉनिक  व्यापार  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास  नई  ने  इस  फैक्टरी  में  लिये  तथा

 लघु  निजी  संरचकों  के  लिये  श्रौजार  तथा  डाइयां  बनाने  ake  उनकी  मरम्मत करने  के  लियें  50  लाख
 रु०  की  लागत  से  ata  कक्ष  जिसे  उस  से  सम्च्दू  किया  स्थापित  किये  जान ेके  सम्बन्ध  में

 मिटको  के  लिये  एक  रिपोर्ट  तैयार  की  मिटको  बोड  ने  सिद्धान्त  रूप  में  इस  प्रस्थापना  अनुमोदन
 कर  दिया  है  ate  खनिज  तथा  arg  व्यापार  निगम  इस  परियोजना  रिपोर्ट  पर  wet  कार्रवाई  कर  रहा

 इस  बीच  मिटको  2.5  लाख  रु०  की  लागत  से  एक  छोटा  कक्ष  स्थापित कर  रहा  कुछ  मशीनें

 हहुंच  गई  हैं  श्रौर  लगाई  जा  रही  है

 3.  मिटको  के  दो  तकनीकी  अधिकारियों  को  औजार  कक्ष  तथा  संरचना  फैक्टरी  चलाने  के  लिये

 भ  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  में  हाल  ही  में  प्रशिक्षण  दिलाया  गया

 4.  मिटको  ने  1976-77  में  जमन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  से  मिले  30  लख  रु०  मूल्य के

 भुगतायें  हैं  ate  gree  मिलने  की  भी  arm  यह  संरचित  भरक  के  लियें  ast  प्राप्त  करने  के
 संवधन  प्रतिनिधिमण्डल  भी  भेज  रहा  है  ।  ब्यापार  c qq  प्रतिनिधि  मंडल  विदेश में  कुछ  चुनिंदा

 देशों  का  दौरा  करेंगे  ग्र  aq  बातों  के  साथ-साथ  फेब्रिकेटेड  caw  के  लिये  are  ate  पी

 संभावनाओं  का  पता  लगायेंग े।

 Aid  From  U.  K  .for  Rural  Development

 6391.  Shri  Bhagirath  Bhanwar

 Shri  Ugrasen

 Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Britain  has  decided  to  provide  Rs.  4.5  crore  aid  to’  India  for  rural
 development  works;

 (b)  the  main  features  of  schemes  of  rura  |  devetopment  on  which  this  sum  is  proposed to  be  spent;  and

 (c)  whether  other  countries  have  also  taken  8;  decision  or.  have  assured  India  for
 Providing  assistance  for  India’s  rural  development  schemes?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  &  (b)
 An  agreement  has  been  recently  signed  for  a  grant.  of  approximately  Rs.  4.5  crores  (£  3
 million)  on  the  28th  June,  1977,  between  the  Governments  of  India  and  the  United

 ingdom.  This  grant  has  been  extended  by  Britain  for  strengthening  the  facilities  in  1,000 P  timary  Health  Centres  and  325  Taluka  Hospitals  for  implementation  of  Faimly  Planning and  Welfare  programmes  in  rural  and’semi-rural  areas.

 (c)  Yes,  Sir  The  Federal,  Republic  of  Germany  and  the  Netherlands  hadve  decided to  provide  capital  assistance  for  some  rural  development  schemes.  Several  countries
 such  as  Norway,  Sweden,  Denkark,.  U.K.,
 etc.,  have  provided  or  agreed  to  provide  T

 the  Federal  Republic  of  Germany,  :  Japan,
 echnical  Assistance  for  rural  development.

 भृतपुर्व शासकों  की  सम्पत्ति

 6392.  श्री  कठ  प्रधानी :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  पास  भूतपर्व  शासकों  की  पूर्ण  सम्पत्ति  के  आंकड़े  और

 यदि
 तो

 क्यां  सरकार
 का

 विचार  भूतवर्व  शासकों  की  सम्पत्ति  के  बारे  में  एक  विवरण
 सभी  पटल  पर  रखने  का

 वित्त  स्वराज  श्र  बेंकिग  एच०  एम०  जो  भूतवत  देशी
 राज्य  शासक  की  1972  (1972  का  54)  के  श्धिनियम  से  पचे
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 Written  Answers  to  Questions  Sravana  14,16  (Saka)

 5  लाख  रुपय  अथवा  उससे  अधिक  का  प्रिवी  लते  थे  ही  बारे  म  शुद्ध  धन  के  आंकड़ों से  संबंधित  सुचना
 न्या

 (qt  किये  गये  नवीनतम  कर  निर्धारण  तन  1  दाखिल  की  गई  नवीतम  विवरणी  के  संकलित  कर
 ली

 गई

 इसके  लगभग  250  भूतपूर्व  शासक  श्रौर भी  वे  सारे  देश  में  फैले  हुए  हैं  उनमें

 स़  कुछ  बहुत  नाममात्र  धन  होगा ।  सूचना  एकब्रित
 करने  में  काफी  समय  व  श्रम  लगेगा  जो  उससे  प्राप्त  किये  जाने  वाले  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  किसी  भी  खास  qATT  शासक  के  वारे  में  सूचना  प्राप्त  करना  चाहते  हों  तो  उसे

 एकत्रीत  करके  weds  किया  जा  सकता  है  |

 उपर्युक्त  के  wae  241  भूतपर्व  शासकों  के  धन  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  पत्र

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  964/77]

 Fair  Price  ta  Tobacco  Cultivators

 6393.  Shri  L.  Verma  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Cooperatiag,  be  pleased  to  state

 (a)  whether  licencees  purchase  tobacco  from  the  cultivators  at  arbitrary  and  low

 prices  as  a  resllt  of  which  cultivators  do  not  get  fair  price  for  their  produce;  an

 (b)  the  action  being  taken  by  Government  to  ensure  fair  prices  to  the  tobacco  culti-
 vators?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  &  (bo)  There  are  प्  present  no  statutury  floor  prices  for  purchase  of  tobacco  from

 growers.  However,  the  Tobacco  Board  introduced  from  this  year  a  scheme  of  announcing,
 in  respect  of  virginia  tobacco,  indicative  prices,  which  were  considered  fair  for  the  growers,
 for  the  guidance  of  the  trade  and  the  growers.  There  have  been  no  reports  of  purchase  of

 virginia  tobacco  this  year  by  dealers,  packers  and  exporters  registered  with  the  Board,
 below  the  indicative  prices.

 मूंगफली के  बोज  का  निर्यात

 6394.  श्री  के०
 मालन्ना

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1975-76  के  दौरान  मूंगफली  के  चुने  हुए  बीज  का  कितनी  मात्रा  में
 निर्या

 त
 किया

 (a)  वर्ष  1977-78  के  लिये  नियति  का  क्या  लक्ष्य  और

 निर्यात  के  लिये  राज्यव  दिये  जा  रहे  चुने  i  बीच  की  प्रतिशतता क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  1975-76  के

 दौरान  एच०
 te

 एस०
 मूंगफली  का  नियत

 निम्नोक्त  प्रकार
 i  थापा  टाटा

 मात्रा

 मी ०  टन  )

 (i)  एच०  पी०  एस०  मूंगफली  की  गिरियां  1,07,096  47,72,13,693

 (४)  एच०  पी०  एस०  मूंगफली  aes  3,706
 1 2,11,51/569

 1,12,802  49,83,65,562

 तथा  फिलहाल  एच०  पी०  एस०  मूंगफली  के  निर्यात  पर  रोक
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 5  1977
 me

 प्रषनों  के
 लिखित  उत्तर

 —  farata  के  सुख्य  नियंत्रक  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  a

 6395.
 श्री  माधवराय  बया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्रो  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 श्रायात  तथा  निर्वात  के  मुख्य  नियंत्रक  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  क्या
 मानदण्ड

 इस  समय  के  कार्यालय  किन-किन  शहरों  में  कार्यरत  श्रौर

 निकट  भविष्य  मे य  कार्यालय  खोलने  के  लिये  कौन-कौन  से  स्थान  सरकार  के  विचाराधीन

 ह ै

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :  ग्रायात  तथा

 निर्वात
 व्यापार  नियंत्रण  संगठन के  क्षेत्रीय  कार्यालय  विभिन्न  भौगोलिक तथा  प्रशासनिक  क्षेत्रों के  लिये  व्यापार

 तथा  उद्योग  की  को  पूरा  करने  की  जरूरत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थापित  किये  गये  हैं
 ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  निम्नलिखित  स्थानों  में  नये  कार्यालय  स्थापित  किये

 जयपुर  तथा  चण्डीगढ़ |

 विवरण

 उन  नगरों  के  नाम  जहां  तथा  निर्यात  व्यापार  नियत्रण  संगठन  कें  क्षेत्रीय  कार्यालय  इस  समय

 कार्य कर  रहे

 हा
 क्रमाक  तनेगर का नाम का

 1  नई

 2

 3  कलकत्ता

 4  मद्रास

 फरीदाबाद

 श्रीनगर

 श्रमुतस र

 अहमदाबाद

 10

 11  न्य  कक्ड्ला

 12

 i3  पंजिम

 14

 15

 16

 17.  विशाखापत्तनम

 18  ergy

 19  पांडिचेरी

 ~~  ce
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 Written  Answers  to  Questions
 August

 5,  1977

 Development  of  Tourist  Centres  in-Dalton  Ganj  (Bihar)

 6396.:Shri  Ishwar  Choudhary  Will  the  Minister-of  Tourism  Civil  Aviation
 be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  National  Park  and  Project  Tiger  in  Dalton
 Bihar  are  attracting  large  number  of  tourists;

 (b)  whether  there  is  a  full  fledged  airstrip  in  the  district  which  can  be  used  for  regular
 fligh  ts  of  Indian  airlines;  an

 io
 if  so,  the  steps  taken  in  the  Central  Sector  to  develop  tourist  centres  Dalton

 The  Minister  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  व्  Govern

 ment  are  aware  that  the  National  Park  in  Dalton-Ganj,  Bihar  attracts  tourists.
 number  of  tourists,  is  however,  not  large  at  present.  will  be  encouraged  to
 visit  the  Tiger  Reserve  as  soon  as  the  tiger  population  has  increased.

 No,  Sir.  There  are  two  small  fair-weather  airstrips,  2550  ft.  x  450  ft.  (East-
 West)  and  1500  ft.  x  300  ft.  (North-South)  at  Dalton  Ganj  controllded  by

 raft
 the  Government

 of  Bihar.  Dalton  Ganj  is  suitable  only  for  operation  with  smaller  8110  t  and  is  inade-

 quate  for  o  peration  with  the  type  of  aircraft  in  the  fleet  of  Indian  Airlines.

 (c)  Th
 Dalton  Ganj.

 ere  is  no  proposal  in  the  Central  Sector  at  present  to  develop  tourist  centres  in

 खाड़ी  के  देशों  तथा  तेल  देशों  को  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव

 6397.  श्री  डी०  ato  aeaMtet  कया  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता  यह
 बताये  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाड़ी  के  देशों  तथा  तेल  उत्पादक  Wey  देशों  को  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के
 लिये  कोई  योजनायें  बनाई  ak

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  am  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  (ait  मोहन  :  जी

 तेल  उत्पादक  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  बनाई  योजनाओं  में  शामिल हैं  कतिपय

 के  निर्यातों  के  लिये  दीर्घावधि  संबंधित  देशों  में  सयुक्त  उद्यम  स्थापित  भारत

 में  विशेष  उत्पादन  दोनों  श्रोर  के  प्रतिनिधि  मण्डलों  का  मेलों  में  भाग  व्यापारिक
 जानकारी  का  इन  देशों  में  प्रवर्तित  निविदाश्रों  में  भाग  सरकारी  क्षेत्र/गैर-सरकारी  क्षेत्र  संगठनों

 के  में  कार्यालय  खोले  aries

 बैंक  श्राफ  महाराष्ट्र  में  मेनेजमेंग्ट  ट्रैनीजਂ  के  पदों  पर  भर्ती

 6398.  श्री  रामजी  लाल  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  बैंकिग  मंत्री  यह  बताने की

 करेंगे

 क्या  बैंक  श्राफ  महाराष्ट्र  ने  माचें/श्रप्लैल,  1977  के  दौरान  टर्नी  के  पदों  पर

 भर्ती  के  लिये  परीक्षा  aire  साक्षात्कार  लिया  aT;

 (a) यदि
 तो  श्तुमूचित  जातियों  ate  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों

 के  लिये  कितने
 पद  श्रारक्षित

 (7)  अ  qe च  चित  जातियों  site  ara  त  जनजातियों  के  कितने  उम्मीदवार  लिखित  परीक्षा में  सफल

 हुए  शौर  साक्षात्कार  के  बाद  उनमें  से  कितने  उम्मीदवार  चुने  शौर
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 14  1899  प्रश्नों  के
 लिखित

 उत्तर

 क्या  इस  dh  में  magia  जातियों  श्रौर
 a

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किये

 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  ग्च०  एस०
 :

 से
 बैंक

 श्राफ  महाराष्ट्र
 ने  सुचित  किया  कि  माच/श्रप्लैल,  1977  में  उसने  प्रशिक्षार्थी झर  की  भर्ती  के  लिये  एक  लिखित

 परीक्षा  ली  जिसका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  me

 जोड़  अनुसूचित

 जाति/जनजाति

 3,390 a.  झ्ाचेदन  पन्नों: की की  संख्या  12,477

 लिखित  परीक्षा  के  लिये  बुलाये  गये  उम्मीदवारों  की  5,288  3,311

 के  योग्य  पाये  गये  उम्मीदवारों  की  संख्या  435  97

 63 अन्ततः  चुने  गये  उम्मीदवारों की  संख्या

 बेक  आफ  महाराष्ट्र  में  सीधी  भर्ती  डास  भरे  जाने  चाल  के  रिक्त  स्थानों  में  से  wa

 सूचित  जनजाति  के  लिये  आरक्षित  पदों  की  जिसमें  पिछली  बकाया  संख्या  भी

 शामिल
 54

 होने  की  सूचना
 उस

 बैंक  ने  दी

 बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जाति/जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  मामले  में  न्यूनतम  शैक्षणिक

 योग्यता  में  छूट  देकर  उसे  में  केवल  पासਂ  होना  बना  दिया  गया  है  जो  झाम  उम्मदवारों के

 लियें  ग्रेजुएशन में  प्रथम  उच्च  द्वितीय  श्रेणी  है  ।  साक्षात्कार  के  लिये  बुलाने  लिये  का

 लिखित  परीक्षा  में  भी  छूट  देकर  ख  ate  प्रेड  कर  गया  है  नो अन्य  के  लिये
 ख

 +-है  ये

 छूट  देने  के  बावजूद  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  उपयुक्त  उम्मीदवारों  की  कमी  के  कारण

 झ्ारक्षित  कोटा  पुरा  नहीं  कर  सका

 उपभोग  ऋण  सम्बन्धी  समिति  को  सिफारिशें

 6399. st  गिरिवर  गोमांगो :
 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  समाज  के  निर्धन  वर्गों  के  लिए  बनी  उपभोग  ऋण  सम्बन्धी  समिति

 यदि
 तो

 राज्यों  द्वारा  अ्रपने-भ्रपने  राज्यों
 में  ऐसी  ऋण  सुविधाएं  देने  हेतु  कया  कार्यवाही

 की  गई

 वर्ष  1977-78  के  लिए  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  की  आझावश्यकता  ak

 इस  बारे  में  केन्द्र  शर  राज्यों द्वारा  कितना  sated किया  गया

 वित्त  तथा  राजस्व  सौर  बैंकिग  dat  एम०  सरकार  ने  ऋण
 विषयक  विशेषज्ञ  समितिਂ  की  बंगलौर  सम्मेलन  द्वारा  ययासंशोधित  सिफारिशें  स्वीकार  करली  हैं  ।
 1976  में  कुछ  मुख्य  ale

 तत्कालीन  वित्त  मंत्री  की  एक  बैठक  प्रायोजित हुई  जिसमें wet  बातों

 के
 साथ  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  उन  राज्य  सरकारों  को  उपभोग  ऋण  से  छुटे हुए  क्षेत्रों  एर्या  )

 के  एक  .  केन्द्रीय  करण
 दया

 (@)
 '
 भारतीय  ford  बैक  नें  संहंकोरी  संमित्तियों  atc arith  बैंकों  को  aq.

 स्था  के  बारे  में  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  कर  दिये  wi  छि
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 Answers  to

 Questions
 Sravana  14.  1899

 (Saka)

 मध्य  तमिलनाडु  शौर  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  ने  भी

 अपनी  सहकारी  समितियों  को  sr  निर्देश  जारी  कर  दिये  हैं  ।

 शर  उपभोग  ऋण  विषयक  विशेषज्ञ  समिति  ने  0  0  से  0.  50  एकड़  तक  की  जोत  वालीं

 7  की  उपभोग  faery  विषयक  श्रावश्यकताओं ग्रामीण  जनता  के  वर्ग  के  लिए  केवल  प्रथम  aa  अर्थात  1976-7

 को  170  करोड़ रुपय  था  ।  इम  समिति ने  उपभोग  कण  की  के  विषय  में  बाद
 के

 वर्षो

 के  संबंध
 में

 कोई  अनुमान  नहीं  लगाया
 था

 क्योंकि  विचार  था
 कि

 इनका  श्रनुमान  पहले  वर्ष  में  प्रापत
 हुएं  अनुभव  के  अऑआधार  पर  बाद  में  लगाया  जा  सकता  है  और  राज्य  ५० सरकार  इन  PIC EDC Toe El  को  शप ने

 ही  साधनों  से  पूरा  करने  में  समर्थ  होंगी ।

 हवाई  wg  पर  वायु  सोमा  शल्क  विभाग  के  सतकंता  श्रधिकारियों द्वारा
 श्रचानक  जांच-पड़ताल

 6400.  बयालार रवि

 श्रो  ए०  सी ०  जाज

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सतकता  अधिकारियों  ने  सांताक्ज  लगनी  पर  बम्बई  वाय  सीमा  शल्क  विभाग  की

 स्रचानक  कोई  जांच-पड़ताल की

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  बार  ate  उनके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ate

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  एच०  एम०
 |  हां  ।  असबाब

 कारियों  द्वारा  निकासी  fea  गये  प्रसबाब  सांताकुज  हवाई-्रट्े  पर  नियुक्त  ६ ल 0. पयवक्षा  afeartcat  eta

 की  गई  श्रचानक  जांच  के  सीमा-शुल्क  गृह  के  केन्द्रीय  ग्रासूचना  एकक  के  सतकता  afer  भी

 इसਂ  प्रकार  की  जांच  करते

 पिछले  तीन  वर्षों  केन्द्रीय  श्रासुचना  एकक  के  सतकंता  afaartcat  ने  40

 पर  श्रचानक  जांच  की  यह  देखा  गया  कि  कुछ  मामलों  निकासी  किया  गया  झसबाब  नियमों  के

 aire  WTACT  छूट  से  श्धिक  था  ।  इन  मामलों  कोई  दुराशय  प्रमाणित  नहीं
 इसलिये

 संबंधित  अ्रधिकारियों  को  केवल  चेतावनी  ही  दी  गयी

 सांताकुज  हवा  ईश्रडे  पर  पयंवेक्षी  श्रधिकारियों  द्वारा
 की

 गयी  श्रचानक  जांच  के  परिणामतः
 पिछले  तीन  वर्षों के  तीन  मामलों का  पता  लगाया  गया  था  जिनमें  वायू  सीमा-शुल्क  अधिकारियों

 सेवाएं ने  रिश्वत  की  कथित  मांग  की  थी  श्रथवा  स्वीकार  की  दो  वायू  सीमा-शुल्क  अधिकारियों की

 समाप्त  की  गई  ower  संबंधित  अधिकारियों  के  पचिसरुद्ध  तथा  साथ  area  मात्रियों  के  विरुद्ध  भी  जिन्होंने

 कथित  रिश्वत  दी  की  जा  रही

 श्राय-कर  विभाग  में  जातियों  तथा  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के  लिये  श्रेणों

 तथा  श्रेणी  के  पदों  के  लिये  श्रारक्षण

 6401.  श्री  मोहन  लाल  मया  किस  तथा  राजस्व  श्रोर  बेकिंग  मंत्री  यह  बतान  कं  कृपा

 करेंगें कि

 1977  को  विभिन्न  श्नायकर  क्षेत्राधिकारों में  प्रथम  श्रेणी  शौर  द्वितीय  श्रेणी

 के  कुल  कितने  पद  थे  ok  भ्नुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों के  छम्मीदवारों

 कुल  पद  श्रारक्षित  भौर
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 5  1977  प्रश्नों  के लिखित  उत्तर
 िए  a pg

 ग्रनुसूचित  जातियों  ak  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  नियत  कितने  पद

 att  रिक्त  पड़े  हैं  श्रौर  कितने  पदों  पर  aqgfad  जातियों  शर  aqghaa  जनजातियों से  भिन्न  दूसरे
 उम्मीदवारों  को  निथक्त  किया  गया  है  श्र  ऐसी  नियक्तियां  किये  जाने  के  क्या  कारण

 वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एम०  1-7-1977  की  स्थिति

 के  श्रनुसार  विभिन्न  श्रायकर  अधिकार  क्षेत्रों  में  श्रेणी  [  तथा  श्रेणी 11
 पदों

 की  कुल  संख्या  बताने  वाला  एक  विवरण-पत्न  संलग्न  विभाग के  संस्थापन  में  शामिल  पदों  में  श्रनुसूचित

 जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तिप्रों  का  कोई  श्रारक्षण  नहीं  है  ।  कार्मिक  तथा

 निक  सुधार  विभाग  के  सामान्य  अनुदेशों  में  यह  व्यवस्था  हैकि  \  i)  सीधी  भर्ती  के  कोटे  afer  भारतीय

 पर  खुली  प्रतियोगिता  द्वारा  भरे  जाने  वाले  ate  विभिन्न  arene  क्षेत्रों  में  1-7-77

 की  स्थिति  के  अनसार  श्रेणी 1  तथा  श्रेणी  11  में  स्वीकृत  पदों  को  दर्शाने  विवरण-पत्र

 विभाग  में  श्रेणी  |है इ  के  सभी  पद  राजपत्नित  पद  होते  हैं  ।

 विवरण

 ——

 म्रधिकार  क्षेत्र  का  नाम  श्रेणी |  श्रेणी 11

 अआन्थ्यि  प्रदेश  115  73

 असम  35

 46 57.0

 बम्बई  नगर  291  311

 बम्बई  सन्टल  30

 कलकत्ता
 )

 4-1

 तथा  दिल्ली  (  )  165  169

 च  159  153

 मेरठ  तथा  प्रागरा  91  77

 कर्नाटक  65  70

 केरल  44  42

 लखनऊ  तथा  इलाहाबाद  66  55

 मध्य  प्रदेश  59  71

 उड़ासा  26  24
 ~

 पुण  73  66

 हरियाणा  तथा  चण्डीगढ़

 ग्रमृुतसर  तथा  जलन्धर  128  105

 66 जयपुर  तथा  जोधपुर  30

 179  141 तमिलनाडु  तथा  कोयम्बट्र  श्र  मद्रास  (aa)
 विदर्भ  ate  मराठवाड़ा  नागपुर  .  37  9

 पश्चिम  बंगाल  तथा  श्रासनसोल  310  497

 te  ee  as  ent

 2020  1957

 —

 13LSS/77—4
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 August  5,  [977
 Written

 Answers  to  Questions

 कच्चा  माल  तथा  पदार्थ  के  लिये  arava  लाइसेंस

 6402.  श्री  माधव  राव  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  atk  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सभी  प्रकार  के  श्रौद्योगिक  wed  माल  तथा  ara  पदार्थों  के  लिए

 खुलेग्नाम  लाइसेंस  देने  का

 क्या  इससे  कुछ  फर्मों  द्वारा  लाइसेंस  हथियाने  पर  नियंत्रण  होगा  और  इन  वस्तु्नों  की  कमों

 नहीं  गौर

 यदि  at,  तो  इसे  कब  तक  कार्यरूप  दिया  जायेगा  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  ate  सहकारिता  मंत्री  सोहन
 :

 से  पिछले

 एक  वर्ष  के  दौरान  श्रनेक  मर्दे  खले  सामान्य  लाइसेंस  भ्रौर  मुक्त  लाइसेंस  प्रणाली  के  श्रन्तगंत  कर  दी  गई  हैं

 जिनमें  पूंजीगत  मशीनों  के  फालतू  श्रौद्योगिक  कच्चे  माल  श्रादि  शामिल  सरकार  फिलहाल

 इन  सुचियों  में  और  कोई  मद  जोड़ने  की  किसी  प्रस्थापना  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  इस
 सम्बन्ध

 में  oad  नीति  में  परिवतंन  पर  अनुभव  के  झ्ाधार  पर  विचार  किया  जाएगा  ॥

 एयर  इंडिया  ale  इंडियन  एयरलाइन्स  के  पास  विमान

 6403. श्री  माधव  राव  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 एयर  इंडिया  ate  इंडियन  एयरलाइन्स  के  पास  विभिन्न  किस्म  के  विमानों  की  वर्तमान  संख्या

 कितनी  उनको  किसਂ  वर्ष  खरीदा  गया  था  शौर  इसके  सप्लायरों  के  नाम  क्या  +
 1.0

 उनमें  से  कितने  चालू  हालत  में  हैं  शौर  कितने  विमान  खराब  हैं  तथा

 उनकी  मरम्मत  हो  रही  है  श्रथवा  उड़ाने  के  काबिल  नहीं  रह  गये

 जो  विमान  चालू  हालत  में  हैं  वे  कया  देश  के  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मार्गों  की  विमान  यातायात

 की  झ्रावश्यकताओं को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  हैं

 क्या  एयर  इण्डिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  का  कुछ  श्रौर  विमान  खरीदने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  प्रत्येक  विचाराधीन  सौदे  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 ~
 पर्यटन  शर  नागर  विसानन  मंत्री  :  सजा  त  सुचना  संलग्न  चिवरण

 में  दी  गई  हैं  ।

 निम्नलिखित  को  संलग्न  विवरण  में  दर्शाए  गये  सभी  विमान  सुचारू  हालत  में

 हैं

 (i)  इंडियन  एयरलाइंस  के  बेड़े  में  से
 5

 कारवेल  विमानों  में  सें  तीन  परिचालन  कर  रहे  हैं

 शेष  दो  को  निकाल  दिया  गया  है  डिस्पोर  के  fea  अलग  से  रख  दिया  गयां  है

 (ii)  एक  विमान  की  मामूली  सी  मरम्मत ही  रही  है  ।

 (iii)  डी
 विमान  का

 फिलहाल  अ्रोवरहाल  किया  जा  रहा  है  |
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 14  1899  )  प्रश्नों

 के  लिखित  उत्तर न

 site  (5)  एयर  इंडिया  ने  दो  श्रौर  विमानों  के  लिए  ast  दिया  है  ।  इनमें

 से  एक  की  डिलिवरी  1977  में  होनी  है  झ्ौर  दूसरे  की  1978  में  ।  1979  से  झागे  यातायात

 की  प्रत्याशित  वृद्धि  की  परिपूति  करने  के  लिये  विमानों  की  श्रतिरिक्त  झावश्यकता  की  जानकारी  का  पता

 लगाने  के  लिये  इस  समय  श्रध्ययन  प्रगति  पर  है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  9-2-77  को  तीन  विमानों  की  खरीद  के  आ्राडर  भी  दिये  हुए

 इन  तीन  विमानों  की  डिलिवरी  श्रक्तूबर/नवम्बर,  1977  में  होनी  है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  का  फिलहाल  इनके  AaTayT  ate  विमान  प्राप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 विवरण

 विमान का  प्रकार  विमानों  प्राप्ति  वर्ष  तथा  प्राप्त  सप्लायर का  नाम

 वर्तमान  संख्या
 ज

 qa  संख्या

 खरक

 बोइंग  707-437  1960  मैससं बोईंग  यू०  एस०  To

 1962

 बोइंग  707-337 बी  1964

 1965

 1966

 बोइंग  707-337 सी  1967

 1968

 बोइंग  747-237 बी  1971

 1972

 1975

 इंडियन  एयरलाइन्स

 एयरबस  बी  2  1976  एयरबस  फ्रांस

 12  1970  aaa  बोइंग  यू  ०
 एस० ए

 1971

 1974

 1975
 hand

 1963

 1965

 1966

 1976  एयरबस  फ्रांस

 15  1967  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स
 1968  बंगलौर

 1969
 1970

 1972
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 विमान  का  प्रकार  विमानों  की  प्राप्ति  वर्ष  तथा  प्राप्त  किये  सप्लायर का  नाम

 चतमान  सख्या  गये
 विमानों

 की  संख्या

 ज
 aq  संख्या

 1961  >  फ़ोकस  नीदरलेड्स

 1963

 1967

 1971  बीमाकर्ताश्रो ंके  माध्यम  से

 वाइकाउन्ट  1958  मैसर्स  विकर्स  झाम्सं ट्रॉंग  य०  Fo

 196  मससे फ्रैंड श्रौसलेन  नाव

 विमान  1953  में  राप्टीयकरण के  समय  प्राप्त  किया  गया
 ——————

 एयर  इंडिया  में  विमान  चालकों  को  प्रशिक्षण  देना

 6404.  श्री  माधव  राव  सिन्धिया  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  की  कृपा  करंग
 कि

 क्या  एयर  भारतीय  वायु  सेना  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  के  भूतपूर्व  विमान  चालकों
 की  नियुक्ति  करता  है  क्योंकि  उनके  पास  विमान  चालकों  को  युवावस्था में  प्रशिक्षण  देने  की  अपनी  खुद  की

 व्यवस्था  नहीं

 यदि  तो  विमान  चालकों से  और
 भ्रधिक  सेवा  लेने  के  लिए  सरकार के  विचाराधीन

 यदि  कोई  प्रस्तावित  योजना  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 पर्यटन ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोतम  एयर  इंडिया  अपने

 चालकों की  भर्ती  Terr  इंडियन  एयरलाइंस  तथा  वाय  सेना  से  करती  है  क्योंकि  उन  के  पास  परिवहन

 विमानों  पर  विमानचालकों  को  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  श्रपना  कोई  साधन  नहीं  है  ।

 अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  एयर  इंडिया  के  लिए  विमानवालकों  की  mara  को  मुख्य

 तया  इंडियन  एयरलाइंस  से  भर्ती  करके  पुरा  किये  जाने  का  प्रस्ताव  जबकि  इंडियन  एयरलाइंस  शरवनी

 आरंभिक  भर्ती  वाणिज्यिक  विमानचालक  का  लाइसेंस  रखने  वाले  युवा  विमानचालकों  में  से  करेगी
 श्रपने

 अनुभवी  विमानचालक  एयर  इंडिया  को  देगी  ।  शेष  भारतीय  वायु  सेना  से  भर्ती  करके  तथा
 यदि  निर्धारित  श्रहताएं  रखने  वाले  प्रत्याशी  उपलब्ध  हों  तो  खुले  बाज़ार  से  भी  ga  की  जायेगी

 ह  ae  आफ  इंडिया  द्वारा  को  दो  गई  धनराशि

 6405.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा

 करेंगेंकि :

 क्या  सण्ट्ल ्  बेंक  ग्राफ़  इण्डिया  ने  60  लाख  रुपये  झ्रथवा  ऐसी ही ही  कोई  राशि
 | डैकिन डैकिकत

 नेशनलेਂ  को  दी

 उक्त  फ़र्म  को  किसने  मिलवाया  था  ae  क्या  इस  फ़र्म  का  लेखा  खुलवाने  के  लिये  कोई

 दलाली दी  गई  धी

 क्या  निदेशक  बोर्ड  को  इस  लेखे  की  सुचना  दी  गई  थी

 बैंक  की  कितनी  राशि  फ़र्म  पर  बकाया  है  भ्रौर  उक्त  राशि  की  वसूली  के  लियें  कया  प्रयास

 दिए  गये  हैं  ?
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 5  1977  प्रश्नों  के  लिखित
 —

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बैकिंग  मंत्री  (sit  Tao  Tao  से  सटल बक आफ बेक  ग्राफ

 इंडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  dad  Ga  इंटरनेशनल  प्राइवेट  लिमिटेड  ने  कूल  40  लाख  रुपये  की  ऋण

 सीमा  का  फ़ायदा  उठाया  था  ।  बैंक  के  एक  ग्राहक  श्री  डी०  डी०  बजाज  ने  इस  पार्टी  की  पहचान  करायी

 कहा  गया  है  कि  कोई  दलाली  नहीं  दी  गयी  क्योंकि  बैंकों  में  ऋणकर्त्ता  खाते  प्राप्त  कराने  पर  दलाली

 देने  की  प्रथा  नहीं  है  ।  सेंट्रल  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  बैंक  के  निदेशक  मंडल  को  इस  खाते  की

 स्थिति  तथा  परिवर्तनों  के  बारे  में  सम्यक  रूप  से  सूचित  किया  गया  9  1976  को  व्याज  सहित

 कुल  बकाया  राशि  51.42  लाख  रुपये  थी  ।  कम्पनी  के  ऋणकर्तात्रों  में  से  एक  के  द्वारा  दायर  किये  गये
 पिटीशन  पर  निर्णय  देते हुए  न्यायालय  द्वारा  जन  976  को  परिसमापक नियक्त  किया  गया  था  ।  बैंक

 ने  परिसमापक  के  समक्ष  फ़ौजदारी  कार्रवाई  प्रारम्भ  कर  दी  22  1977  को  परिसमापक ने

 N  ऋणदाता  के  रूप  में  बैंक  का  दावा  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  बैंक  ने  कम्पनी  के  निदेशकों के  विरुद्ध

 फ़ौजदारी  शिकायत  भी  दायर  कर  दी  है  ।

 wet  बेंक  श्राफ  इंडिया  के  साथ  कोहिनूर  मिल्स  के  वायदे

 बताने  की  कृपा 6406.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  कया  faa  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  य

 aa  कि

 खोले  गये  साख  पत्रा  बिल  भुनाने  तथा  ar  मिल  को  ate

 से  बिल  स्टीकार  करने  तथा  Tey  देने  के  रूप  में  सैण्ट्ल  बैंक  oe  इण्डिया के  साथ  कोहिनूर  मिल्स

 क  15  1977,  31  1977  तथा  1  जलाई  1977 को  क्या  वायदे

 क्या  बैंक  के  ats  द्वारा  ये  सभी  सुविधाएं  उचित  रूप  में  मंजूर  की  गयीं  श्रौर/श्रथवा  इसकी
 पुष्टि  की  गई  श्रौर/श्रथवा  इनका  सत्यापन  किया  श्रौर

 यदि  तो  किन  तारीखों को  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  र्च०  एम०  पटेल ) नज
 (3
 (®  ?

 से
 बैंक  झ्राफ़  इंडिया के

 कोहिनूर  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  की  वचन-ब्द्धता  नीचे  उल्लिखित  विशिष्ट  शर्तों  के  भ्रन्तर्गत  15-5-77,

 31-5-1977  1-7  1977  को  नीचे  fora  प्रतूसार न

 लाख  रुपयों  मे ं)

 15-5-1977  31-5°1977  1-7-1977
 oe

 झ्राशय  Ta  भुनाये  गये/खरीदे  गये  99.92  177.58  311.61

 भुनाये  Wy acre  गये  बिल  393.18  1 उ  13  383.52

 स्वीकृतियां  214.62  146.86  110.290

 गारंटी
 बाण

 11.82  18.71  12.04

 site
 :

 उपर्युक्त  सभी  ऋण  सुविधायें  बैंक  के  बोर्ड  को  सुचित  की  गई  थीं  झरी  उसके  द्वारा
 समय-समय  पर  16-10-1975,  2-3-1976,  293-1976,  21-5-1976,  11-6-1976,  7-7-1 976

 29-7-1976,  8-9-1976,  15-11-  1976,  27-12-1976,  5-2-1977,  16-5-1977,  17-5-1977,
 23-6-1977  श्रौर  28-7-1977  को  हुई  भ्रपनी  बैठकों  में  स्वीकृत  श्रौर/श्रथवा  ace  श्ौर/श्रथवा

 अनुसमथित  की  गई  ay
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 कोहिनूर  मिल्स  को  ae  श्राफ  इंडिया  से  प्राप्त  सुविधायें

 6407.  डा०
 बसन्त  कुमार  क्या  वित्त  राजस्व श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे वि

 क्या  कोहिनूर  मिल्स  को  बैंक  arm  इण्डिया  से  श्रम्रिम  डिस्काउन्ट  किये  गय

 श्रौर/अथवा  स्वीकृत  किये  गये  खोले  गये  प्रत्यय  पत्र  ford  बैंक  की  ऋण  प्राधिकरण  योजना

 के  भ्रन्तगंत  विधिवत  शामिल  की  गई  गारंटियों  के  रूप  में  सभी  प्रकार  की  वर्तमान  सुविधायें  प्राप्त
 यदि

 तो  इस  प्राधिकार  की  शभ्रनुमति  किस  stare  पर  दी  गई  श्रौर

 यदि  तो  कया  ऋण  योजना  की  परिधि  के  बाहर  रिजर्व  बैंक  ने  अन्यथा

 समय-समय  पर  कोहिनूर  मिल्स  को  सुविधायें  देने  के  सेन्ट्रल  बैंक  श्राफ़  इण्डिया  के  कार्यों  का  श्रनुमोदन
 किया  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  यद्यपि  भारतीय fora

 बैंक  ने  ऋण  प्राधिकरण  योजना  में  नकद  ऋण  श्रौर  खरीदी  गयी/भुनाई  हुण्डियां  व्याप्त  होती

 हैं  फ़िर  भी  खोले  गये  ऋण  पत्रों  ak  दी  गयी  गारंटियों  के  परिणामस्वरूप होने  वाली  देयता  के  लिए
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  इस  योजना  के  अधीन  प्राधिकरण की  श्रावश्यंकता  नहीं है  ।

 सेण्ट्ल  बैंक  इण्डिया  को  कोहिनर  मिल्स  को  स्वीकृत  475  लाख  रुपये  की  ऋण  सीमाग्रों के

 संबंध  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  ऋण  प्राधिकरण  योजना  के  ada  दी  गयी  प्राधिक्ति  प्राप्त  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  gates  इस  मिल्स  कम्पनी  की  1974  वर्ष  के  प्रक्षेपित  )

 कुल  उत्पादन  शर  इस  मिल्स  कम्पनी  की  कुल  कार्यकारी  पूंजी  विषयक  grandma al cata 7 को  ध्यान  में
 1974  में  स्वीकार की  गयी

 क्योंकि  1974  के  कैलेण्डर  वर्ष  के  Ha  की  झ्रोर  इस  कम्पनी  को  वित्तीय  कठिनाइयों का  सामना

 करना  पड़ा  इसलिए  प्रण्ट्र्ल  बैंक  ने  इस  कम्पनी  को  25  लाख  was  की  एक  विवेकाधीन  सुविधा  प्रदान
 कर

 al  1975  में  ही  बैंक  ने  कोहिनूर  मिल्स  कम्पनी  लि०  की  कार्यकारी  ait  विषयक  झ्रावश्यक

 aa  का  पुनर्मूल्यांकन  6.  00  करोड़  रुपये  किया  ak  इस  राशि  के  लिए  ऋण  प्राधिकार  मई
 1975  में  भारतीय  fort  बैंक  ने  3  मास  की  श्रवधि  के  लिए  इस  सुव्रिधा  में  50  लाख  रुपये  कीः

 वृद्धि  की  भ्रनुमति  दी  शर  प्राधिकार  का  ade  इसलिए  स्थगित  रखा  गया  कि  भारतीय  fora  बेक  ने

 कुछ  स्पष्टीकरण  मांगे  टण्डन  समिति  के  मानकों  के  झ्राधार  पर  पण्ट्रल ी  बैंक  श्राफ़  इण्डिया  ने  प्रक्तबर, ५
 1975  में  कोहिनूर  मिल्स  कम्पनी  की  कार्यकारी पूंजी  विषयक  श्रावश्यकताओओं को  00  करोड़  रुपये

 रित  किया
 ।

 ५ ६५ ध  बैंक  श्राफ़  इण्डिया  ने  इस  राशि  के  लिए  ऋण  प्राधिकार  मांगे  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 ने  संष्ट्रल  बैंक  ary  इण्डिया  से  श्रनुरोध  किया  कि  वह  ऋण  प्राधिकार  के  लिए  श्रपना  यह  श्रनुरोध  फ़िर
 उस  समय  भेजें  जबकि  उसे  टाटा  इक्नोमिक  कसल्टैंसी  सनिसिज  बैंक  दवारा
 1975  में नियुक्त ) च्  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाये  जिसे  कि  कोहिनर  मिल्स  कम्पनी  लि०  सहित

 उसके  सभी  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  1976  में  टी०  ई०  सी०  एस०  ने

 कोहिनूर  मिल्स  कम्पनी  लि०  के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  सैष्ट्ल  बैंक  ग्राफ़  इण्डिया  को  दी  शौर  इसकी  कार्य कारी  पूंजी  की  झ्रावश्यकता  15.03  करोड़  रुपये  झांकी

 aaa  बैंक  झाफ़  इण्डिया  कोहिनूर  मिल्स  कम्पनी  fo  द्वारा  लिये  गये  ऋणों  को  इस  मुल्यांकन  झर

 भारतीय for  बेंक  की  सलाह  तथा  टी०  fo  सी०  एस०  की  रिपोर्ट  के  च्  कार्यकारी  पूजी  विषयक

 क्षारों  के  स्वयं  भ्रपने  पुनर्मल्यांकन  के  झ्राधार  पर  विनियमित  करता  रहा  है  किन्तु  सैण्ट्रल  बेंक

 इण्डिया  को  कार्यकारी  पूंजी  की  श्रपेक्षाओओं  के  संबंध  में  परामर्शदाताओं की  सिफ़ारिशों

 से  ताग  जाना  पड़ा  क्योंकि  इसका  विचार  था  कि  परामर्शदाताओं ने  जो  झवधारणायें  की  थीं  वे  इन  सफ़ा
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 14  1899  )  प्रश्नों  के  लिखित क  काक  ता  ता  करा  का  कक

 रिशों  के  कार्यान्वयन  की  अवधि  में  ठीक  नहीं  कह  गयीं  थी
 ।

 टी०  ई०  सी०एस०  ने  कार्यकारी  पूंजी  के  विषय

 में  जो  मूल्यांकन  किया  था  ate  बैंक  ने  जो  राशि  उपलब्ध  करायी  उसके  का  मुख्य  कारण  यह  माना
 जा  सकता  हैकि  मिल  को  टी०  नच  सी  ०एस०  द्वारा  मांगे  गयें  कपास  के  मूल्य  की  श्रपेक्षा  बहुत  अधिक  ऊंचा

 मूल्य  (1800  रुपये  प्रति  कैंडी  war  करना  पड़ा  बैंक  द्वारा  दिये  गये  धन  आर  बैंक  द्वारा  प्रबंध

 में  लाये  गये  के  परिणामस्वरूप  मिल  के  कामकाज  में  व्यापक  सुधार  भय  शर  को

 मासिक  नकद  घाटा  1976  में  57
 लाख  के  मुकाबले घटकर

 1977
 के

 दौरान  23  लाख  रुपये हो

 Development  of  Tourist  Centres  in  Himachal  Pradesh

 6408.  Shri  Balak  Ram  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased
 to  state

 (a)  the  names  of  attractive  places  and  the  places  of  pilgrimage  in  Himachal  Pradesh
 which  are  being  developed  as  tourists  centres;

 (b)  whether  Chidgaon,  Hatkoti  and  other  places  for  which  a  strong  demand  is  being
 made  since  long,  are  also  included  in  these  places;  and

 (c)  the  steps  being  taken  to  develop  these  places  as  places  of  tourists  attractions  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)  The
 following  tourist  facilities  were  provided/proposed  in  the  Central  Sector  in  Himachal
 Pradesh  during  the  Fifth  Plan

 (i)  Construction  of  a  youth  hostel  at  Dalhousie  which  was  commissioned  in  May,

 (ii)  Construction  of  a  tourist  bungalow  at  Dharamshala  which  was  commissioned
 in  April,  1977.

 Two  motor  launches  (15  seaters)  were  given  to  the  Government  of  Himachal
 Pradesh  in  1976  for  providing  cruising  facilities  on  Govindsagar.

 (iv)  Preparation  of,master  plans  (land-use  plans)  of  Manali  and  Vasistha  (completed).

 (४)  Construction  of  a  club  house  building  at  Manali  (estimates  under  examination).

 (vi)  Hydrographic  survey  of  the  hot  water  springs  at  Vasistha  to  determine  its  further
 development  (completed).

 (b)  No  requests  have  been  received  for  the  development  of  Chidgaon,  Hatkoti  and
 other  places  by  the  Central  Department  of  Tourism  nor  is  there  any  proposal  for  their
 development  in  the  Central  Sector.

 (c)  Does  not  arise.

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाला  च» पि  बेतन  का  aa  माना  जाना

 6409.  श्री  लखन  लाल  कपूर :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  केन्द्रीय  सरकार  के

 चारियों  को  दिये  जाने  वाले  ्  को  वेतन  का  a  मानने  के  बारे  में  17  1972 के
 रांकित  प्रश्न  संख्या  636  के  संबंध  में  यह  बताने  की  करेंग ेकि  उन  सरकारी  झादेशों  की  संख्या  ak  तिथि

 क्या  है  जिनके  ata  उपरोक्त  उत्तर में  उल्लिखित  रूप  में  पदोन्नति  होने  पर  वेतन  निर्धारित  करने  के  लिए  कनिष्ठ
 कमंचारियों  द्वारा  लिये  गये  विशेष  वेतन  को  वेतन  का  श्रंग  मानने  से  उत्पन्न  असंगतियों  को  दर

 किया  गया है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शरर  बैंकिंग  मंत्रो  एच ०  एम०  पटेल ) : इस संबंध में इस  संबंध  में  orem  सभी  मंत्रालयों /
 विभागों  को  संबोधित  वित्त  व्यय  विभाग  के  8  जनवरी MAAN,  1  उ  द्ड्प  क 10८५४  का०  ज्ञा०  Ao  फ़ा०

 6(1)-aeat  111  (z  68
 में  जारी 1  fer ह  कए  गए  थे  |
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 भा  (21
 दातार

 to  Questions  Sravana
 14,

 1899  (Saka)

 बलगारिया  से  SeTATS fects  aregieatree  at

 6410.  श्री  ATTo  के०  meta:  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगेकि :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  कैमिकल्स  तथा  BTaeafeaer A  कारपोरेशन  द्वारा  बलगारिया  से

 टैटरासाइक्लिन  BESTA gS  के  अधिक  खरीद  की  श्रनुमति  देने  से  इंकार  किया  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सौदा  तय  होगया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता मंत्री  मोहन  :
 जी  वाणिज्य

 मंत्रालय  को  ऐसा  कोई  श्रनुरोध  प्राप्त  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 सोवियत टोम  की  भारत  यात्रा

 6411.  श्री  रामानन्द  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  site  सहकारिता
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वर्ष  1973  के  गेहूं  ऋण  के  बारे  में  बातचीत  करने  श्रौर  इस  वर्ष  सप्लाई  किये  जाने
 वाले  दस  लाख  टन  sated  रूसी  तेल  के  बदले  में  प्राप्त  की  जाने  वाली  sega  के  बारे  में  प्नन्तिम  निर्णय  करने

 के  लिये  me  व्यक्तियों  की  एक  सोवियत  टीम  Wears B=)  महीने  के  दूसरे  सप्ताह  में  भारत  आराई

 यदि  तो  किन-किन  मुख्य  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  ak  ea  निर्णय  किये  गये  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया) : (क) जी हां। जी

 तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  सोवियत  संघ  द्वारा  भारत  को  15  लाख  टन  श्रशोधित  तेल

 की  सप्लाई किये  जाने  पर  1978-80  में  सोवियत  संघ  को  भारतीय  की  सप्लाई  के  विषय  में

 बातचीत  के  दौरान  सहमति  हो  चुकी  है  ।  भारतीय  aera  की  सूची  में  कतिपय  परम्परागत  उत्पादों  के

 श्रलावा  विभिन्न  प्रकार  के  इस्पात  उत्पाद  तार  रस्से  एल्यूमिनियम  पावर  उष्णकटिबंधीय  लकड़ी
 की  कार्बनिक  संगध  तेल  श्रादि गैर  परम्परागत  मद्दे  शामिल  इनको  उन्हीं  वर्षों  में  सोवियत
 संघ  को  निर्यात  के  लिए  वार्षिक  व्यापार  योजनाओं  में  उपयुक्त  रूप  से  शामिल  कर  लिया

 जायेगा
 ॥

 2.  सोवियत  प्रतिनिधि  मंडल  में  शामिल  विशेषज्ञों  ने  खाद्य  विभाग  श्रौर  भारतीय  खाद्य  निगम
 के

 साथ  1973-74  में  प्राप्त  गेहूं  ऋण  के  बदले  में  गेहूं  लौटाने  की  भारतीय  searqarat  से  उत्पन्न  तकनीकी

 तथा  तरक  सम्बन्धी  प्रश्नों
 पर

 बातचीत
 की  इस  सम्बन्ध  में  करार  करने  के  विचार  से

 शीघ्र  ही  बातचीत

 फ़िर  से  किये  जाने  की  me  है  ।

 दावते  हादिया  ट्रस्ट  को  कर  से  सामान्य  छूट

 6412.  डा०  बसन्त  कुमार  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंती  यह  बताने  क का  कृपा
 ५५

 कि

 क्या  दावतें  हादिया  जिसका  एकमात्र  ट्रस्टी  मुल्ला  डा०  सइदना  वुह्दीनुन

 ने  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  को  इस  ट्रस्ट  को  कर  से  सामान्य  छूट  देने  के  लिये  ATA  किया

 यदि  तो  किन  आधारों  ak

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 fact  wat  राजस्व  और  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  दावते  हादिया  ट्रस्ट  ने
 सामान्य

 छूट  मंजूर  किये  जाने  के  लिए  एक  याचिका  प्रस्तुत  की  है  ।
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 ट्रस्ट
 ने  जिस  मुख्य  कारण  से  छूट  के  लिए  याचिका  प्रस्तुत  की  है  वह  यह  है  कि

 दावतें  हादिया

 का  प्राप्त  होने  वाली  ata  धार्मिक  तथा  qata  प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाती  है  ।  यह  भी
 दावा  किया  गया  है  कि  दावतें  हादिया  लगभग  350  शिक्षा  सम्बन्धी  संस्थाद्रों  को  चलाता  azar  सहायता

 दता  है
 ।

 ट्रस्ट  चिकित्सा  को  भी  सहायता  मंजूर  करता  है  शर  यह  कि  वह  उन  मसजिदों  तथा
 पीरों  के  मकबरों  का  रखरखाव  भी  करता हैं  जिनका इस  समदाय  द्वारा  सम्मान  किया  जाता  है  श्रौर  वन्दना

 की  जाती है  ।

 मामले  पर  सरकार  विचा  र  कर  रही

 खान  मालिक  एसोसिएशन से  अभ्यावेदन

 6413.  श्री  यादवेन्द्र दत्त  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्रा  बताने कीਂ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खान  मालिक  तथा  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  महासंघ  प्रतिनिधित्व

 करने  वाली  एसोसिधेशन  से  वित्त  मंत्रालय  को  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  थे  जिसने  झ्रायकर
 विभाग

 द्वारा

 शौर मूल्यांकन  किये
 जाने  श्रौर  सरकारी  प्रबत्ध  की  श्रवधि  में  उनको  हुई  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  गया है  }

 यदि हां
 तो  इन  अभ्यावेदनों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  प्रौर  इस  मामले  में  सरकार  ने  कया

 वाही की  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  जी०
 saa  के  म्रभ्यावेदन  किये  गये  थे  कि  जिस  श्रवधि  में  कोयला  खानें  सरकार  प्रबन्ध

 व्यवस्था  के  अधीन  थीं  उस  अवधि  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  कर-निर्धारित्तियों  द्वारा  भरी  गई

 विवरणियों  को  या  तो  श्राथकर  शभ्रधिकारियों  द्वारा  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  अथवा  श्रायकर  झधिकारियों

 द्वारा  मांगी  गयी  सूचना  प्रस्तुत  करने  के  लिए  माच  1976  के  बाद  अतिरिक्त  समय  दिया  जाना  चाहिए

 अयकर  WAFaTt  को  कहा  गया  था  कि  वे  झ्रायकर  श्रधिनियम  के  अ्रन्नर्गत  स्वीकार्य  समय  दे  दें

 चूंकि  भ्रपेक्षित  व्यौरे  प्रस्तुत  नहीं  किए  जा  सके  थे  श्र  चूंकि  इस  ava  पर  कि  श्रपेक्षित  विवरण  प्रस्तुत

 नहीं  किए  are में  कुछ  वृद्धियां  करके  कर  निर्धारण किए  यद्यपि  विवरण  प्रस्तुत  न  कर  सकना
 निर्धौरितियों  के  नियन्त्रण  से  बाहर  इसलिए  अझ्रायकर  श्रायवतों  को  अनदेश च्  जारी  किए  गए  कि  पूरे
 किए  गए  कर-निर्धारणों  में  कर-निर्धारण  की  कार्यवाही  फिर  से  शुरू  करवाई  जाय  तथा  सूचना  प्रस्तुत

 करने  के  लिये  अतिरिक्त समम  '  दिया  जाये  श्रायकर  झाशुकतों  को  सुचित  किया  गया  कि  ऐसे  कारणों  की

 वजह  जो  निर्धारितियों  के  नियन्त्रण  से  बाहर  सूचना  प्रस्तुत  न  कर  सकने  के  लिए  कर  का  करते

 समय  कोई  वृद्धियां नहीं  की  जानी  चाहिए ं।

 कोपरा  ait  नारियल  के  तेल  का  श्रायात

 64  14.  श्री  बो०  के०  नायर  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 हाल  ही  में  पाबन्दियों  में  दी  गई  ढील  आर  शुल्क  में  कटौती  के  बाद  देश  में  कितनी  मात्रा
 में  कोपरा  भ्र  नारियल  का  तेल  ara  किया  शौर

 कया  कछ  शर  ame  की  श्रनुमति  दी  जाएगी  यदि  ,  तो  कितनी  मात्रा की  ?

 वाणिज्य  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता dat  (  at  मोहन  धारिया
 नारियल के  तल  पर  30  1977 से  श्रायात  शुल्क  कम  कर  feat  गया  था

 > इस  तारीख  के  बाद  नारियल  के  तेल  araTat  के  सम्बन्ध  में  श्रभी  तक  जानकारी  Taga =  नहीं
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 31  जुलाई  1977  से  नारियल  का  तेल  ग्रायात  करने  के  लिए  नए  लाइसेंस  जारी  करना रोक  दिया  गया

 है  शर  पहल से  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  के  झ्राधार  पर  वास्तविक  श्रायातों  का  परिवीक्षण  किया  जाएगा

 ताकि  aa  ara  एक  निश्चित  सीमा  से  ant  न  बढ़े  ।

 Construction  of  Aerodrome  at  Sanchi

 6415.  Shri  Raghayji  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to
 State

 _(a)  whether  any  survey  has  been  conducted  for  the  construction  of  aerodrome  at

 Sanchi,  a  famous  place  in  Asia  and  if  so,  the  details  thereof;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  put  Sanchi  on  the  air  map  of  India  keeping
 in  view  its  historical,  religious  and  archaeological  importance?

 Sir.
 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)  No,

 (b)  No,  Sir,  because  Indian  Airlines  are  already  operating  scheduled  air  services
 to  Bhopal  which  is  only  44  Kilometres  by  rail  and  46  Kilometres  by  Road  from  Sanchi.

 उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  कृषि  प्रयोजन  के  लिये  छोटे  किसानों  को

 ऋण  दिया  जाना

 64  16.  श्री  श्रीं  SNe  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 छोटे  किसानों  जो  किसी  प्रकार  की  जमानत  नहीं  दे  ऋण  देने  का  प्रश्न  तय  करने

 के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंक  क्या  सिद्धांत  अ्रपनाते

 वर्ष  1976-77  के  दौरान  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बैकों  ने
 कृषि  प्रयोजन

 के  लिए  छोटे  किसानों को  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशी दी  ;

 उससे  कितने  किसानों  को  लाभ  पहुंचा ?

 फूलबनी  जिले  में  किसानों  को  ऋण  देने  के  लिए 1  जुलाई  1977  की  एक  महीने  से  अधिक

 के  कितने  qaeq-Tae  बैंकों  में  विचाराधीन  पड़े  थे  ;  श्रौर

 इस  प्रकार  के  विचारधीन  श्रावदन  cal  पर  कार्यवाही में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बैंकिंग  मंत्रो  एच०  एस०
 '

 :  afer  ऋण  देने

 बैंक  प्रयोजन  तथा  योजना से  अपेक्षित  agar  are  का  अधिकाधिक ध्यान  रख  रहे  हैं

 कोई  मत  प्रतिभूति  न  दे  सकने  की  स्थिति  वाले  भूमिहीन  मजदूरों  को  सामूहिक  गारंटी  योजना के
 श्रल्पकालिक ऋण  दिये  जाते  यदि  उपलब्ध  तो  थर्ड  पार्टी  गारन्टी  भी  ली  जाती  है  प्रतिभूति

 को  प्रमुख  महत्व  नहीं  दिया  जाता  ऋणकर्ता  कोई  प्रतिभूति  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हो  तो  उस  पर
 ज़ोर

 नहीं  दिया  जाता  ॥

 ate  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिलों  में  1976 की
 स्थिति

 के  ata  भ्रनुसूुचित  वाणिज्यक  बकों  द्वारा  मंजूर  किये  गये  कृषिक॑  ऋणों  के  बक।या  खातों
 की

 संख्या  तथा  घकाया  राशि  निम्नलिखित

 खातों  को  सख्या  बकाया  राशि

 553  3.35  लाख  रुपये

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  बारे  में  सुचना  wat  से  उपलब्ध  नहीं है  ।

 att  रिज  बैंक  ने  सुचित किया  है  कि  इस  सम्बन्ध में  सूचना  उपलब्ध  नहीं
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 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  विभिन्न  पदों  के  लिये  नियुक्ति

 6417.  श्री
 श्रो  बाटचा  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  vai  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  यह  सच  है  कि  बैंक  सेवा  झायोग  बना  दिये  जाने  के  पश्चात्  भी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  ग्रपने

 mart  विभिन्न  श्रेणियों  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  परीक्षायें  लेते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?
 वित्त

 तथा  राजस्व att  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  :  श्रौर  21  1977

 को  स्थापित  किये  गये  बैकिंग  सेवा  झ्रायोग  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  लिए  कमंचारियों  की  भर्ती  करना

 प्रभी  aren  नहीं  किया  है  ।  इसी  भ्रवधि  में  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  कार्यक्रमों  में  गतिरोध  उत्पन्न  न

 होने  देने  के  लिए  उन्हें  सलाह  दी  गई  है  कि  वें  बैंकिग  सेवा  ara  द्वारा  उस  तारीख  के  श्रधिसुचित  किये

 जाने  तक  भर्ती  का  अपना  तरीका  चालू  जिस  तारीख  से  झ्धिनियम  के  श्रंतर्गत  श्राने  वाले  पदों  पर

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  सभी  नियुक्तियां  केवल  झ्रायोग  की  सिफारिश  पर  की  जाएं

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  मकान  किराया  भत्ते  wie  नगर  प्रतिपु्ति  भत्ते  को  दर
 6418.  श्री  श्री  बाटचा  डिगल  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  Wit  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगें

 )  क्या  दिल्ल  में  मक[न-किरायें  में  हुई  काफी  वृद्धि  को  ध्यान में  रखते  हुए  दिल्ली में  कार्य कर  रहे  केन्द्रीय
 सरकार  के  कर्मचारियों  को  मकान  किराये  भत्ते  तथा  नगर  प्रतिपूति  भत्ते की  दर  में  संशोधन  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  tao  QAo  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  ea  के  कर्मचारियों  का  वेतन

 6419.  श्री
 रामचन्द्रन  weal  पतली  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और  सहकारिता  मंत्री 1.0

 बताने  की  करेंगे  कि  :

 wero  ों  को  गत  तीन  वर्षों कया  यह
 सच

 है  कि  राष्ट्रीय वस्त्र  निगम  के  '  के

 से  निर्धारित  बहुत  कम  वेतन  मिल  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  atk

 क्यो  वेतनमानों  में  सुधार  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  शर  सहकारिता  मंत्रो  सोहन  :  जी  नहीं  राष्ट्रीय
 वस्त्र  निगम  ने  केवल  1975  में  रिटेल  शोरूम  गतिविधियां  आरम्भ
 को  थीं  ।  शो  रूम  कभंचारियों  को  उनके  उत्तरदायित्व  के  अनुरूप  समेकित  aaa  दिया  जाता  राष्ट्रीय  वस्त्र
 निगम  द्वारा  दिया  जाने  वाला  वेतन  कानून  न्यूनतम  मजूरी  से  श्रधिक  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  शो  रूम  कर्मचारियों  के  परामर्श  से  मामले  पर  पुर्नाविन्ञार कर  रहा  है  ।

 केरल  से  बिदेशी  मुद्रा  की  श्राय
 5420.  श्री  बो०  के०  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तोन  वर्षों  में  केरल  राज्य  के  उत्पादों  से  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  अय  हुई  और
 वह

 समूचे  देश  की  झाय  का  कितने  प्रतिशत  थी
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 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  मंत्री  मोहन  विदेश  व्यापार  के  क
 राज्यवार  आ्राधार  पर  एकत्र  तथा  संकलित  नहीं  किये  जाते

 Assessment  of  Income  and  Wealth  of  Shri  Vidya  Charan  Shukla

 6421.  Shri  Raghavji:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  year  upto  which  assessment  of  income-tax  and  wealth-tax  in  respect of
 Shri

 Vidya  Charan  Shukla,  former  Minister  of  Information  and  Broadcasting  has  been  made;

 (b)  the  income  and  wealth  of  Shri  Vidya  Charan  Shukla  assessed  during  the  last  three

 years  on  the  basis  of  the  assessment  made;  and

 (c)  the  main  sources  of  income  of  Shri  Vidya  Charan  Shukla  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  Year  upto
 which  assesment  made:

 Income  -tax  (1)  In  the  status  of  Individual  Assessment  Year  1976-77
 (2)  In  the  status  of  H.U.F.,  Assessment  Year  1975-76

 Wealth-tax  (1)  In  the  status  of  Individual  No  return  submitted.
 (2)  In  the  status  of  H.U.F.  1972-73.

 (b)  Income  and  Wealth  assessed  during  the  last  three  years:

 Income  Assessed

 Year  In  the  status  of  In  the  status  of  H.U.F.
 Individual

 1974-75  No  return,  no  Nil.
 assessment.

 1975-76  Rs.  21,540  Nil.

 1976-77  Rs.  20,460  No  return  submitted.

 Wealth  Assessed

 Year

 1970-71  Rs.  81,836
 1971-72  Rs.  98,361
 1972-73  Rs.  82,009

 (c)  The  main  source  of  the  income  of  Shri  Shukla  in  his  individual  assessment  was

 salary  income.  In  the  case  of  H.U.F.,  the  main  source  was  house  property  income.

 Payment  of  Wealth-Tax  by  Central  Cabinet  Ministers

 6422.  Shri  Raghavji  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  and  names  of  the  previous  Union  Cabinet  Ministers  who  were  wealth
 tax  payers  on  315  March,  1977;  and

 (b)  the  year  up  to  which  assessment  in  respect  of  each  of  the  aforesaid  tax  payers  had
 been  made  up  to  3151  Marh,  1977  and  the  total  wealth  of  each  of  them  assessed?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  M.  Patel):  (a) &  (0)  A

 statement  showing  :

 (i)  the  number  and  names  of  the  Cabinet  Ministers  (as  on  23rd  Mar  लि ch,  1977)  of  the
 revious  Union  Government,  who  were  borne  as  wealth-tax  assessees  on  the

 R  egister  of  the  Department  on  31st  March,  1977;  and
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 alon (ii)  the  latest  completed  assessment,  as  on  31st  March,  1977,  @aivil  g  with  assessed
 wealth,  in  respect  of  each  of  the  aforesaid  persons  15  annexed.

 Statement

 5.  No  Name  Latest  com-  Assessed
 pleted  assess-  Wealth
 men  as  on
 315  March

 1977
 लि

 Rs
 Smt.  Indir.  sandhi  1976-77  2,43,818

 82,300 Shri  K.  Raghu  Ramaiah  1976-77

 Shri  Hitendra  Desai  1976-77  4,19,080

 Shri  T.A.  Pai  1975-76  3,81,656

 Shri  Brahmananda  Reddy  1974-75  1,12,500

 Dr. Karan  Singh  1971-  67,71,240

 Dr.  (9.5  Dhillon
 (Returns  filed  but  no  assessment

 Latest  re- completed  so  far.
 turn  is  for  1976-77.  Net
 Wealth  shown  therein  is  Rs

 23,666)
 Shri  Kamlapati  Tripathi  (HUF)  1976-77  401,300
 Shri  H.R.  Gokhale  (HUF)  1975-76  74,138

 रिजर्व  बेक  आफ  इंडिया  के  saad  गवर्नर  ara  ली  गयी  afra  धनराशि

 6423.  ot  बयालार रवि  :  वया  faa  तथा  राजस्व  wie  बेकिंग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रिज  बैंक  आफ  इंडिया  के  wry  गवर्नर  ने  कोई  वेतन  नहीं  लिया  है
 क्योंकि  उनके  द्वारा  ली  गई  अग्रिम  धनराशि  के  बदले  उसे  काट  लिया  गया  था  ;

 श्रौर यदि  तो  उन्होंने  कुल  कितनी  भ्रम्रिम  धनराशि  ली  थी

 कितनी  धनराशि  किश्तों  में  लौटाई  गई  ?

 वित्त
 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  से  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  श्रपने  कार्यकाल  में  भूतपूर्व  गवर्नर  श्री  कण  श्रार०  पुरी  को  भविष्य
 जीवन  बीमा  निगम  का  प्रीमियम  ate  आयकर  काट  लेने  के  बाद  पूरा  वेतन  दिया  गया  था  ।  झागे  रिजर्व
 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उनकी  नियुक्ति  की  तारीख  20-8-1975  से  1976  तक  का  वेतन
 श्री  पुरी  को  3  1976  को  तब  दिया  गया  था  जब  उनकी  नियुक्ति  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 प्रौर  बैंक  के  केन्द्रीय  मंडल  ट्वारा  की  जा
 चुकी

 थी  ।
 फिर  भी  श्री  पुरी  द्वारा  लिये

 गयें

 एयर  कडीशन  ऋण  तथा  उनके  बीमे  की  मासिक  किस्त  के  कारण  कुछ  इसी  प्रवधि
 में  बैंक  के  उचंत  खाते  में  नामेंਂ  डालकर

 जीवन  बीमा  निगम
 को

 की  गई  थीं  ।  इन  afer  श्रदायगियों  का
 समायोजन  1976  में  किया  गया  था  जब  उन्हें  1976  तक  का  वेतन  दिया  गया  art

 बैंक  द्वारा  श्री  पुरी  को  31  1977
 को  (2  1977  नभ को  उनके  द्वारा  गवर्नर के  रूप  में  काय

 भार  छोड़  देने के  बाद )  केवल  12,000  रुपये  का  श्रम्रिम  गया  था  जो  उन्हें  छुट्टी  wk  सेवा  निवृत्ति
 किराया  रियायत  के  ल्  नए  प्राप्य  था  ।  यह  राशि  लारी  बीमा  के  लिए  सीधे
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 पैकर  ह  को  श्री
 पुरी  के  चात  से  दी  गई  थी  |  उन्होंने  प्रभी  श्रपना  अंतिम  छुट्टी  श्र  सेवा

 निवृत्ति  किराया  रियायत  बिल  पेश  नहीं  किया  है

 कोपरा  श्रौर  नारियल  के  तेल  के  संबंध  में  नई  तेल  नोति

 6424.  श्री  सो०  कण  चन्द्रप्पन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कोपरा  at  नारियल  के  तेल  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  की  नई  तेल  नीति  के  कारण  केरल  तेल  उत्पादकों को  भारी  कठिनाई का  सामना  करना  पड़

 रहा है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ञ
 नह  शौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  से
 देश

 में  खाद्य  तेलों
 की

 स्थिति  सुधारने  के  लिए  उदार  श्रायात  की  सामान्य  नीति  के  ढांचे  के  भीतर  सरकार  ने
 20  1977  से  नारियल  के  तेल  पर  श्रायात  शुल्क  75%  से  घटाकर  30%  कर  दिया

 ।
 ऐसा

 करते

 इस  बात  का  ध्यान  रखा  गया  है  कि  नारियल  उत्पादकों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव
 न

 पड़े
 ।

 इस  सम्बन्ध में  किए  गए  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  भझ्रायात  शुल्क  का  स्तर  ऐसा  रखा  गया  है  कि  आयातित  नारियल  तेल  का  फुटकर  मूल्य
 देशी  नारियल  तेल  के  बाराबर  या  उसके  झास-पास  होगा

 (2) यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  नारियल  के  तेल  के  श्रायात  की  श्रनुमति  केवल  बहुत  ही
 सीमित  श्राघार  पर  दी  जाये

 (3)  यह  निर्णय  किया है  कि  13  1977  से  नारियल  के  तेल  के  झ्ायात
 के  लिए

 कोई  लाइसेंस  जारी  नहीं  किए  जायेंगे  ।

 (4)  खाद्य  तेलों  ग्रथवा  नारियल  के  तेल के  लिए  विशिष्ट  रूप  से  जारी किए  गए
 नारियल  के  तेल  के  श्रायत  के  लिए  तब  तक  वैध  नहीं  जब  तक  केवल  उन  मामलों

 को  छोड़कर  जिनमें  जहाज़ों  में  लदान  किये  जा  चुके हैं  agar  नारियल के  तेल  के  श्रायात  के

 के  लिए  श्रपरिवर्तनीय  साख  खोले  जा  लाइसेंस  देने  वाले  प्राधिकारी  से
 विशिष्ट

 अनुमति न  ले  ली  गई  at

 (5)  नारियल  के  तेल  का  श्रायात  करने की  श्रनुमति  देने  के  लिए  विशिष्ट  मंजूरी  दिये  जाने  वाले
 लाइसेंसों पर  केवल  नारियल  के  तेल  की  सफेद  किस्म  का  श्रायात  करने  की  श्रनुमति  दी

 जायेगी  न  कि  पीले  किस्म  की

 नेशनल  एग्रीकल्चरल  कोश्नापरेटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  द्वारा  सेब  का  विपणन

 6425.  श्री  बालक  राम :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति च्  श्रौर  सहकारिता मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे

 क्या  नेशनल  एग्रीकल्चरल  कोश्नापरेटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  ,  कश्मीर  ah  हिमाचल  प्रदेश

 से  सेबों  के  विपणन  के  मामले  में  देश  के  विभिन्न  भागों  शर  विशेषकर  दिल्ली  में  गैर-सरकारी  व्यापारियों

 के  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  का  प्रभावकारी  साधन  सिद्ध  gare  ;
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 ह  कि कि

 यदि  तो  वर्ष  1976  इन  दो  राज्यों  द्वारा  मार्कीट  में  लाई  गई  कुल  पेटियों  में  से  इस
 mrzoufe कोर  कमी एजेंसी ने  सेब  की  कितनी  पेटियां  खरीदीं  ax  वेचीं  ;  AUN  SIS  THQ  रही  है  ate  बिक्री से  कम

 राशि  प्राप्त  हुई  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 सेबों  के  श्रागामी  मौसम  में  इस  एजेंसी  के  कार्यकरण  सुधार  करने  के  लिए  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता मंत्री  मोहन
 :  दिल्ली सेब  बाजार

 में  नेफेड के के  प्रवेश  से  व्यापार  में  स्वस्थ  प्रतियोगिता  का  वातावरण बना  है  ।

 वर्ष  1976  में  जम्मू  तथा  काश्मोर  ग्र  हिमाचल  प्रदेश से  मार्केट  में  लाई  गयी  ।  139,  28,

 276  सेब  की  पेटियों में  से  नेफेड  ने  2.40  लाख  पेटियां  खरीदी  ak  बेची  ।  व्यापार का  निर्धारित

 लक्ष्य पूरा  करने  में  कमी  नहीं  बिक्री की  राशि  भी  झनुकूल रही  |

 सुधार  लाने  के  लिये  किये  गये  विशेष  उपायों  में  ये  शामिल हैं

 (1)  सेब  उत्पादकों  के  साथ  निकट  स्थापित  करने  के  लिये  क्षेत्रीय  कर्मचारियों  को  भेजना  ;

 (2)  शिमला और  श्रीनगर  में  कार्यालय  खोलना ;

 (3)  नयी  दिल्ली में  सेबों  के  भण्डारण  के  लिये  शीत  भण्डार  की  स्थापना  करना ;

 (4)  दिल्ली  में  खाद्यान्न  प्रोसेसिंग  कारखाने  की  स्थापना  करना  ;

 (5)  बम्बई में  सेबों  के  भण्डारण  तथा  विपणन  के  लिये  गोदाम  का  निर्माण  करना  ;

 (6)  एक  सदस्य  सहकारी  समिति  के  सहयोग  से  कलकत्ता में  वितरण  केन्द्र  खोलना

 यूगोस्लाविया को  att  का  निर्यात

 6426.
 श्री

 रामानत्द  तिवारी :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  oft  और  सहकारिता मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूगोस्लाविया  को  वैगनों  के  निर्यात  के  बारे  में  कोई  समझौता  नहीं  हुआ  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता  walt  मोहन  धारिया१  :  तथा  (a)
 स्लाविया  को  श्रौर  भ्रधिक  वैगनों  के  निर्यात  के  विषय  में  भ्रभी  तक  कोई  समझौता  नहीं  gat  है  क्योंकि
 ऋण  की  शर्तों  पर  भ्रभी  तक  वार्ता चल  रही  है  ।

 भारत  में  विदेशी  कम्पनियां

 6427.
 श्रो

 जी०  वाई०  कृष्णन  :
 :  क्या  वित्त तथा  राजस्व  र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 देश  में  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  सहायक  फर्मों  ate  शाखाओं  द्वारा  कार्य  करने  वाली  विदेशी

 फर्मों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनके  नाम  क्या

 उनके  प्रौद्योगिक  तथा  व्यापारिक  कार्य  क्या  शौर

 (7)  क्या  ये  सभी फर्में  कम्पनी  श्रंधिनियम  श्र  gar  भारतीय  कानूनों  के  adi  संचालित
 होती  हैं  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एंम०  :
 भारत  में  कारबार करने

 वाली  विदेशी  स्वामित्व  वाली  सहायक  कम्पनियों की  संख्या  31  1976 को  61  अझर  31
 1977  को  विदेंशी  कम्पनियों  की  शाखाश्रों  की  संख्या  4582  Miva  विवरण  संलग्न

 |  Fort
 में  रखा

 गया  |  देखिए  संख्या  एल०  दी  ०--965/77 YOO/  ह  ह  छु  ISIS  कम्पनियों/शाखाओओं  के  नाम  fat  गए  हैं
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 इन  कम्पनियों  के  कार्यक्षेत्र  ये  हैं

 कृषि  श्रौर  सम्बद्ध  कार्य

 खनन  उत्खनन

 खाद्य  चमड़े  wie  उनके  उत्पादों  का  संसाधन  और  उत्पादन

 धातु्ों  ate  रसायनों  तथा  उनके  genet  संसाधन  ate  निर्माण

 we  उन  वस्तुओ्रों  का  संसाधन  ake  उत्पादन  जिनका  वर्गीकरण

 निर्माण  ate  उपभोगिताएं ;

 वाणिज्य

 संचार  आर

 9.  सामुदायिक  श्रौर  व्यापारिक

 10.  वैयक्तिक  gh  श्रन्य  सेवाएं  |

 जो

 हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड

 6425.  श्री  पी०  के०  को Treat वि  क्या  faa  तथा  राजस्व  ate  alan  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  लीवर  लिमिटेड  ने  अपनो  विदेशी  इक्विटी  पूंजी  को  40  प्रतिशत  तक  करने

 के  लिये  wa  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  जैसाकि  विदेशी  मद्र  विनियमन  अधिनियम के  अधीन  अपेक्षित

 है  ate  कम्पनी  की  इक्विटी  पूंजी  wa  भी  85  प्रतिशत

 (a)  कप  विदेशों  इक्विटों  पंजी  की  इतनी  झ्रधिक  प्रतिशत्तता  के  कम्पनी  लाभांश

 के  रूप  में  काफी  बड़ी  धनराशि  विदेश  भेजी  >
 Q:

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  से  लाभांश  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि

 विदेश  भेजी  है  श्रौर  भारत  में  कम्पनी  के  काम  area  करने  को  atte  से  लेकर  अब  तक  इस  हिसांब में

 कुल  कितनी  धनराशि  भेजी  गई  ate

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है  कम्पनी  विदेशी

 इक्विटी  पूंजी  कम  करने  के  मामले  में  wat  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  पालन  करे  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  dat  एच०  एम०  भारतीय  रिज्वें  बैंक  ने  हिन्दुस्तान  लीवर

 fio  के  नाम  एक  arma  पत्न  जारी  fear  है  जिसमें  यह  कहा  गय  है  कि  बैंक  विदेशी  मद्रा  विनियमन  afafaaa

 की  धारा  के  झधीन  कम्पनी  को  अ्रनुमति  देने  के  लिए  राजी  है  बशर्ते  कि  कम्पनी  अन्य
 ,

 बातों

 के  साथ-साथ  इस  शर्त  सहमत  हो  कि  वह  दो  वर्ष  के
 भ्रन्दर-ग्रन्दर

 maid  #  1979  तक

 अपनी  सामान्य  शेयर  पूजो  में  निवासियों के  face  को  उस  स्तर  तक  ले ले  ami  जो  कुल  पूंजी  के  4 (

 प्रतिशत  से  ग्रांघिक  नहीं  होगा  इस  सम्बंध  में  श्रत्तिम  निर्देश  भारतीय  बैंक  द्वारा  कम्पनी  से  प्राप्त

 होने  ara  ग्रम्यावेदन  पर  बिचार  किए  जाने  के  बाद  ही  जारी  किया  जाएगा  ।  इस  कम्पनी  को

 अतिरिक्त  पंजी  जटाने  के  लिए  शेयर  जारी  करने  की  अ्रनमति  दे  दी  गई  है  जिससे  अझनिवासियों  के  शेसरों

 का  प्रतिशत  घटाकर  65.6  हो

 लाभांश  की  बहर  भेंजी  जाने  वाली  रकम  कम्पनी  के  मुनाफे  श्रौर  अनिवासी  शेयरों  के

 से  संबंधित  हीती
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 कम्पनी  ने  वर्ष  1967  से  यूनिलीवर  लिमिटेड  को  लाभांश  के  रुप
 में

 जो  रकमें
 भेजी

 उनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  a

 ———  ee ee
 रकम

 1967  1,03,89,900

 1968  1,03,89,900

 1969  1,18,74,171

 1970  1,29,87,375

 1971  1,29,87,375

 1972  1,46,01,889

 1973  1,46,01,889

 1974  1,00,38,798

 1975  ह  71,33,630

 1976  2,92,92,513

 ()  da  fad
 स

 Fle  रस
 पसर

 केप
 re  में

 कारोबार  करने

 वाली  विदेशी  कम्पनियों  के  लिए  उनका  पालन  करना  जरूरी  है  ।  इन  निर्देशों  का  पालन  करने  पर

 झधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  दण्ड  दिया  जा  सकता

 सेवानिवृत  होने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों को  पेंशन  की  मंजूरी

 6429.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौडा  :  वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  az  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों को  पेंशन  की  उपदान  के  भुगतान

 तथा  सेव।निवृत्ति  पर  मिलने  वाली  aa  राशियों  के  मामले  में  भ्रनुचित  विलम्ब  के  कारण  कठिनाई
 का

 सामना  करना  पड़ता

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  करने  का  विचार  श्र

 र
 क्या  सरकार  का  विचार  सेवानिवृत्ति  पर  या  उस  से  पूर्व  झस्थाई  पेंशन  की  मंजूरी

 नियमित  मंजूरी  की  प्रक्रिया  में  विभिन्न  चरणों  के  लिए  समय  निर्धारित  करने  जैसे  उपाय  करने  का

 वित्त  तथा  राजस्व ate  बेकिंग  मंत्री  रच०  एम०  से  पेंशनों की
 स्वीकृति  देने  में  कभी-कभी  विलम्ब  होते  श्रधिवाधषिता  पेंशन  और  मृत्यु  तथा  सेवा-निवृत्ति  उपदान

 की  श्रदाथगी  में  विलम्ब
 को

 समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  1976  में  एक  संशोधित  कार्यविधि
 निर्धारित  की  गयी  संशोधित  कार्यविधि  की  मुख्य-मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं

 (1)  पेंशन
 की  36  महीने की  बजाय  10  पूर्ण  महीनों  की  श्रौसत  परिलब्धियों  के

 पर  की  जाएगी

 (2)  सभी  मामलों  में  अधिवार्धिकी  पेंशनों  की  श्रदायंगी  देय  महीने  की  पहली  तारीख  से  शुरू

 होगी
 ।

 इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कार्यालय  श्रध्यक्षों  ak  पेंशन  Dara  श्रादेश  जारी
 करने  के  लिए  जिम्मेदार  शभ्रधिकारियों  के  लिए  विभिन्न  अवस्थाओं  पर  कार्य  के  लिए  एक

 निश्चित  समय  सारणी  निर्धारित  कर  दी  गयी  है  ak  प्रत्येक  श्रवस्था  के  लिए  निश्चित

 विभाजन  तारीखें  इस  प्रकार  निर्धारित  की  गयी  है  जब  कोई  विभाजन  तारीख  श्रा  जाती

 है  तो  कार्य  श्रनिवार  रूप  से  भ्रगली  WaATaT  में  चला  जायेगा  ।

 :  109
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 (3)  विपरीत  विशिष्ट  संकेत  न  होने  की  स्थिति  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  की  गयी  सेवा

 की  अ्रवधियों  के  बीच  सेवा  में  श्राये  व्यवधान  को  माफ  किया  समझा  जाएगा  wie  व्यवधान

 qt  सेवा  को  पेंशन  के  लिए  हिसाब  में  लिया  इसी  प्रकार  AAT  छुट्ट  का

 ऐसी  शभ्रवधियों को  जिनके  बारे  में  गैर  मानने  की  विशिष्ट  प्रविष्टिय

 नहों  फेंशन  के  लिए  हिसाब  में  लिया  जायगा ॥

 (4)  पेंशन  के  में  प्रशासनिक  स्वीकृति  श्रावश्यकता को  समाप्त  कर  दिया  गया  है

 (5)  यदि
 किन्हीं  कारणों  से  सरकारी  कर्मचारी  की  सेवा-निवत्ति  के  एक  महीने  पहले  पेंशन

 यगी  उदेश  जारी  करना  संभव  न  हो  तो  कार्यालय  eq  द्वारा  wafers  पेंशन  शौर
 मृत्यु

 तथा  सेवा-निवृत्ति  उपदान  की  स्वीकृति  तथा  भूगतान च  किया  जायेगा  ।  झनन्तिम  ०
 छ

 महीने  की  श्रवधि  के  पश्चात्  श्रन्तिम  हो  जायेंगी

 (6)  सरकारी  कर्मचारी  से  बकाया  देय  रकमों  श्रावास  से  का  निर्धारण  करने

 के  मामले  में  पेंशन  संबंधी  कागजों  को  तैयार  wa  की  अवस्था में  frst  fears  की

 जांच  सेवा-निवृत्ति  से  पुर्व  दो  वर्ष  की  शवधि  तक  सीमित  रहेगी
 ।

 जहां  तक  सरकारी  श्रावास  के  उपयोग  से  संबंधित  देय  रकमों  का  संबंध  है  सम्पदा  निदेशालय  को

 किसी  सरकारी  कर्मचारी  की  सेवा-निवृत्ति  की  तारीख से  श्राठ  महीने  पहले  बेबाकी  प्रमाण-पत्र  जारी  करना

 होता  भ्रगले  श्राठ  महीनों  के  लिए  इसमें  वह  स्वीकार्य  अवधि  भी  शामिल  है  जिसमें  सेवा-निवृत्ति  के

 बाद  श्रावास  को  रखा  जा  सकता  लाइसेंस  फीस  कार्यालय  Were  द्वारा  वसुल  की  जाएगी
 ।

 स्वीकार्य

 भ्रवधि  से  ऊपर  सरकारी  श्रावास  को  रखने  के  संबंध  में  लाइसेंस  फीस  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  सीधे
 ही

 ane  से  वसुल  की  जाएगी  श्रौर  इस  कारण  से  उपदान  की  झदायगी  को  रोका  नहीं  जाएगा
 ।

 सुचना  मिली  हैं  कि  1976  में  निर्धारित  संशोधित  कार्यविधि  संतोषजनक  कार्य  कर  रहीं

 कोम  nace at fata का  निर्यात

 6430.  श्रीमती  पावती  कृष्णन्  वाणिज्य  नागरिक  पूति  att  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  क्रोम  अयस्क  के  निर्यात  से  सरकार  ने
 कितनी

 राशि  अजित  की

 क्या  भारतीय  क्रोम  अयस्क  की  मांग  विश्व  के  बाजार  में  काफी  बढ़  गई
 श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 वाणिज्य तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्रों  मोहन  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  क्रोम  श्रयस्क  के  निर्यातों  के  मलय  निम्नोक्त  प्रकार  रहे  :--

 Fo

 1974-75  1975-76  1976-77

 9.24  24.62

 24,48
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 प्रश्नों  के  लिखित

 उत्तर

 तथा  :  fra  कके  स्तर  के  मुकाजते  ना ta  क्रोम  अयस्क  की  अधिक  मांग  ह  लेकिन

 क्रोम  भ्रयस्क  को  बनाये  रखने  के  दृष्टिकोण  से  उसके  निर्यात  पर  6  1975  से  रोक  लगा  दी  गई
 केवल  कुछ  ही  प्रेडों  के  श्रवस्क  की  सीमित  मात्रा  में  निर्यात  श्रनुमति  समय-समय  पर  दी  जा

 रही

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों की  मांगें

 6431.  श्रीमती  पार्वतो  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  और  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  45,000  कर्मचारी  बोनस

 के  मामले  पर  शअ्रपना  प्रखिल  भारतीय  श्रान्दोलन पुनः  छेड़

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  प्रतित्रिया  कया

 वित्त  राजस्व
 ait

 बैकिंग
 मंदी  एच०  एम०

 :  (wy  से  भारतीय

 जीवन  बीमा  निगम  ने  सूचना  दी  है  कि  अखिल  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  कर्मचारी  संघ ने  eq

 संघों  के  साथ  मिलकर  4  1977  को  दो  घंटे  की  1 ४.  आउटਂ  हड़ताल  का  श्राह्मांन  किया

 उनकी  मांगों  अन्य  बातों  के  साध-प्राथ  1974  के  समझौतों  के  अनसार चय  15  प्रतिशत  के  हिसाब  से

 बोनस  की  अदायगी  की  मांग  भी  शामिल  सरकार  मामले  पर  विचार  कर  रही

 Capital  Invested  Annually  by  National  and  State  Level  Banks

 6432.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking  be  pleased  to  state:

 (a)  the  capital  of  the  national  as  well  as  state  level  banks  at  present  and  how  much
 thereof  is  invested  annually;  an

 (b)  whether  Government  proposed  to  effect  change  in  the  relevant  law  to  ensure  the

 functioning  of  the  banks  in  conformity  with  their  policy?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel):  (a)  &  (b)  It  is
 presumed  that  the  information  sought  for  relates  to  resources  including  Capital  and
 Reserves  of  811.0  the  public  sector  banks  and  their  deployment.  Information  on  this  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  house.

 Development  of  Tourist  Spots

 6433.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state  the  number  of  places  in  India  which  have  been  or  which  are  proposed  to
 be  developed  as  tourist  spots  from  the  point  of  view  of  international,  national  and  local
 importance  separately  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purshuttom  Kaushik)  :  Tourist  faci-
 lities  have  been  provided  both  for  domestic  and  international  tourists  at  a  number  of  t  ourist
 centres  in  the  Central  Sector  during  the  various  Plan  periods.  During  the  current  Plan,
 the  centres  where  tourist  facilities  have  been  provided/proposed  are  listed  in  the  Stat  ement
 attached.  These  facilities  can  be  availed  of  by  both  domestic  and  international  tourists.

 For  formulating  future  developmental  programmes,  it  is  proposed  to  undertake,  in
 association  with  the  State  Departments  of  Tourism,  India  Tourism  Development  Corpora-
 tion  and  the  State  Tourism  Development  Corporations,  a  tourism  potential  survey  of  each
 State  with  a  view  to  (i)  identify  tourist  centres  from  the  angle  of  international,  national  and
 local  importance;  (ii)  determine  facilities  to  be  provided  at  each  of  these  centre  and  their
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 and  state  sectors.
 financial  implications;  and  (iii)  ass  €5[00715191111165  for  their  implementation  in  the  Central

 Statement

 During  the  Fifth  Plan  period  tourist  facilities  have  been  provided/proposed  at  the

 following  centres

 1.  Department  of  Tourism
 Centre  Facility  provided

 1 a  ‘Amritsar  Youth  Hostel
 2  Aurangabad  Youth  Hostel
 3.  Bhopal  Youth  Hostel

 Dalhousie  Youth  Hostel
 5.

 Darjeeling  लि  Youth  Hostel

 hinagar  Youth  Hostel
 7  Hyde  rabad  Youth  Hostel

 Madras  Youth  Hostel

 Mysore  Youth  Hostel

 LO,  Nainital  Youth  Hostel
 11  Panaji  Youth  Hostel
 12,  Youth  Hostel Panchkula
 13,  Patni  Top  Youth  Hostel
 14,  Puri  .  Youth  Hostel
 15.  Pondicherry  Youth  Hostel
 16  Trivandrum  Youth  Hostel
 17  Darjeeling  .  Tourist  Bungalow
 18  Dharamsala  Tourist  Bungalow
 19  Jaisalmer  Tourist  Bungalow
 20  Ludhiana  Tourist  Bungalow
 21  Mantralaya  Tourist  Bungalow
 22  Porbander  Tourist  Bungalow
 23  Sewagram  Yatri  Niwas
 24.  Warangal  Tourist  Bungalov.
 25.  Dandeli  Forest  Lodge
 26  Bharatpur  cd  Forest  Lodge
 27.  Jaldapara  e  Forest  Lodge
 2d.  Kaziranga  Forest  Lodge
 29:  Forest  Lodge
 30.  Sahibi  Nadi  Cafetaria-cum-retiring  room.

 31.  Gulmarg  Development  of  winter  sports  facilities.

 32.  Kovalam  e  Development  of  beach  tourism  facilities.

 33  Goa.  क  Hydrographic  survey  along  the  main  beaches
 of  Goa  to  determine  safe  area  of

 aquatic  sports  activities.

 34  Manali  .  Preparation  of  master  plan  (land-use  plan)
 indicating  location  of  facilities  and  en-
 vironmental  control.

 35  Vasistha  Hot  Water  Springs  Hydrographic  survey  of  the  hot  springs  to
 (Kulu  Valley)  determine  further  development.

 36  Jaipur  Improvement  of  the  road  between  Nahar-
 gath  and  Jaigarh  forts.

 37  Haldighati  f  the  area.
 Landscaping

 of  a  portion  o

 112



 5  1977
 nr  अ ि ब अ प्रश्नों  के  लिखित

 उतर

 38.  Agra.  Landscaping  of  the  area  between  the  Taj
 Mahal  and  the  Fort,

 39.  Sravasti/Kus  hinagar 1.६  Preparation  of  master  plans  (land-use  plans)
 and  development  of  accommodation  and
 other  facilities.

 40.  Bodhgaya/Sarnath/Badami/Pattadkal/  Preparation  of  master  plans  (land-use
 Aihole/Hampi  &  Fatehpur  Sikri/Konark  plans)  indicating  location  of  facilities,

 landscaping  and  environmental  coniro!.

 Il.  India  Tourism  Development  Corporation

 The  ITDC  has  constructed  hostels  at  Patna,  Calcutta  airport  and  Kovalam  and  has
 converted  the  Lalith  Mahal  Palace  Hotel  at  Mysore  for  operating  as  a  hotel.  It  is  adding
 50  rooms  to  the  Qutab  Hotel  in  Delhi,  and  has  plans  to  provide  additional  550  rooms  in
 Delhi.  It  also  plans  to  construct  a  100-room  Reception  Centre-cum-hotel  at  Agra,  and
 add  67  rooms  to  the  Reception  Centre-cum-hotel  under  completion  at  Jaipur.

 Plans  are  also  underway  to  construct  a  500-bed  Janta  Hotel  in  Delhi.

 Earaings  and  expenditure  of  Air  India  and  Indian  Airlines

 6434.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yaday  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  earnings  and  expenditure  of  the  Air  India  and  the  Indian  Airlines  during  the
 1851  three  years,  separately

 (b)  whether  Government  propose  to  formulate  any  scheme  to  make  these  services  zmore
 efficient;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)  The  earn-

 ings  and  expenditure  of  Air-India  and  Indian  Airli  all! nes  for  the  last  three  years  were  as  follows:

 ee  फरक  कत  काता  तत
 1974-75  1976-77"

 a  1975-76  are

 Rs.  in  ial  chs)
 AIR-INDIA 4

 Total  Revenue  13712  20161  27454

 Total  Expenditure  14597  19526  25695

 Net  Surplus/(Deficit)  (885)  635  1759

 INDIAN  AIRLINES

 Total  Revenue  9805  .3

 11237.5 Total  Expenditure  9703.7  10338 .5

 779, 5  1137.5 Net  Surplus/(Deficit)  101
 =

 *Subject  to  audit.

 (b)  and  (c)  Improvement  of  air  services  is  a  continuous  process.  The  Government
 have  also  set  up  a  Committee  on  Air  Trans  port  Policy  to  consider..and  recommend  inter
 alia  measures  for  ensuring  coord  1  between  Air-India  and  Indian  Airlinés  with a  view to  achieving  optimum  utilization  the  capacity  available  with  the  two  Air  Corporations.
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 Development  of  Lake  Area  in  Hazaribagh  (Bihar)  as  an  International  Tourist  Spot

 6435.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state  whether  Government  propose  to  develop  the  large  lake  area,  which  is

 situated  near  a  hill  of  Hazaribagh  in  Bihar  and  which  is  itself  a  very  beautiful  place,  as
 an  international  tourist  spot  because  this  lake  is  comparable  with  t  he  lakes  of  Switzerland  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  There  is  no

 in  the  Central  Sector  to  develop  the  large  lake  area  near  Hazaribagh  in  Bihar.

 जोवन  बीमा  निगम  द्वारा  किराये  पर  लिए  गए  श्रतिथि  गह  श्र  उनका  रखरखाव

 6436.  श्री  Weare  झा  :  क्या  वित्त तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  दिल्ली  में  कितने  अतिथि  गृह  किराए  पर  लिए  हैं

 उनका  रखरखाव  कर  रहा

 जीवन  बीमा  निगम  के  क्षेत्र,य  ale  दिल्लो  के  स्थानीय  vara  द्वारा  कितने  म्रतिथि

 गृहों का  रखरखाव  होता  ak

 अतिथि  गृहों  के  कर्मचारी  ate  रसोई  श्रादि पर  कुल  कितनी  राशि  खर्च  होती  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  श्रौर  दिल्ली  में

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  उत्तर  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  चार  अतिथि  गृह  हैं  जो  निगम  की  अपनी

 इमारतों में  हैं  ौर  ये  अतिथि  गृह  मुख्यरूप से  निगम  के  कर्मचारियों  के  उपयोग  के  लिए  हैं  जो
 जीव  न

 बीमा  निगम  के  नियमों  के  शभ्रनूसार  वहां  ठहरने  का  ad  देते

 इन  श्रतिथि  गृहों  के  किराये  पर  या  इनकी  रसोईयों  परे  कोई  खर्च  नहीं  किया  जाता  |  वर्ष

 1976-77  के  दौरान  इनकी  देखभाल  करने  वालों  के  पारिश्रमिक  पर  27,031  खं  हुमा  पौर

 बिजली  ak  सफाई  के  खर्च  के  लिए  12,371  रुपए  wer  किए  गए

 कालो  नदी  पनबिजली  परियोजना  के  लिए  fara  बेक  से  सहायता

 6437.  श्री  के०  मालनना  :  क्या  वित्त  राजस्व  श्र  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 भारत  सरकार  ने  कर्नाटक  में  काली  नदी  पनबिजली  परियोजना  के  लिए  विश्व  बैंक  से  ० जा

 सहायता  प्राप्त  की  उसका  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 यह  परियोजना  कब  तक  पुरी  हो

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  विश्व  बैक  से  कर्नाटक

 में  काली  नदी  जलविद्युत  परियोजना  के  लिए  कोई  सहायता  नहीं  ली  गई  है  लेकिन  परियोजना  के

 अरब  अधिक  विकास  के  कुब्त  कोष  ने  लगभग  5  करोड़  डालर  का  एक  ऋण  देना  स्वीकार  कर

 लिया है  ।

 परियोजना  की  वर्तमान  प्रगति  को  देखते  हुए  यह  श्रनूमान  है  कि  इस  परियोजना का
 135

 मेगावाट  का  पहला  बू  निट  1978  में  शर  दूसरा  1979  में  चालू  हो  जाएगा ।
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 मंत्रालयों को  आवंटित  स्टाफ  कारें

 6438.  श्री  Fo  मालनना :  क्या  वित्त तथा  राजस्व  बे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 15  1977  तक  प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  को  कितनी  स्टाफ  कारों  का  Waza  कि  य

 सरकारी/निजी  प्रयोजनों  के  लिए  स्टाफ  कारों  का  प्रयोग  क  के  हकदार  व्यक्तियों  का

 ब्यौरा  कया
 ny

 कार  भत्ता  प्राप्त  करने  वाले  यदि  कोई  है  संख्या  कितनी  श्रौर

 (4)  क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्न  मंत्रालयों  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  स्टाफ  कारों

 की  संख्या  में  कमी  करने का

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिग  मंत्री  एच०  एम०  :  प्रत्येक
 मंत्रालय/विभाग

 alten  सचिवालय  में  प्रयोग  करने  के  लिए  15  1977  को  श्राबंटित  स्टाफ  कारों के  संबंध  में  सुचना
 का  एक  विवरण-पत्र  पप्रन्थालय  में  रखा  ।  देखिए  संख्या  एल०

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 सरकार  के  मुख्यालय  के  अन्दर  वास्तविक  सरकारी  ड्यूटी  पर  स्टाफ  कार  का

 प्रयोग  करने  के  लिए  हकदार  परन्तु  सक्षम  प्राधिकारी  की  लिखित  स्वीकृति  के  सिवाय  मुख्यालय
 से  बाहर  की  यात्राद्ों  के  लिए  स्टाफकारों  को  प्रयोग  नहीं  किया  जाना  होता  बशर्तें  कि  किसी  तरह

 से  सरकारी  श्रावश्यकताओओं  में  बाधा  न  पड़े  श्रौर  निर्धारित  दरों  पर  mara  कर  दी  तो  श्रधिकारियों

 जो  उप  सचिव  की  हैसियत  से  नीचे  के  नहीं  एक  सीमित  सीमा  तक  ड्यूटी  भिन्न

 यात्राओं  पर  स्टाफ  कारों  को  इस्तेमल  करने  की  अझ्रनुमति  होती  है  ।

 प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  के  मुख्य  सचिवालय  में  काम  करते  वाले  ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या

 के  संबंध  में  जो  कार  भत्ता  पा  रहे  कुछ  मंत्रालयों  से  प्राप्त  कर  ली  गई

 है  att  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  पत्न  ह  )  [aearera  में  रखा  गया  देखिए  संख्या

 एल०  में  दे  दी  गई  है  ।  शेष  मंत्लालयों/विभागों  के  संबंध  में  सुचना  तत्काल  उपलब्ध

 नहीं  है  ate  इसे  ad  एकत्र  किया  जाना  इसे  यथासंभव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 परन्तु  मंत्रालयों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वें  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  उनके

 द्वारा  रखी  हुई  स्टाफ  कारें  उनकी  से  अधिक  न

 श्रशोक  होटल  के  कर्मचारियों  के  मंहगाई  भत्ते  में  वृद्ध

 6439.  श्री  सो०  Fo  चर्द्रप्पन

 at  कचरुलाल  हेमराज  जेन

 क्या  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  ने  श्रशोक  होटल  एम्प्लाईज  यूनियन
 तथा  के  साथ  अशोक  होटल  के  श्रमिकों  के  मह  गाई  भत्ते  में  एक  1973

 से  वुद्धि  करने  के  बारे  में  समझौता  किया  था  किन्तु  इस  समझौते  को  wa  तक  क्रियान्बित  नहीं  किया

 श्रौर

 ्
 यदि  तो  समझौते  को  त्रियान्वित  न  करने  के  क्या  कारण
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 डोट न पर्यटन  श्र  नागर  विसानन  मंत्रो  i  पुरूषोत्तम  :  श्रौर
 ग्रशोक ह

 के  प्रबन्धक  वर्ग ने  19-1-1974  वेतन-मानों  का  संशोधन  महंगाई  भत्ते  को  मूल  वेतन  के  साथ

 मकान  किराया  ad  तथा  भोजन  भत्ते  श्रादि  में  वृद्धि  करने  के  बारे में  श्रशोक  होटल  wars

 यूनियन  तथा  अशोक  होटल  कर्मचारी  संघ  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  किये  गये  समझौते  के  ज्ञापन  पत्र  पर

 हस्ताक्षर  महंगाई  भत्ते  के  बारे  में  इस  फैसले  में  सर्वसामान्य  रूप  से  महंगाई  भत्ते  में  से
 90

 रुपये
 की  राशि  मूल  वेतन  में  जोड़ने  और  महंगाई  भत्ते  के  बकाया  भाग  को  निर्वाह  सूचकांक  में  जोड़ने  की  व्यवस्था

 की  गयी  थी  1-4-1973  से  महंगाई  भत्ते  की  Arar a में  वद्धि  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  तथापि

 फैसले  से  पहले  18-12-73  को  इन  यूनियनों  के  साथ  एक  समझौता  हुंग्रा  था  जिसके  श्रनुसार  महंगाई  at

 के  हिसाब  के  फार्मूले  के  संशोधन  अर्थात्  महंगाई  मत  को  निर्वाह  सुचकांक  में  जोड़ने  की  मांग
 पर

 यूनियनों
 के  साथ  फिर  विचार-विमशें  किया  जाना  जबकि  महंगाई  qd  के  संशोधन  के  प्रश्न  पर  श्रभी  विचार

 हो  रहा  सरकार  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  गैर-प्रधिकारी  कर्मचारियो ंके  वेतद-मान  को

 संगत  बनाने  के  लिये  एक  समिति  का  गठन  कर  दियाहै  ।  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  समिति  इन

 रियों  के  कार्य-क्षेत्र  की  श्र  ध्यान  किये  बिना  सबके  लिये  समान  महंगाई  भत्ते  के  फार्मूले  सहित  एक

 वतनमान  वेज  tz FAT)  तेयार  करने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  करेगी

 पंजाब  नेशनल  बेक  को  पदोन्नति  संबंधी  atta

 6440.  श्री  सो०  के०  चरद्रप्पत  क्या  वित्त  तथा  राजस्व ate  बेकिंग  मंत्री  az  बताने  की  कप

 करेंगे कि  :

 कया  पंजाब  नेशनल  बैंक  के  प्रबन्धकों  ने  कलर्कों  atx  विशष  सहायकों  की  afaatat  को

 पद  पर  पदोन्नति  के  बारे में  पदोन्नति  नीति  समझौते  जो  1973  में  किया  गया  एक-पक्षीय  निर्णय

 से  समाप्त कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ate  इस  मामले  का  cater  कया

 क्या  प्रबन्धकों  ने  अपने  पर्सनल  डिवीजन  सर्कुलर  संख्या  232,  दिनांक  21  1976

 के  द्वारा  एक-पक्षीय  पदोन्नति  नीति  नियम  घोषित  किया  तथा  इसे  अ्ापात  स्थिति  के  दौरान  मनमाने  ढंग

 से  लागू  किया  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  श्रौर

 क्या  सरकार  का  aa  इसे  पुनरीक्षित  करने  तथा  कर्मचारियों  की  ट्रेड  यूनियन  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  बातचीत  करके  समझौता  करने  का  विचार

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  और  पंजाब  नेशनल
 बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  लिपिकों  ote  विशेष  सहायकों  की  श्रधिकारियों  आदि  के  रूप  में  पदोन्नति

 संबंधी  नीति  और  तरीके  के  बारे  में  बैंक  ate  झखिल  भारतीय  पंजाब  नेशनल  बैंक  कर्मचारी  महासंघ

 के  बीच  16  1973  को हुआ  समझौता  1  1973  से  तीन  वर्षों  की  श्रवधि  के  लिए  लाग

 हो  गया  था  शर  उसके  वाद  भी  वह  तब  तक  बाध्यकारी  रहेगा  जब  तक  एक  पक्ष  समाप्त
 न्

 करनें के  आशय  का  दो  महीने  का
 '

 लिखित  नोटिस  दूसर  पक्ष  को  नहीं  देता  ।  बंक  ने

 नोटिस  देने  के  बाद  समझौते  को  समाप्त  कर  दिया  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  समझौते  के  कार्यान्वयन

 में  कुछ  श्रसंगतियां/कठिनाइयां  होने  के  कारण  उसे  समाप्त  कर  दिया  गया  कर्मचारियों  के  महासंघ

 ने  समझौते  की  समाप्ति  की  ade  कह  कर  श्रापत्ति  की  है  श्रौर  मामले  को  केन्द्रीय  सम्बन्ध  तन्त्र
 के  पास  ले  गया
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 5  1977  प्रश्नों  के
 लिखित

 उत्तर

 शर  पदोन्नति  की  संशोधित  नीति  को  बैंक  कें  निदेशक-मंडल  की  अनु
 > लेने  के  बाद  बनाया  गया  बैंक  के  अनुसार  संशोधित  नीति  पिछले  समझौतों  का  सुधरा  gar  रूप  t.

 क्योंकि  उससे  उन  ०५. पद  के  लिए  अपेक्षया  अधिक  संख्या  में  कर्मचारी  प्रतियोगिता  में  भाग  ले  जो

 समय  पर  खाली  होंगे  पौर  अआम-तौर  से  बैंक  के  कुशल  TATA  को  बढ़ावा  मिलेगा

 बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  पदोन्नति  की  नीति  पर  विचार  तथा  उसकी  समीक्षा  करने  के  लिए

 प्रबन्धकों  के  तीन  प्रतिनिधियों  ate  महासंघ  के  तीन  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  का  गठन  किया

 समिति  की  तीन  बैठक  हो  चुकी  हैं  ate  मामले  को  सुधारने  के  प्रयास  जारी

 area  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  द्वारा  विभिन्न  यनिटों  में

 नवीकरण पर  व्यय

 6441.  श्री  सी०  Ho  चन्द्रप्पन

 श्री  एम०  जी०  गुरूगय्यन

 क्या  पर्यटन  शौर  नागर  at  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों ने  वित्तीय  वर्ष  1973-74 से  1975-76.  तक

 श्रपनी  विभिन्न  यूनिटों  के  नवीकरण  पर  कुल  कितनी  धन  राशि  ad  की  तथा  प्रत्येक  यूनिट  में  किये

 गये  नवीकरण  कार्यों  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 अशोक  होटल  में  अधूरे  रिवोल्विग  टावर  tee  पर  कुल  कितनीਂ  धनराशि  खने  हुई
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्री
 :  एक  विवरण  संतग्न है

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  967/77]

 अशोक  नई  दिल्ली  के  श्रधूरे  रहे  रिवाल्विंग  टावर  रेस्टोरैंट  पर  10,28  लाख

 रुपए  की  राशि  निम्न  प्रकार  से  खर्च  कीं  गयी  है

 32  लाव

 रिवाल्विंग  में  20  लाव

 ए०  सी०  मशीनरी  46  i  थि

 हाई  स्पीड  लिपटें  30  लाख  रपए

 os ss  ाा  ब

 10.28  लाख  रुपए

 क a  eet  oe

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  की  वर्षगांठ  मनाने  पर  स्टेट  de  के  प्रबन्धकों  द्वारा  किया  गया  साधारण

 व्यय

 6442.  श्री  ए०  Ro  स  क्या  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  wat  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  प  श्रीमती  इन्दिरा ें  कि  स्टेट  बैंक  के  प्रबन्धकों  ने  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री
 गांधी  का  दिवस  मनाने  पर  maria  श्रौर  श्रसाधारण  खर्च  किया

 यदि  तो  इस  समारोह  पर  परे  भारत  में  कुल  कितना  as  किया  था

 11.7
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 क्या  स्टेट  बैंक  ऑफ  पश्चिम  बंगाल  ने  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  जन्म  दिन  मनाने

 पर  9,000  रुपये  खर्च  किये  और
 ~

 क्या  स्टेट  बैंक  की  सभी  ara  के  प्रबन्धकों  को  आदेश  गये  थे  कि  वें  श्रीमता द्
 a

 ire
 इन्दिरा  गांध्री  के  जन्म  दिन  के  अ्रवसर  पर  59  ऋण  खाताਂ  खोलें  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  :  श्र  भारतीय  x  बैंक  नें

 सूचित  छियया है  कि  कठिन  परिश्रम  त्रौर  अधिक  बचत  करने  के  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  के झ्राह्वानें  पर  उसने  यह

 निर्णय  किया  था  कि  19  1976  को  समाप्त  सप्ताह  के  दौरान  सारे  स्टेट  बैंक  समूह  में  रचनात्मक  कार्यक्रम

 चला  कर  उनके  जन्म  दिवस  पर  उनको  श्रभिनन्दन  किया  जाये  ।  इस  कार्यक्रम  में  के  बचत

 खाते  समाज  के  वर्गों  को  ऋण  मंजूर  वृक्षारोपण  रक्तदान  केम्पों  का

 बैक  द्वारा  वित्तपोषित  प्रतिष्ठानों  पर  बैंक  स्टेंट  बैंक  की  तखती  प्रदर्शित

 गांवों  सौर  गंदी  बस्तियों  को  अपनाना  शामिल  ari

 भारतीय  स्टेट  बैंक  की  बांकुरा  शाखा  में  जन्म  दिन  मनाने  पर  कोई  राशि  खर्चे  नहीं  की
 गई

 ग्रलबत्ता  उसने  उपर्थक्त  कार्यक्रमों  के  प्रसंग  में  6,393. 65  रुपये  खर्च  किये  थे  ।

 भारतीय  स्टेंट  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  स्टेट  बैंक  समूह  की  सभी  Waal
 के

 प्रबन्धकों

 को  झ्ादेश  दिये  गये  थे  कि  13  से  19  1976  के  सप्ताह  के  दौरान  बच्चों/विद्यार्थियों  के  कम  से

 कम  59  बचत  खाते  खोलें  र  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  सदस्यों  को  कम  से  कम  59  ऋण  मंजूर

 स्टेट  बैंक  को  i)  शाखा  द्वारा  छोटे  तथा  बड़े  कर्जदारों  को  दी  गई  धनराशि

 6443.  श्री  Uo  के०  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  स्टेंट  बैंक  की  बांकुरा  शाखा  ने  छोटे  तथा  बड़े  कर्जदारों  को  10  लाख  रु०  के  ऋण

 दिये  जैसा  कि  समाचार  पत्र  दिनांक  17  1976)  में  प्रकशित  gat

 क्या  उक्त  बांकुरा  शाखा  ने  छोटे  तथा  छोटे  किसानों  के  स्थान  पर  एक  व्यक्ति

 को  गांजे  के  उत्पादन  के  लिये  1  लाख  रुपये  का  ऋण  देना  श्रधिक  उपयुक्त  समझा  र

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  शौर  भारतीय  स्टेट

 बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  1976  की  स्थिति  के  श्रनुसार  उसकी  बांकुरा  शाखा  ने  11.  13
 t

 लाख  रुपये
 निम्नलिखित

 वर्गों  के  ऋणकर्त्ताश्रों  को  उधार  दिये

 कार्यकलाप  का  प्रकार  खातों  की

 गई  सीमाएं

 रुपयों

 में  )

 चिभेदी  ब्याज  पप  कफा  210  1  36

 85 402

 e  95  + 3  छोटे  व्यावसायिक  ऋणकर्त्ता

 छोटे  dara के  शद्यो गिंक  ऋण  कर्ता  80  7S
 लिटाए ne  oe  we  ee

 787  11  12

 उपर्यक्त  श्रम्रिमों  में  से  40.000  रुपये  की  राशि  बैंक  की  कृषिक  वित्त  योजना  के  were  म

 की  काश्त  करने  के  लिए  एक  व्यक्ति  को  दी
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 14  1899  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 स्टेट  बेक  श्राफ  इंडिया  कलकत्ता  के
 जनरल

 मेनेजर  के  चिकित्सा  बिलों  को

 of  rf

 6444.  श्री  ए०  Fo  साहा  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  स्टेट  बैंक  ग्राफ  कलकत्ता  के  जनरल  श्री  To  एस०  पुरी  ने  श्रपनी

 पुत्री  के  दांत  को  सुन्दर  बनाने  पर  व्यय  हुए  10,000  रुपयों  के  चिकित्सा  बिल  की  प्रतिपूर्ति  कराई

 क्या  कंतिवर्धक  शल्य  चिकित्सा  पर  हुए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  की  जा  सकती

 क्या  यह  वहीं  श्री  पुरी  हैं  जिनकीं  दिल्ली  में  स्टेट  बैंक  ae  सरकार  के  बीच  सम्पर्क  स्थापित

 करने  के  fad  नई  नियुक्ति  की  गई  a

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 तथा  राजस्व  श्र  बैंकिग  मंत्री  एच ०  एम०  :
 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित

 किया  है  कि  श्री  ए०  To  पुरी  द्वारा  श्रपनी  लड़की  के  दातों  के  इलाज  के  लिये  प्रस्तुत  गये

 1458.  75  रुपये  के  बिल  की  प्रतिपूर्ति  कलकत्ता  स्थित  बैक  के  स्थानीय  कार्यालय  द्वारा  14  1975  को

 की  गई  थी  क्योंकि  बैंक  के  चिकित्सा  श्धिकारी  द्वारा  प्रमाणित  किया  गया  था  कि  यह  राशि  दातों  के

 इलाज  की  है  न  कि  ated  शल्य

 बेक  के  श्रधिकारियों  के  लिए  am  चिकित्सा  सुविधा  योजना  के  अन्तर्गत  सौंदय  शल्य
 tat

 चिकित्सा  के  द  रक  प्रतिपूति  नहीं  की  जाती

 पा «न  ण शर  भारतीय  स्टेट  बेक  197¢  में  श्री  ares  स०  पुरी  को  नई  दिल्ली

 में  बैंक  का  सम्पर्क  काय  करने  के  लिए  महाप्रवन्धक  निर्धारण  शौर  कार्यक्रम  )  के  रूप  में  नियुक्त

 कपि  क्योंकि  इस  पद  का  काम  करने  के  लिए  उन्हें  बैंक  द्वारा  योग्य  पाया  गया  था

 Export  of  Tobacco

 6445.  Shri  Ishwar  Chaudhary  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  name  of  the  country  which  imports  tobacco  from  India  in  the  maximum
 quantity;  and

 (b)  the  name  of  the  agency  in  India  which  has  been  entrusted  with  the  work  of  expor.
 of  tobacco?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  United  Kingdom.

 (b)  The  regulation  and  promotion  of  export  of  tobacco  is  the  responsibility  of  the
 Tobacco  Board,  Guntur,  Actual  exports  are  effected  by  exports  registered  with  the  Board.

 नसवार पर  उत्पादन  शुल्क

 6446.  श्रीमती  मृणाल  गोरे  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  यह  बताने  की  कपा  करेगें

 fe

 कया  नसवार  पर  उत्पादन  गुल्क  लगाया  गया

 कितने  लाइसेंसधारियों  से  उक्त  शुल्क  वसूल  किया  शर
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 a  ु

 वर्ष  1975-76  में  कुल  कितना  शुल्क  एकत्न  किया  गया
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेकिंग  मंत्री
 एच०  Gao  :  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 त्र  नमक  1944  की  प्रथम  अ्रनुसुची  की  मद  4.11(6)  के  नसवार  उत्पादन  शुल्क

 लगने  योग्य है  ।

 31  1976  नसवार  के  निर्माण  में  लगे  लाइसेंसघारियों  की  संख्या  1015

 1975-76  नसवार  वसुल  हुए  केन्द्रीय  उन्तपादन  शल्क  की  कुल  रकम  1.05  करोड़

 रुपये थी  ।

 राष्ट्रीयकृत  ast  द्वारा  कर्नाटक  के  छोटे  किसानों  को  at  गई  धनराशि

 6447.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौडा  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गत  तीन  वर्षों  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  कर्नाटक  राज्य  में  छोटे  किसानों  पांच

 एकड  की  भूमि  को  कृषि  प्रयोजनों  के  लिये  कितनी  धनराशि  श्रौर

 उपयुक्त  श्रवधि  में  उपरोक्त  राज्य  के  बड़े  किसानों  को  कितनी  धनराशि  दी

 तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :
 ate  (@)  कर्नाटक

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  दिये  गये  प्रत्यक्ष  अ्रग्रिमों  की  1974,1975  1976

 wa  में  बकाया  राशि  के  जोतवार  वितरण  की  उपलब्ध  सूचना  नीचे  दी  जा  रही

 erat  में

 क़षक की जोत की  जोत ae क
 $e  न

 2.5  10  एकड़ से 2.  5  एकड़  एकड़  से  एकड़ से
 तक  5  एकड़  तक  10  एकड़  afar

 are  1974

 भारतीय  स्टेट  बैक  99  222.69  363.31

 राष्ट्रीयकृत  बैक  147  300.74  43C.45  103  2.98

 ee

 247  17  8.0 74.0  65  1396.  26.0

 ना  ना

 ara  1975

 भारतीय  स्टेट  बैंक  199.  21  246.47  308.41  457.26

 राष्ट्री  यक्कत  बूँ  के  271.  332.02  512.49  1312.07

 न्  नन  ना  कल ह  कक  बन  न  न

 470.81  578.56  820.90
 hd

 Gs
 उठे
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 5  1977  के  लिखित  उत्तर

 1

 माच॑  1976

 भारतीय  स्टेट  बैक  336.61  428.77  473.77  838.13

 ce
 राष्ट्रीयकृत  बैंक  484.  95  633.56  CO  .22  1889.34

 लना  न  ना  नन

 9  ?  i  36

 am
 naeee

 १8  2727.47

 टिप्पणी  ः  ऊपर
 ह  qa  गये  जोतवार  प्रत्यक्ष  कृषक  ऋणों  में  कृषि  के  लिए  गये  अ्रल्पावधिक  और

 दीर्घावधिक  ऋण  शामिल  हैं  किन्तु  मुर्गी  पालन  श्रादि  जैसे  तत्संबंधी  कार्य  कलापों  के

 लिए  दिये  गये  ase  ऋण  शामिल  नहीं  हैं  क्योंकिं  उनका  जोतवार  ब्यौरा  रखा  नहीं

 Laxmi  Vilas  Palace  Hotel  Udaipur  (Rajasthan)

 6448.  Shri  Bhanu  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  profit  earned  from  Laxmi  Vilas  Palace  Hotel,  Udaipur  (Rajasthan)
 during  1976-77;

 (b)  whether  Government  have  prepared  a  scheme  for  expansion  of  the  hotel,  keeping
 in  view  the  importance  of  Udaipur  as  a  tourist  resort;  and

 (c)  if  so,  the  main  outlines  of  this  scheme?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)  The
 accounts  for  1976-77  are  under  audit.  On  the  basis  of  the  provisional  accounts,  the  Laxmi
 Vilas  Palace  Hotel,  Udaipur  incurred  a  loss  of  the  order  of  Rs.  0.88  lakhs  during  1976-77.

 (b)  No,  Sir,  not  at  present.

 (c)  Does  not  arise.

 Import  of  Machinery  by  J.  K.  Industries,  Kankroli

 6449.  Shri  Bhanu  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state  the  value  of  machinery  imported  from  M/s  General
 Tyres  Company,  U.S.A.  by  the  management  of  the  J.K.  Industries,  Kankroli  (Rajasthan)
 for  their  Udaipur  Tyres  Factory?

 The  Minister  of  Commerce  and
 M/s  J.  K.  Industries-Ltd.,  have  bee

 Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia):

 in  favour  of  their  tyre  unit  at  Kan
 n  issued  six  import  licences  in  the  years  1974  and  1977

 valued  Rs.  7,64,63,142/-
 kroli,  Udaipur  (Rajasthan)  for  the  import  of  machinery

 from  USA,  Holland,  France,  Italy,  U.  K.,  West  Germany  and
 Japan.

 Out  of  this,  the  value  of  machin  ery  allowed  for  import  from  M/s.  Gerera  Tyre International  Inc.,  USA  is  Rs.  1,4  3,73,076/.  Information  about  actual  imports  from  this.
 company  is  not  available.

 Export  of  Sugar

 6450.  Shri  Mahi  Lat  : .  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Suppli  and  Co-
 operation  be  pleased  to  state  t  he  quantity  of  sugar  exported  during  1975-76  thinugh  State Trading  Corporation  and  the  names  of  impor  Tings  COIL Lig  र द

 oa itries?
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 Written  Answers  to  Qu  ons  August  5  1977

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Moban  D  haria) :
 11.8735  lakh  tonnes  of

 sugar  was  exported  by  the  State
 Trading

 Corporation  0  f  India

 during  1975-76.  The  our  a  ‘wise  exports  were  as

 ना

 Country  1975-76
 Qty

 lakh
 Mt)

 rm  र
 2.42 U.S.A

 U.K  0.63

 1.09 Indonesia

 Egypt  1.80

 0.58 Sudan

 Jordan  0.20

 Tran  3.33

 Aden/Mukalla  0.12

 Iraq  0.09

 0.33 Yemen

 Sri  Lanka  0.10

 0035 Maldives

 Afghanistan  0.21

 0.46 Rumania

 Portugal  0.12

 0.06 Nepal

 Tunisia  0.11

 Tanzania  0.11

 Somalia  0.11

 11.8735

 a  जातियों/जनजातियों  के  प  एक  के  अधिकारी

 eon
 बताने की  कृपा 6451.  श्री  आ्ार०  एल०  करील  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  यह

 करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  में  श्रनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  श्रेणी  एक  के  कितने  अधिकारियों  की

 सेवावधि  18  वर्ष  परो  हो  गई  है

 संयुक्त  सचिव  के  पद  पर  नियुक्ति  की  क्या  कसौटी  है  तथा  श्रनुसुचित  जाति/जनजातियों

 के  कितने  झधिकारी  संयक्त  सचिव  के  पदों  पर  है ं?

 वित्त  तथा  राजस्व  आर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :
 श्रौर  वित्त  मंत्रालय

 में  श्रनुसुचित  जाति/जनजाति  का  कोई  भी  ऐसा  अधिकारी  नहीं  है  जिसने  श्रेणी  प  में  15  वर्ष

 की  सेवा  पूरी  की
 न

 ही  इस  वर्ग
 का

 कोई  ऐसा  अधिकारी  है  जो  संयुक्त  सचिव
 के

 पद  पर  कायें
 स्प  थे  fry!

 ब्र  रहा  जहां  तक  संयुक्त  सचिव  के  1  |  हुए  हद  ह  क्ति  के  लिए  कसौटी  का  संबंध  है  यह  उल्लेख  किया
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 14  1899  प्रश्नों
 कै

 लिखित  उत्तर

 जाता  है  कि  भारतीय  प्रणासन  सेवा  wie  केन्द्रीय  सेवाओं  के  श्रेणी  के  जिन  nfs  feat  की  17

 वर्ष  की  सेवा  हो  वे  ऐसी  नियुक्तियों  के  लिए  विचार  fea  जाने  के  गात्र  होते  पात्र  में  से

 गूणावगुण  के  ara  पर  निर्धारित  कार्याविधि  के  श्रनुसार  चयन  क्या  जाता

 श्रायकर  विभाग  में  श्रनुसुचित  जातियों  site  जनजातियों  के  अधिकारों

 6452.  श्री  श्रार०  एल०  कुरील :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व शर  बेकिंग  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क
 f

 )  झ्रायकर  विभाग  में  कितने  झायक्र  अधिकारी  ak

 उनमें  कितने  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  तथा  उनमें  से  कितने  सेंट्रल

 सकिलों  शौर  कम्पनी  सकिलों  में  विशेष  वेतन  वाले  पदों  पर  नियुक्त  हैं  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  :  श्र  30-7-1977

 की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्न  श्रायकर  अधिकार  क्षेत्रों  में  के  1275  अ्रायकर  aferarey  और

 के  2044  ग्रायकर  श्रधिकारी  इनमें  से  श्रेणी ॥  के  142  श्रायकर  afar  शर  श्रेणी ह  के  213

 झायकर  श्रनुसुचित  जाति/श्रनुचित  जनजाति  के  थे  ।  केन्द्रीय  परिमण्डल  के  विशेष-वेतन  वाले

 पद  ale  कम्पनी  परिमण्डल  के  पदों  पर  अधिकतर  श्रेणी  के  श्रायकर  श्रधिकारी  तैनात  हैं  ate  श्रेणी 1

 के  142  झ्रायकर  अधिकारियों  में  से  17  श्रनुसूचित  जाति/श्रनुसूचित  जनजाति  के  श्रधिकारी  ऐसे  पदों

 पर  तैनात हैं

 उत्तर  प्रदेश  के  सहायक  श्रायकर

 6453  शार ०  एल०  करोल  क्या  वित्त  तथा  uma  शौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की

 करेंगे कि  १

 एसे  सहायक  श्रायकर  Tata  की  कितनी  संख्या  है  जो  उत्तर  प्रदेश के

 उनमें  से  कितने  अनुसुचित  जाति/जनजाति  के  ate

 उत्तर  प्रदेश  के  ऐसे  सहायक  श्रायकर  WTAaAT »  की  कितनी  संख्या  है  जो  ही  राज्य

 में  नियुक्त हैं  ?

 बित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  (at  एच०  एम०  :.  श्रायकर  के  सहायक  BTA
 के  qs

 में  ऐसे  108  श्रधिकारी  हैं  जो  उत्तर  प्रदेश  के  मूल  निवासी

 उनमें  से  10  अधिकारी  भ्रनुलूचित  जनजातियों  के  श्र

 30  सहायक  श्रायकर  war जो  उत्तर  प्रदेश  के  मूल  निवासी  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्न

 स्थानों  पर  संवर्ग  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  एक  श्रधिकारी  उसी  राज्य  में  संवर्ग  बाह्म  पद  पर  काय॑  कर

 रहा

 विदेशों  में  art  कर  रहे  काफी  बो  कार्यालय

 6454.  जी०  वाई०  ग्  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  काफी  बोर्ड  योजना  के  पर्यवेक्षण  के  श्रन्तर्गत  विदेशों  में  भी  काफी  बोर्ड  के  कर्यालय
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 (a)  यदि  at  तो  काफी  वा  निर्यात  संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  भारत  सरकार  को  उक्त  एजेंसी

 के  माध्यम  से  कितना  लाभ  हो  न्रार्

 अन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  इस  समय  काफी  बोर्ड  के  कार्यालय  काम  कर  रहे  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  नहीं

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठता

 उत्तर  प्रदेश  के  बुनकरों  की  दयनीय  स्थिति
 6455.  श्री  के०  ए०  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  में  बनकरों  उनके  परिवारों  की  ae  रंगों  श्रौर

 awa  रासायनिक  पदार्थों  के  मलय  में  तेजी  से  वद्धि  के  फलस्वरूप  इस  उद्योग  के  समक्ष  आये  वित्तीय
 संकट

 के  कारण  दयनीय  स्थिति  की  ्रोर  दिलाया  गया

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सरकार  द्वारा  बृनकरों  के  नाम  से  दी  जाने  वाली  सभी  सुविधाओं

 की  बड़े  व्यापारियों  श्रौर  बिचौलियों  द्वारा  झपट  लिया  जाता  है

 क्या  बुनकरों  को  स्टेपल्स  रंग  ae  अन्य  रासायनिक  पदार्थ  सप्लाई  करने  वाले

 लियों  atc  व्यापारियों  ने  विशेषकर  शभ्रापात  स्थिति  समाप्त  किये  जाने के  पश्चात  जमाखो री  ate  काला  बाजारी

 करना  रम्भ  कर  दिया  श्रौर

 यदि  हां  तो  बुनकरों  को  उचित  मूल्यों  पर  सुत  रंग  श्रौर  ger  रसायनों  की
 सप्लाई

 सुनिश्चित  के  जिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं/करने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :
 aft  हाल

 के  महीनों  में  स्टेपल्स  ae  तथा  रंजक  सामग्री  की  कीमतों  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 बुनकरों  को  कठिनाई  हो  रही  फिर  भी  जैसा  कि  प्रशन  में  सुचित  किया  गया  सरकार
 को  कोई

 जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारीं  के  श्रनुसार  कोई  भी  व्यापारी

 सहकारी  समितियों  का  सदस्य  नहीं  इसके  श्रतिरिक्त  सरकार  द्वारा  बनकरों  को  दीजाने  वाली  सुविधाओं

 का  प्रबन्ध  उनको  सीधे  किया  जाता

 सरकार  को  जमाखोरी  तथा  चोरबाजारी  के  किसी  मामले  की  सुचना  नहीं  मिली  है  तथा

 ये  बस्तुएं  मुक्त  बाजार  में  बेरोक  उपलब्ध  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  तथापि  रूई  के  मामले  में  सरकार  ने  भारतीय  रूई  निगम  के  माध्यम
 से

 रूई  झायात  करने  की  व्यवस्था  की  है  जो  भारतीय  रूई  की  मिलती  जलती  किस्मों  की  समान  कीमतों  पर

 उद्योग  को  सप्लाई  की  जायेंगी arr  ही  सरकार  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रीय वस्त्र  निगम  सहकारी  कताई

 मिलों  तथा  मिल  मालिक  संघ  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बातचीत  की  जिन्होंने मिल  से  चलते  समय  की

 कीमतों  पर  हथकरघा  बुनकरों  की  संस्थाश्रों  को  मात्राएं  उपलब्ध  कराने  श्रौर  इसके  श्रलावा  यदि

 आवश्यक  पाया  गया  तो  मिल  से  सीधे  वितरण  के  लिए  हथकरघा  बहुल  क्षेत्रों  में  डिपो  खोलने  के  लिए

 सहमति  प्रकट  की ।  प्रकार  विस्कोज  स्टेपल  फाइंवर  यान  की  उपलब्धता  बढ़ाने के  लिए  लगभग  3C.000

 मठ  टन  की  मात्रा  कप  ara  किया  गया  हैं  ताकि  घरेलू  उपलब्धता  की  अनुपूर्ति  की  जा  सके  ।  रंजकों  तथा

 रसायनों  के  बारे  म  राज्य  सरकार  तथा  शीर्ष  समितियों  को  निदेश  दिया  गया  है  कि  वे  स्वदेशी

 दीर्घाकालीन  झाधार  पर  सुपुदंगी  श्रनुंदेशों  सहित  पुख्ता  श्रादेश
 दें

 ताकि  वस्त्र  पर्याप्त  मात्ना  में

 तथा  निरन्तर  सप्लाई  करने  का  प्रयत्न  कर  सकें
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 1977  से  शरू  होने  वाले  वर्ष  के  लिए  रूई  तथा  सुती  धागे  की  उपलब्धता  उनकी

 कींसतों  पर  विचार  करने  के  लिए  रूई  तथा  aca  से  संबंधित  प्रतिनिधियों  के  साथ  इस  महीने  की  10

 तारीख  को  एक  बैठक  शभ्रायोजित  की  जाएगी

 सई  1977  में  इंडियन  एयरलाइंस  के  विमानों  के  उड़ानों  में  विलम्ब  के  कारण  कायघंटों

 की  हानि

 6456.  श्री  शिव  सम्पत्ति राम  :  क्या  wie  नागर  fantaa  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा

 करेंगे  कि

 977  में  इंडियन  एयरलाइंम  के  मख्य  मार्गों  को  नि  संबाय्ों  सें  विलम्त्र मई

 ait cul  था

 विलम्त्र से  उड़ान  किये  जाने  के  कारण  कितने  कार्यघंटों  को  हानि  हुई  ।

 |  ह
 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  att  at

 इंडियन  एयरलाइंस  विलम्ब  की  समथावधियों  का  गणनात्मक  रिकार्ड  नहीं  रखती  ।  इसके

 बिलम्ब  द्र  तथा  कार्य  निष्पादन  संबंधी  श्राकड़ा  का  संधारण  किया  जाता  है जोकि

 एयरलाइन्स  की  परिचालनात्मक  क्षमता  को  प्रतिविबित  करते  के  लिए  एक  उपयुक्त  श्रभिशसुचव  + ह्  विश्व

 भर  के  एयरलाइन  परिचालक  भी  इसी  प्रधा  का  श्रनुसरण  कर  रहे  द्

 1977  के  दौरान  15  मिनट  तथा  इससे  श्रधिव  की  देरियों  णा ie  रग्द् प  करने  को  घ्डनाश्ा

 ~ ‘a  c  as’
 तथा के  असधिर  पर  मुख्य  मार्गों  ट्रंक  पर  समग्र  रूप  विलम्ब  दर  था  काय  निष्पादन  निम्न

 प्रकार

 समग्र  रूप  से  विलम्ब दर  La  938  प्रतिशत

 समग्र  रूप  से  यथा  समय  काय  निष्पादन  638  (  प्रतिशत

 Transfers  of  Government  Employees  attaining  the  Age  of  55
 Years

 6457  Shri  Subhash  Ahuja :  Will  the  Minister  of
 Finance

 and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state  ;

 Whether  Governmeni  propose  to  issue-orders  to  the  effect  that  those  Government

 employees  who  attain  the  age  of  55  years  or  above  that  should  not  be  transferred

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  No,  511.0

 नसवार पर  उत्पादन  शल्क

 6458.  डा०  बापूकालदाते  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  qe  बतान  कां  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  नसत्रार  त्रौर  तम्त्रकू  निर्माताम्ों  के  संगठनों  से  agar  पर  निर्माण  कर  समाप्त  करने

 के  लियें  एक  ज्ञापन

 यदि  तो  उक्त  संगठनों  के  नाम  क्या  शौर

 मांग पर  क्या  का
 rare नाठ दी  की  गई  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  झौर  ifr  मंत्री  एच०  एस०  al  |

 जिने  कुछ  महत्वपूर्ण  संगठनों  से  इस  विषय  पर  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  च्े शन्ा  उनक  ताम
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 (1)  तमिलनाडु  तम्बाक  म्चेट्स  एसोसिएशन

 (2)  ware  स्माल  स्केल  स्तफ  मैन्यूफक्वरस  ।

 (3)  श्री  झानवाड़  चेम्बर  ग्राफ  कामर्स  एण्ड  गुजरात  |

 (4)  राजस्थान  स्नफ  मेन्यूफंब च  रस  ब्यावर  |

 स्माल  स्केल  स्तफ  इण्डस्ट्रीज  पंजाब  |

 (6)  महाराष्ट्र  स्नफ  मैन्यूफक्व रसे  बम्बई  |

 (7)  नम्वाकू  ्  ran  मैन्यूफक्चरसे  गुजरात  |

 (7)  सरकार  ने  भ्रभ्याविदनों  को  गयी  शुल्क  हटाने  को  मांग  स्वीकार  नहीं  को  है  ।

 जीवन  निगम  में  दैनिक  सजूरी  बदली  श्रमिकों  की  भर्ती

 6459.  to  बापू  कालदाते :  क्या  वित्त  राजस्व  ate  बेकिंग  संतरी  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  दैनिक  मजूरी  वाले  बदलो  श्रमिकों  को  भर्ती  करता

 रहा

 क्या  इन  श्रमिकों  को  नियमित  arta  tty ry  सतुगा  ड्
 न्

 छुटी  ate  न्य  सुविधाएं  नहीं  दी

 जातीं  जो  कि  स्थाई  कमेंचारियों  को  मिलतो

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  शोर

 दैनिक  मजूरी  श्रमिकों  की  निमुक्ति  को  प्रणाली  को  कब  समाप्त  किया  जायेगा ?

 वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेकिंग मंत्री  एच०  एस०  art  के  चौथी

 श्रेणी  के  कर्मचारियों  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  गैर  हाजिर  होने  पर  निगम  के  कार्यालयों  में  खाली  पदों

 बदली  कर्मचारी  रखे  जाते  हैं  ।  श्रामतौर  पर  ऐसी  नियुक्तियां  उम्मीदवारों  की  उस  में  दर्ज  व्यक्तियों  में

 से  को  जाती  हैं  जो  भर्ती की  मान्य  प्रक्रिया
 के  मुताबिक  तैयार की  जाती

 जिन  मामलों  में  बदली  कर्मचारी  की  नियुक्ति  एक  साथ  5  दिन  से  nfs समय

 के  लिए  होती  है  उनमें  उसे  उस  पद  के  वेतनमान की  न्यूनतम  राशि  श्रौर  भत्ते  दिए  जाते  जब  नियुक्ति

 5  दिनों  से  कम  को  झवधि  के  लिए  विस्तरित  हूँ  तो  9  रुपए  रोज  के  हिसाब  से  वेतन  दिया  जाता  है  ।

 चूंकि  यें  निधुक्तियां  विशुद्ध  रूप  से  श्रश्यायी  fer
 को  होती  इसलिए  इन  कर्मचारियों  को  स्वायी  कर्मचारियों

 जैसे  लाभ  नहीं  दिए  जाते  ।

 चूंकि  बदली  कर्मचारी  चौर्थी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  गैर-हाजिर  होने  की

 सूरत  में  झौर  oer  श्रश्रत्याशित  कार्यों  के  लिए  थोड़े  समय  के  लिए  रखे  जाते  हैं  इसलिए  जीवन  बीमा
 निगम  के  लिए  इस  प्रथा  को  समाप्त  करना  सम्भव  नहीं  प्रतीत  जब  कभी  किसी  स्वीकृति पद  की  स्थायी

 रूप  से  रिक्ति  होती  हैतब  इन  बली  कमेचारियों  को  शो  निर्गम  को  tara  नौकरों  में  लेने  के  लिए  विचार

 किया  जाता  है  ।
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 (wet  के  यात्रा  भसे  तथा  wat  व्यय  में  वद्ध

 6460.  डा०  बाप  —  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  शर  ब्रेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fe

 क्या  1975-76  धौर  1970-77 के  लेबायरोक्षा  काल  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  याला

 भत्ते  शर  यात्ना  व्यय  में  वृद्धि  हुई

 (@)  यदि  तो  क्या  इस  व्यय  में  कोई  वृद्धि  व्यापार  के  श्रनुपात  में  नहीं

 क्या  सिंडीकेट  बैंक  श्रौर  इलाहाबाद  बेक
 में  यह  श्रसाधारण  वृद्धि  हुई

 श्रौर

 यदि  at,  तो  इन  दो  बैकों  के  सम्बन्ध  में  1975-76  WX  1976-77  की  के  लिए

 द्प चार  में  ब्यौरा  क्या हैं
 ?

 वित्त तथा  राजस्थ  site  बेकिंग
 मंत्रो  एच ०  एम०  :

 से  यथा  सम्भव  सूचना

 इकट्ढी की  जा  रहे  सदन  के  पटन  पर
 दी  जायेगी

 ।

 नई  दिल्ली  में  सरकारी  होटलों  का  दर्जा  बढ़ाया  ज्ञाना

 6461.  एम०  राम  गोपाल  क्या  पर्यटन  नागर  सिमाननमंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगेकि

 क्या  सई  में  कुछ  होटलों  क  दर्जा  बढ़ाये  जाने  का  प्रस्ताव  शौर

 यदि  mw  1,  at  उन  होटलों  के  नाम  क्या

 पर्यटन  ate  तागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  जी  हां  ।

 लोदी  तथा  नई  fees

 स्टेनलेस  स्टोल  के  बर्तनों  के  मूल्य

 6462.  श्री  अझहमब एम० पटेल एम०  पटेल
 :

 कय  बिस  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगें कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  स्टेनलेस  स्टोल  को  चादरों पर  शुल्क  में  कमी  किये  जाने  के  बाद

 भी  स्टेनलेस  स्टील  के  बत॑नों  के  निर्माताश्रों  तथा  व्मापारित्रों  ने  अपने  उत्पादों  के  मूल्य  कम  नहीं  किये  a

 यदि  at,  तो  उनके  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  काथेबाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  तथा राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  तथा  राजस्व  श्रौर

 बैंकिंग  विभाग  की  दिनांक  19  1977  को  अधिसूचना  के  बर्तन  श्रेणी  के  स्टेनलैस  स्टील

 की  चादरों  के  लिए  सीमाशुल्क  मूल्यानुसार  320  प्रतिशत से  घटाकर  120  प्रतिशत  किया गया  था
 बाद  दिनांक  15  .1977  की  अधिसूचना  के  afcrraa  सीमाशुल्क  बढ़ाकर  मूल्यानुसार  220

 प्रतिशत  किया  था  ।  खनिज  धातु  व्यापार  निगम  जिसके  जरिये  स्टेनलेस  स्टील  के  बर्तनों
 के  निर्माण  हेतु  स्टेऩेत  tay  को  लाई  जातों  ata  श्रेणी  के  स्टेनलेस  स्टील  की  चादरों का

 मूल्य  32  wv  1977  से  घटा  दिया  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  स्टेनलैस  स्टील  की  चादरों

 के  मूल्य  में  की  गई  घटौती  प्रभाव  का  पता  तभी  लग  पायेगा  जय  निर्माताप्नों  को  समग्री  खनिज  तथा

 धातु  व्यापार  निगम  के  जरिये  घटे  र  लय  पर  प्राप्त
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 रात  हथकरघा उद्योग  का

 पटल  वाणिज्य  तब 6463.  श्री  श्रहमद  UH  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री यह
 बतान  को  कृपा ७०५० च  कि

 \  )  गुजरात  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  fara  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  कितनी

 राशि  मंजर  की  ak

 पे  ? गुजरात  सरकार  ने  slag  योजनाये  aren  की  श्र  कितने  लोग  लाभान्वित

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  वष  1976-77

 में  गुजरात  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तरगत  21.32  लाख  Fo  का  कुल

 न्यय  अनमोदित  किया  गया

 रु०  में  )
 es  ee च्चा  ा

 चके  15..00 गहन  विकास  परियोजना  |

 प्राथमिक ब बनकर  सहकारी  स  के  लिए  शे शेयर  पूंजी  भ्रंशदान  1.00

 हथकरघा  बुनकरों  को  a  पब  तथा  करघा  पश्चात  की  सुविधाश्ों  के

 *  a  के  0.32

 शीर्ष  विपणन  संस्थान  के  लिए  शेयर  पजा  ग्रंशदान  तथा

 करघा  विकास  निगम )  के  e  00

 CEE Sn  ees  SD  न्य

 21  3  }

 ee  ne  ee  ee

 ऐसी  श्राशा  हैकि  भारत  सरकार  द्वारा  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  गजरात  में  हयकरथा  बिकास  के  faa  लगनगं

 31  लाख  रुठ  प्रदान  किए

 राज्य  सरकार  द्वारा  चनाई  गई  योजनाएं  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :--

 19  76-77  रुन्म

 गलत

 छट  74

 पुरस्कार
 0  पि  ?

 समारोह
 0.01

 प्राथमिक  बुनकर  समितियों
 को  शेयर  पूंजी  अंशदान  20

 14 केन्द्रीय  वित्त ए  जेन्सी  को ब्याज  इमदाद  क

 ol
 6.0  सुधरे  हुए  प्रौजारं  तथा  उपस्कर

 की  सप्लाई  e

 0  11.0
 बुनकरों  को  प्रशिक्षण  .  नक

 न  05 ध  गहन  हम्क रघा
 विक्रास  परियों  जना  में  राज्य  का  शेयर

 के  50
 गूंजरात  हस्तशिल्प  तथा  हथकरवा  विकास  निगम  को  शेयर  पूंजी  twat

 नगर  बना

 18

 ee  et  ce  ee  ee  oe
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 ३

 1977

 1977-75  के  लिए  राज्य  योजना  में  गुजरात  में  हथकरणा  विकास  के  लिए  is  लाख  रू०  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  व्यौरे  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :--

 रु०  में  )
 ae ea  eee  oe

 छट  यो  30

 0  05

 समारोह  10

 प्राथमिक  बुनकर  सहक[री  समितियों  के  शेयर  पूंजी  अंशदान  24

 केन्द्रीय  वित्त  एजेन्सी  को  ब्याज  इमदाद  0  च

 ह  श्रौजारों  तथा  उपस्कर  की  सप्लाई  5.0

 बुनकरों को  प्रशिक्षण  1)  56

 8  गहन  विकास  परियोजना  में  राज्य  का  शेय र
 2  (1

 ad शीर्ष  समिति  को  शेयर  पूंजी  प्रंशदान  प्रौद्योगिक  निगम )

 18  ava

 1976-77  के  दौरान  लाभ  उठाने  बाले  बुनकरों  की  कुल  संख्या  1,371  थो  ।

 कतिपय
 प

 झौषधियों  के  लिए  नियति  प्रतिपूर्ति  में  बृद्धि

 6464.  श्री  डी०  Slo  देसाई :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ake  सहकारिता  मंत्रो  यट  बताने

 को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राजकीय  व्यापार  निगम  के  एक  सहायक  त्ग  रसायन  तथा  भेषजीय  निगम  कनिपय

 श्रौषधियों  के  लिए  निर्यात  प्रतिपूर्ति  5  प्रतिगत  तक  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया  पौर

 इस  मांग  के  क्या  कारण  हैं ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  site  सहकारिता  मंत्री
 मोहन  :  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते

 त  में  पर्यटन  का  बिकास

 6465.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  सागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  पर्थटन  विकास  के  मामले  में  गुजरात  राज्य  की  श्रब  तक  पूर्णतया  उपेक्षा  की  गई

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 [29
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 gp  वर

 क्या  नई  सरकार  नें  aoa  राज्य  में  कुछ  ऐतिहासिक  स्वानों  का  qazat  केन्द्रों  के

 बिकास  करने  की  frog  किया  श्रौर

 पदि  at,  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  तैयार  किये गये  है ं?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुवोत्तम  :  जी

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शौर  चालू  योजना  के  दौरान  गांधीनगर  तथा  ससनगिर  में  पर्यटकों  के  लिये

 सुविधाएं  प्रदान  की  गई  श्रगली  विकास  योजनाएं  करने  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  का  ज  की

 दृष्टि  से  एक  संभाव्यता  सर्वेक्षण  कराने  का  प्रस्ताव  है  ।  राज्य  सरकारों से  म्रपने  श्रपने  सुझाव  भेजने  का

 aye  किया  गया  है  ।  उनसे  तथा  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ote  राज्य  पर्यटन  विकास  निगमों  से

 परामर्श  करके  योजनाओं  का  एक  खाका  तैयार  किया  जायेगा  तथा  उन्हें  केन्द्रीय  एवं  राज्यीय  क्षेत्रों  में

 fifa  करने  के  लिये  बित्तीय  परिणामों  का  निर्धारण  किया  जमेगा  तथा  जिम्मेवारियां  सौंपी  जायेंगी  ।

 कम्पनियों  दवारा  पूनी  का  जुटाया  जाना

 64066.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बतान
 ने

 की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  6  फर्मों को  15720 लाख  रुपये  की  पूज  जुटाने  की  श्रनुमति  हाल  ही  में  दी  गई

 है  ?

 19° Dad यदि  तो  क्या  इनके  ग्रतिरिक्त  लगभग  और  फर्मों  को  भी  पूंजी  जुटाने  की

 परब  तक  दी  जा  चुकी  है  ;

 > यदि  त  पूंजी  जुटाने  की  अनमति ष्  देंने  के  क्या  कारण  2  वै

 इससे  सरकार  को  कितना  लाभ  होगा ;  र

 क्या  ऐसा  बड़े  पैमाने  पर  पहले  कमी  नहीं  किया  गया

 बिस  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एल०  एम०  :  प्रश्न  का
 संकेत  पूंजी

 निर्गम  नियंत्रक  के  कार्यालय  से  जारी  की  गई  दिनांक  15  1977  की  साप्ताहिक  प्रेस  प्रकाशनी  को

 att  इस  प्रेस  प्रकाशनी  में
 दी  गई  सुचना  के  छह  कम्पनियों  को  awa  शेयरों  सहित  13.84

 करोड़  रुपए  की  पूंजी  जुटाने  की  want  दी  गई  थी

 केलेण्डर  वर्ष  1977  के  पहले  छह  महीनों  में  200  गैर  सरकारी  कम्पनियों  का  228.03

 करोड़  रुपए  की  पूंजी  जुटाने  की  झनुमति  दी  गई

 ate  इन  कम्पनियों  द्वारा  पूंजी  जुटाए  जाने  के  दिए  जाने  के  कारण

 ये

 (1)  बोनस  शेयर  मुक्त  प्रारक्षित  निधियों  का  पूंजीकरण  मात्र  होते  ताकि  कारोबार  के  लिए

 रखी  गई  शेयर  होल्डरों  की  पूंजी  को  कारोबार  में  लगी  कुल  पूंजी  के  ake  afew  निकट

 लाया  जा  सकें  ।  बोनस  शेयर  जारी  किए  जाने की  श्रभुसति  उस  संबंध  में  सरकार  द्वारा
 जारी  किए  गए  सार्गदर्शन  सिद्धांतों  के  water  ही  दी  गई
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 2 (  शेयर  ऋण  ऋणों  ग्रादि  के  रूप  प्रारम्भिक  या  निर्गमों
 के  मामल

 में  पूंजी  जुटाना  इसलिए  जरूरी  होता  है  ताकि  कम्पनियां  उन  परियोजनाओं उस  भाग
 ia
 कें  लिए  धन  की  व्यवस्था  कर  सकें  जिसके  लिए  उनके  पास  श्रावश्यक  श्रौद्योगिक  लाइसेंस

 प्रौद्योगिक  परियोजनाएं  शरू  करने  के  लिए  gat  germ  से  देश  के  श्रौद्योगिक  विकास  को

 बढ़ावा  मिलता  है  ।  कुछ  मामलों  में  शेयर  जारी  करना  इसलिए  भी  जरूरी हो  गया है  ताकि

 कम्पनी  भ्रपने  भ्रनिवासी  शेयरों  का  प्रतिशत  विदेशी  मुद्रा  विनियम  के  5  जारी

 किए  गए  निर्देशों  के  श्रनरूप  घटा  सके  |

 (#)  कम्पनियों  ढारा  पूंजी  जुटाए  जाने  से  सम्बन्धित  नीति  में  कोई  परिवतंत  नहीं  gar

 राष्टीयकृत  न घ््कों  हारा  गजरात  में  ऋण  दिया  जाना

 6467  श्री  wera  भाई  मेहता  :  बया  fae  तथा  राजस्व  site  बेकिंग  मंती  ने  की

 करेंगे कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गजरात  राज्य में  काम  कर  रहे  राप्टीयकृत  बैंकों  की  किसानों  श्रौर

 मकान  निर्माण  के  कार्य  में  लगें  श्रस्प  विभिन्न  श्रमिकों  झथवा उन  बेरोजगार  स्नातकों  को  ऋण  देने  का

 रोध  किया  है रे  जो  अरपना ८ व्यापार  करने  के  इच्छुक

 > ae  oe  ad यदि at [,  तो  क्या  श्रन्य  राज्यों  की  तुलना  में  में  बैंकों  ने  उक्त  ant  को  घ्तात

 पर्थाप्त  ऋण  नहीं  दिये  हैं हैं

 टीयकृत  बैंकों  पर  इस  बात  के  fad  भी  जोर  दिया  है  कि  वे  उनकी  ऋण क्या  सरकार  ने  राष्टीयक

 देने  के  लिए  कठोर  शर्तें  न  लगायें  जौर

 य  [,  तो  राष्टीयकृत  tal  ने  राज्यों  में  श्रतीन  में  उक्त  वर्गों  को  कितनी  राशि  के  ऋण

 दिये ?

 किसि  राजस्थ  ate  बेकिंग  मंत्री  एव०  एस०  पटेल  )  :
 से

 सरकार
 श्रौर

 भारतीय

 रिज  बेक  को  समग्र  नोति  के  श्रनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  भूमिहीन  तथा  बेरोजगार
 स्वानकों  सहित  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  गजरात  aaa  देश  के  समस्त  भागों में  उत्पादक  प्रयासों

 के  लिये  यधासंभव  ऋण  सहायता  देने  का  प्रयत्न  करते  छोटे  ऋणकर्ताश्रों  को  उनके  उत्पाद  प्रयासों

 के
 लिय  बेक  सहायता  उपलब्ध  कराने  में  सुविधा  देने  के  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  ने  श्रावेदन  पत्नों  श्रोर

 ऋण-स्वीकृति  के  शाखा  प्रबंधकों  को  शक्तियों  का  प्रत्यायोज  समाज  के  कमजोर

 वर्गों  को  ऋण  स्वीकार  करने  की  शर्तों  निबंधनों  के  उदारीकरण  श्रादि  जैसे  कई  उपाय  किये  az

 कारी  क्षेत्र  के  बका  द्वारा  1976  के  श्रन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  वित्त  पोषित  ऋण  खातों  की

 कुल  संख्या  श्रौर  छोटे  पैमाने  के  सड़क  खुदरा  व्यापार  झौर  छोटे  eq1¢4-

 पायक  प्रौर  eater  व्यक्ति  तथा  शिक्षा  के  उपेकित  क्षेत्रों  में  बकाया  राशि  भ्रनुबंध में  दी  जा  रही
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 to  Questions

 बााएतुए। एएए ए एएल्एएशलए आट ग एल्ल्एश

 विजर्ण

 टी  क्षत्र  के  ret  उक्षित  क्षेत्रों  mI  दिये  गय  ऋण  की  1976  के  अस्तिस

 शक्रवार  को  स्थिति

 लाख  रुपयों

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
 खातों  बकाया  राशि

 संख्या

 1  2  3

 उत्तरी  aa  5172  28  4695464

 हरियाणा  124631  932159

 हिमाचल  प्रदेश  40440  86816

 जम्मू  ह...) अरार  कश्मीर  31686  113411

 पजाब  140994  1651837

 राजह्थान  147031  825381

 चंडीगढ़  4332  144326

 दिल्ली  828114  941534

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  88373  313654

 असम
 242735

 मणिपुर  4737  16454

 मेघालय  4920  18656

 नागालेण्ड  797  7473

 fata  23935  26702

 अरुणाचल  प्रदेश  97  832

 मिजोरम  90  302

 qat क्षेत्र  742144  3550350

 बिहार  255407  1263455

 उडीसा  143745  349637

 पश्चिम  बंगाल  341867  1932733

 अण्डमान  और  निकोबार  1125  4525

 कन्द्रिय  क्षेत्र  867522  4101769

 मध्य  य  देण  293453  1274402

 उत्तर  प्रदेश  574069  2827367

 पश्चिमी  क्षेत्र  751853  8078898

 गुजरात  262729  2503168

 हाराष्ट  464846  5391515

 दमण  श्रौर  दीव  23537  181204

 दादरा  श्रौर  नगर  हवेली  741  3011

 दक्षिणी  क्षेत्र  (3252525  9623538

 Te धर  प्रदेश  758071  2374589
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 कर्नाटक  823765  29815397

 केरल  564539  1258042

 तमिलनाड  1070326  3086692

 पांडिचेरी  33530  88590

 244  wat 22.0

 जोड  6219645  30363673

 (

 मूल्यों  को  कस  क

 64168.  श्री  पी०  जी०  सावलंकर
 :

 क्या  वाणिज्य
 तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अनेक  महत्वपूर्ण  तथा  बड़े  व्यापारिक  तथा  ग्रौद्योगिक  गृहों  द्वारा  स्वेच्छिक  रूप

 से  जो  मूल्य  रोक  श्रभियान  चलाया  गया  श्रौर  कार्यान्वित  किया  उसके  झनुसार  तथा  पश्चात्

 अनेक  उपभोक्ता  वस्तुओं के  मूल्यों  को  बढ़ने  से
 रोक  लिया  गया  है  Me  नीचे  लाया  गया  है  झौर कुछ  सीमा

 तक  स्थिर  कर  लिया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरे  कया

 क्या  मूल्य  रोक  निर्णय  को  तिथि  अ्थात्  31  1977  को  पोलिस्टर  फिलामेन्ट  याने  का

 जो  मुल्य  145  रु०  था  उसे  वढ़ा  कर  इस  समय  लगभग  200  रु०  कर  दिया  गया  है  जबकि  कच्चे  माल

 के  मूल्यों में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  ate  न  ही  उस  पर  उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  हुई

 यदि  at,  तो  सरकार  द्वारा  इसके  तथा  सम्बद्ध  वस्तुझ्ों  के  मूल्यों  में  कमी  लाने  के  लिए  क्या

 कदम .  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक
 पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री

 मोहन
 :  तथा  बम्बई

 तथा  कलकत्ता  में  कई  उद्योगपतियों  दारा  31  1977  तक  श्रपने  द्वारा  fafataa  उत्पादों  के

 मूल्यों  को  स्वेच्छा  से  स्थिर  रखने  के
 बारे  में  की  गई  घोषणा  के  बाद  से  खाद्य  तलों  सुती  वस्त्रों  को

 छोड़कर  विनिमित  श्रावश्यक  वस्तुद्ों  के  वार  में  धोक  मूल्य  श्राम  तौर  पर  स्थिर  रहे

 यह  सही  है  कि
 1977  से  पोलिस्टर  फिलामेंट  art  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  ये

 जो  31
 मई

 को  135-145  रुपये
 प्रति  किलोग्राम  के  बीच  जुलाई  के  मध्य  में  रुपये

 के  अधिकतम  स्तर  तक  पहुंच  1  1977  को
 कीमत  170-180  रुपये  प्रति  किलोग्राम  तक  गिर

 रई  थी

 नाइलोन  कातने  वालों  को  पोलिस्टर  फिलामेंट  याने  का  विनिर्माण  करने  at  वर्तमान  क्षमता

 वड़ा  दी  गई  है  ale  गरारा  है  कि  प्रति  वर्ष  1500  मीटरी  टन  श्रतिरिक्त  पोलिस्टर  फिलामेंट  यान
 उपबब्ध  ।  में  3500  टन

 वाधिक  क्षमत्ता  पेट्रोफाइल्स  संयंत्र  के
 वर्ष  के  wa  चालू  होने  की  नाशा  है  ।  इस  ad  के  afer  उत्पादन  से  इसके  मूल्य  में  PC  नरमी
 ० झन  की  म्राशा  है
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 ee

 farars  फिलामेंट  विस्कोज  स्ट्रपल  फाइबर/यान॑  तथा  नाइलोन  फिलामेंट  यार्न  जैसे  समबगों

 वान  के  मामले  में  लागत  अध्ययन  किए  जा रह ेहैं  ।  स्वेच्छिक  मूल्य  संयम  उपाय  के  रूप  में  लाइलोन

 ह  | न  याने  कातने  वालों  ने  20  इनीयर  यान  q  लय  4-16  रुपये से  घटाकर  128  रुपये  प्रति  किलो
 ग्राम  करदिया है  ।

 गजरात में  छापे

 6469.  श्रो  पी०  जो०  सावलंकर  :  क्या  चित  तथा  राजस्व  Rie  बैंकिंग  मंत्री  यह  को  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  क्या  वर्ष  1975,  1976  श्र  1977  के  दौरान  गजरात  में  रहमे  वाले  एक  अथवा  एक  से
 प्रधिक  व्यक्तियों  के  व्यापार  एककों  श्रौर  श्रथवा  झावासीय  परिसरों  पर  कोई  छापे  मारे  गये

 तो  तत्संबंधी  पुर  तथ्य  क्या

 नकद  त्रौर
 वस्तुग्नों  के  रूप  में  कुल  कितनी  धनराशि  बरामद

 (7)  क्या  उक्त  मामलों  में  तत्संगत  झ्घिनियम  के  एक  अथवा  अ्रघिक  उल्लंघन के  लिये  सजा  दी

 गई  थी  श्रौर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ate  कितना  जुर्माना  किया  गया  कितना  वसूल

 किया  गया

 उपर्थक्त  किसी  भी  व्यक्ति  र  अथवा  फर्म  को  किसी  उल्लंघन  का  दोषी  नहीं  पाया  गया

 थदि  तो  उनके  नाम  त्रौर  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  क्या  उक्त  निर्दोष  व्यक्तियों  के  किसी

 प्रकार  प्रतिपर्ति  की  जायेंगी  ?

 कित  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  च्चि०  एम०  से
 1  1975  से

 31  1977  तक  af  अवधि  के  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 1973  के  ग्रन्तर्गत  गुजरात  में  172  तलाशियां  लीं  ।  इन  तलाशियों  के  दस्तावेजों  के

 50,953  रु०  की  भारतीय  war  तथा  लगभग  74,000  रु०  विदेशी  मद्र  पकड़ी  इन  सभी

 में  जांच  पड़ताल/न्यायनिर्णय  सम्बन्धी  कार्यव।हियों  को  दभा  ae  afar  रूप  नहीं  दिया  गया

 1  जनवरी  1975  से  30  जन  1977  कीं  अवधि  के  दौरान  arene  प्राधिकारियों ने  गुजरात  मे

 562  मामलों  में  तलाशी  तथा  अभिग्रहण  सम्बन्धी  कार्यवाहियां  की/पकड़ी  गयी  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य

 272.47  लाख  रुपये  था  ।  वहुत  से  मामलों  में  बही  खाते  भर  दस्तावेज  भी  पकड़े  गम
 ।

 को उपर्यक्त  कार्यवाहियों  के  कारण  जिंस  झधघोषित  ara  का  पता  चलेगा  उसमें  से  श्रधिकांश  प्राय
 य

 1976-77  1977-7  8  तथा  1978-79  से  सम्बन्धित  कर  Fare cart  में कर-निर्धारण  वर्ष  1975-76

 शामिल  करना  होगा ।  ये  मामले  जांच  की  विभिन्न  अवस्थाओं  में  हैं  जिन  मामलों  में  बहुमूल्य  परिसम्पत्तियां

 पकड़ी  गयी  हैं  उन  में  माल  पकड़े  जाने  के  90  दिनों  के  भीतर  झायकर  ufufsar  1961 की  धारा

 132(5)  के  भ्रस्तर्गत  यथा  आदेश  दे  दिये  गये  जित  मामलों  में  तलाशियां  ली  गयी  थीं  उनमें

 से  बहत सेਂ  मामलों  में  कर  तिर्धारितियों  ने  स्वेच्छया  श्राय  प्रकटन  1975  के  अन्तर्गत  श्रायਂ  प्रकट

 की  |
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 ऐसे  मामले  भी  हैं  जिनमें  कोई  पललव  चाता  नहीं  पकड़ा  गया  किसी  भी  ऐसे  ब्यक्ति  को

 कोई  क्षतिपूर्ति  नहीं  की  गयी  है  जिसके  परिसरों  की  तलाशियां  ली  गयी  हैं  परन्तु  भ्रन्ततोगत्वा  जिसे  किसी

 अपराध/कर  अपवंचन  का  दोषी  नहीं  पाया  गया  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  मामले  के  बारे  में  सूचना  चाहते  तो  उसे  एकत्र  करके  प्रर्त॒न

 किया  जा  सकता  है  ।

 सीमा  शुल्क  कन्द्राय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  श्रधिनियम  श्रौर  स्वर्ण  नियन्त्रण

 p= नियम  के  aia  ली  गयी  तलाशियों  तथा  पकड़े  गये  माल  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ए
 श्रौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायगी ।

 इंडियन  एयरलाइंस  में  विभिन्न  कर्मी  दल  के  लिए  विशेष  भत्ता

 6470.  पी०  जी०  क्या  wie  नागर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइंस के  विमान  सह-विमान  उड़ान  TeqHeT,

 विमान  परिचारिकाओं  श्रादि  को  प्रत्येक  उड़ान  के  लिए  विशेष  शझ्रतिरिक्त  भत्ता  जाता

 यदि  तो  नत्सम्ब-धी  ब्यौरा  कया  है  ग्रौर  प्रत्येक  वर्ग  के  कमेंचारियों  को  कितनी  धनराशि

 प्रदा  की  गई  मौर  भिन्न-भिन्न  राशियां  नियत  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  विमान  aicarhen wT  तथा  केबिन  स्ट्यूअडंस  अयव  सहायकों  को  खाने  प्रादि  के  लिए

 तथा  रात्रि  के  ठहराव  के  लिए  बहुत  कम  धनराशि  दी  जाती  है  जबकि  विमान  चालकों  झ्रादि  को  भोजन
 अदि  के  लियें  बहुत  झधिक  धनराशि  wat  की  जाती  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  पूर्ण  तथ्य  क्या  है  श्रौर  उक्त  भेदभाव  के  क्या  कारण हैं
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रों  पुरुषोत्तम  :  हाँ  ।

 से  इंडियन  एयरलाइंस  के  विभिन्न  वर्गों  के  उड़ान  ने मिकों  को  दिये गये  भोजन  एवं

 अन्य  भत्तों  के  ब्यौरों  को  दर्शानि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  विभिन्न  वर्गों  को  fea  गये  भत्तों  की

 राशि  उड़ान  कार्मिकों  के  रूप  में  उनके  कार्य  विषयक  तथा  पद  पर  निर्भर  करती  है  ।

 विवरण

 इंडियन  एयरलाइंस  के  विभिन्न  वर्गों  के  उड़ान  कार्मिकों  को  दिए  गये  fafira  भत्तों  के  ब्यौरों  को

 देने  वाला  विवरण  ।

 (1)  भोजन  भत्ता
 दिन  की  वापसी  उड़ान

 कमांडर  |  कप्टेन  47  रुपए
 को-पाइलॉट  झ्रॉफिसर )  /  41  रुपए f

 उड़ान  के  प्रत्येक  दिन  के  लिए

 फ्लाइट  इंजीनियर

 केंबिन  ड स्ट्यड  15  रुपए  लंच के  लिए
 विमान  परिचारिकाएं  )  5  रुपए  चाय  के  लिए

 15  BqT  डिनर  के  लिए  (wart  उन  खानों  पर

 निर्भर  करती  है  जो  उड़ान  के  समब  के

 दौरान देय  होते  ।
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 राते  में  रुकने  बाली  उड़ानें

 ऐसो  उड़ानों के  लिए  वे  बाहर  के  स्थानों  पर  रात  में  ~ Bice  करती  हैं  ।

 कमांडर/कप्टन  66  रुपए  पुरे  भोजन के  लिए

 को-पाइलॉट  प्रॉफिसर  /  34.0  रपए  पुरे  भोजन के  लिए

 फ्लाइट  इंजीनियर

 यदि  संभी  भोजन  सम्मिलित  नहीं  तो  भोजन  भत्ता  निम्नलिखित  are  पर  ग्रदा  किया  जाता

 हूं

 1.0  रूपए

 चाय  00  रुपए

 डिनर  e  26.40  रुपए

 (2)  जलपान

 1  |  रुपए  i  उडाने  के  प्रत्येक  दिन  के  लिए
 अफिसर )  /Warse  इंजी  नियर  f

 केबिन  कामिक  (  फूलाइट  तथा  aa  Lee  के  प्रत्येक  दिन  के  लिए
 विमान  परिचारिकाएं

 (3)  विशेष  यात्रा  भत्ता

 यह  भत्ता  निम्नलिखित  पदों  पर  कत्ल  faartara st  को  दिया  जाता  फ्रिसी  wea  वग

 कमचा  रियों  को  नहीं

 कमांडर  रुपए  पुरे  रोस्टर  के  प्रत्येक  दिन  के  लिए

 को-पाइलॉट  ऑ्रॉफिसर )  41  पुरे  रोस्टर  के  प्रत्येक  दिन  के  लिए

 (4)  स्टे-ग्रोवर  भत्ता

 इस  भत्ते  की  श्रदायगी  बाहर  के  स्टेशनों  पर  उस  समय  किए  गए  प्रासंगिक  व्यय  प्रतिपूर्ति
 >

 रने  के  लिए  की  are 2  जब  कार्मिकों  को  रात  में  हॉल्ट  करना  पड़ता

 24  रुपए  16 से  24  घंटे  तक  के  विराम  के  लिए
 कमांडर/कप्टन

 को-पाइलॉट
 \/  14  स्प  16 से  24  qe  तक  के  बिराम  के  लिए

 फलाइट  इंजी  नियर

 ४  से  16  घंटे  तक  के  विराम  के  उपर्युक्त  राशि
 का  80  प्रतिशत

 र्व्स  ४  घंटे  तक  के  विराम  के  उपर्युक्त  राशि  का  60  प्रतिशत |

 4  घंटे  तक  के  विराम  के  लिए  कोई-स्टे-ग्रौवर  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  हैं  ।
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 (5)  -ataz  भत्ता

 यह  भत्ता  केवल  केबिन  कार्मिकों  ग्रथात  फलाइट न्  rend  तथा  विमान  परिचारिकाओं  को  उनके

 बाहर  के  स्टेशनों  पर  | कि द ी बराम  के  लिए  जिसमें  नाइट  हॉल्ट  सम्मिलित  दिया  जाता  है

 16 से  4  घंट  के  विराम के  लिए  60  रुपए

 1.0  से  16  घंटे  तक  के  विराम  के  लिए  60  रुपए  की  80

 प्रतिशत

 4  से  8  घंटे  तक  के  विराम  के  लिए  60  रूपए  का  60

 प्रतिशत

 4  घंटे  से  कम  विराम के  लिए  कोई  asta  भत्ते  नहीं  दिया  जाता  ।

 केबिन  कार्मिकों  को  ले-भ्ोवर  भत्ते  की  अदायगी  में  भोजन  का  एक  भाग  स्टे-प्रोवर  भत्ता

 सम्मिलित है  -

 भोजन  भत्ता  45  रुपए  जिसमें  ये  सम्मिलित  हैं  £-

 18  रुपए

 चाय  त  रुपए .

 डिनर  22  रुपए

 नाय  ना

 45  रुपाए

 स्टे-श्रोवर  भत्ता  15  रुपा

 1974  को  एयर  इंडिया  को  तालाबन्दी

 6471.  थ्रो  निमल  चन्द  क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  dal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  26-5-77  से  तक  की  पाक्षिक  पत्निका

 की  शर  दिलाया  गया  है  जिसमें  एयर  इंडिया  से  रीजनल  तथा  सहायक  श्रम  श्रायुक्त  को  लिखे

 गये  न» पत्रा  की  फोटो  स्टेट  प्रतियां  छपी

 यदि
 तो

 क्या
 1974

 की  एयर  इंडिया
 की

 तालाबन्दी  गैर  कानूनी

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ah

 (7)  क्या  सरकार  का  विचार  पीड़ितों  को  उनकी  वित्त  की  हानि  के  लिए  मुग्रावज़्ा  देने  का

 भर  कंप्टन  नादकर्णी  को  सेवा  में  वापस  लेने  का  है
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विसानन
 मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )  हां  ।

 इसे  बम्बई  के
 सिटी  सिविल  कोर्ट  ने

 ay  घोषित  कर  दिया  थ  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 क्योंकि  तालाबंदी  वैध  wa:  किसी  मदग्ावज्ञ  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  कप्टन
 नादकर्णी

 की  सेवाओं  को  एयर  इंडिया  के  प्रबंधकवर्ग  द्वारा  नियमित  GRC CIE v  कार्यवाही  करने  के  चत

 समाप्त  किया  गया  था  i  aq  नादकर्णी  के  face  एक  कानूनी  मुकदमा  प्रौद्योगिक  विवाद

 अधिनियम की  धारा  26  तथा  27  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  बम्बई  के  चीफ  मेट्रोपॉलिटन

 मजिस्ट्रेट  की  श्रदालत  में  पड़ा  है  फिलहाल  उन्हें  सेवा  में  वापस  पेने  का  प्रश्न  नहीं

 उयता  |

 wear  उत्पादन  शल्क  कलक्टर  द्वारा

 श्ायोजित  इंस्पेक्टरों  के  पदों  के  लिये  परीक्षा

 6472.  श्री  निर्मल  चन्द्र  TT:  कया  वित्त  तथा  राजस्व  whe  afar  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  वर्ष  1976  के  श्रारम्भ  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कलक्टर
 ने  इंस्पेक्टरों  के  पदों  के

 लिये  प्रतियोगिता  परीक्षाएं  ली  थीं  श्रौर  कछ  लोगों  का  चयन  किया  गया

 क्या  उनमें  से  कुछ  को  कर  लिया  गया  था  a  बाकी  को  पेनल  में  रख  fear  गया

 था  जो  अभी  भी  नियक्ति  की  प्रतीक्षा में  र

 पेनल  में  शामिल  किये  गये  व्यक्तियों  की  नियक्ति  मैं  विलम्ब  होने  के  कया  कारण  हैं
 ?

 वित्त  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्रो  एच०  एम०
 हां  ।  यह  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  के  सभी  समाहर्तालयों  में  1975  के  तन्त  श्रौर  1976  के  आरम्भ  में  किया  गया  था  |

 हां  ।  जहां तक  को  जानकारी  fairs  समाहर्तालयों में  तैयार  हन कये  गय
 पैनलों  नीचे  के  श्रन्तर्गत  दी  गयी  स्थिति  के  सिवाय  जहां  कहीं  भरने  योग्य  रिक्त  स्थान  उपलब्ध

 लाग  किया  war  था ॥

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्तालय  पश्चिम  बंगाल  a  कलकत्ता  में  हुई  भरती

 qererrat  में  कतिपय  कथित  कदाचार  ak  शभ्रनियमितताएं  सरकार  की  जानकारी  में  झाई  |

 जांच  पड़तालें की  गयीं  जिनके  परिणामतः  यह  पाया गया  fe  aro  में  कुछ  सार  था
 ।

 मामले  में

 निर्णय  होने  तक  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्तालय  नागपुर  नागपुर  गौर  मध्यप्रदेश  समाहर्ता

 लयों  में  पश्चिम  बंगाल  कलकत्ता  को  पूर्वोक्त  पैनलों  से  ate  नियुक्तियां  नहीं  करने  के

 निदेश  दिये  गये  है  ।  बाद  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  aAredieaa,  बम्बई  में  भरती  के  संबंध  में  कतिपय

 ray  सरकार  की  जानकारी  में  ara  हैं  ake  इस  संबंध  में  की  जाने  वाले  कार्यवाही भी  सरकार  के

 धीन है

 Re-instatement  of  Central  Excise  Inspectors

 6473  Shri  Nirmal  Chandra  Jain  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Bank-

 ing  be  pleased  to  state

 a)  whether  Government  are  aware  that  the  services  of  27  Central  Excise  Inspectors of

 the  Collectorate  of  Central  Excise  and  Custom,  Nagpur,  out  of  100  recruited  in

 February,  1976,  were  terminated  by  an  order  issued in  July, 1976;
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 (0)  whether  Government  are  also  aware  that  most  of  these  persons  joined  the  posts
 after  resigning  from  the  previous  posts  and  they  have  been  rendered  jobless  and  are  on  the
 verge  of  starvation  as  a  result  thereof;  and

 (c)  the  reasons  for  which  their  services  were  terminated  and  the  action  being  taken
 by  Government  to  re-instate  them?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel) :  (a)  Based  on

 the  results  of  an  open  direct  recruitment  test  for  recruitment  of  Inspectors  of  Central  Excise
 in  the  Nagpur  Collectorate,  73  persons  were  appointed  as  Inspectors.  Out  of  these,  one
 resigned  immediately  after  his  appointment  and  the  Services  of  two  more  were  terminated
 as  they  were  found  to  be  below  the  prescribed  physical  standards.  The  services  of  one
 appointee  were  terminated  in  May,  1977  as  he  joined  duty  only  for  a  day  and  was  thereafter
 abscondine.

 The  servic2s  of  23  appointees  as  Inspectors  of  Central  Excise  were  terminated in  July,
 1976  [in  22  cases  under  Rule  5  of  the  Central  Civil  Services  (Temporary  Service)  Rules,
 1965  and in  one  case  by  reversion  to  his  original  post  of  Upper  Division  Clerk in  the  same

 department]  as  it  was  held  on  investigation  of  certain  complaints  alleging  irregularities
 in  the  conduct  of  the  examination  that  they  should  not  have  been  included in  the  panel  of
 successful  candidates  and  appointed  as  Inspectors.

 (b)  According  to  information  available  with  Government,  only  a  few  of  the  ex-
 appointees  were  in  employment  prior  to  their  being  appointed  as  Central  Excise  Inspectors.
 One  of  the  ex-appointees  is  stated  to  have  resigned  his  post  of  Laboratory  Assistant  in  the

 Central  Agmark  Laboratory,  Nagpur.  Another  was  a  Havildar/Clerk  in  the  Army  and
 was  due  to  retire  from  Army  Service  in  November,  1977.  A  third  was  formerly  an  Upper
 Division  Clerk  in  the  Central  Excise  Department  and  reverted  back  to  that  post.

 Government  do  not  have  any  specific  information  regarding  the  present  circumstances
 of  all  the  ex-appointees.

 (c)  This  was  done  as  it  was  found  that  on  the  basis  of  their  performance in  the  exami-
 nation  they  should  not  have  been  appointed  as  Inspectors  of  Central  Excise.  Government

 under  consideration.
 have  received  representations  requesting  the  re-instatement  of  the  persons  and  the  matter  is

 आयकर  afeanfcal eet ort द्वारा  छापे

 6474.  ott  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  fra  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 झ्रायंकर  अधिकारियों  ने  जनता  सरकार  के  शासन  के  100  दिनों  में  कितने  छापे  मारे

 at

 उनसे  feat  काले  धन  का  पता  लगा
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बैकिंग  मंत्री  एच०  एम०  तथा  फिलहाल

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  24  1977 से  1  1977  तक  कीं  ग्रवधि  के  दौरान  झायकर

 प्राधिकारियों  द्वारा
 93

 मामलों  में  तलाशी  लेने  तथा  माल  पकड़ने  की  कार्यवाही  की
 गयी

 है
 ।

 पकड़ी

 परिसम्पत्तियों का  मूल्य  लगभग  70.  लाख  रुपये  है  ।  लेखा  पुस्तकें  भी  पकड़े  गये  हैं  ।

 प्रारम्भिक  तलाशी  रिपोर्टों  से  पता  चलता  हैं  कि  एक  करोड़  रुपये  से  aft  की  श्राय  छिपायी

 गयी
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 राज्यों  को  श्रौर  श्रधिक  वित्तोय  शक्तियां

 6475.  श्री  रामानन्द  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  जनता  सरकार  की  विचारधारा  के  श्रनुरूप  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  से  राज्यों  को

 और  अधिक  वित्तीय  शक्तियां  देने  का  श्रनुरोध  किया  at

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  तथा  राजस्व  site  बेकिंग  मंत्रो  एच०  एम०  :  श्रौर  राज्य  सरकारों
 को

 और  अधिक  वित्तीय  शक्तियां  देने  के  लिए  उनसे  समय-समय  पर  सुझाव  प्राप्त  हुए  कुछ  राज्य  सरकारों

 ने  इन  सुझावों  को  अरब  फिर  दोहराया  है  ।  सरकार  का  विश्वास  है  कि  संविधान  के  वित्तीय  उपबन्ध

 राज्यों  की  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  के  लिए  काफी  लचीले  हैं  ।  सातवें  वित्त  wary
 द्वारा  जिसे

 हाल  ही  में  नियुक्त  किया  गया  राज्यों  की  झ्रावश्यकताझओं  की  समीक्षा  की  ज

 भारतीय  रुई  निगम

 6470.  att  वयालार रवि  :

 श्री  तरुण  गोगोई :

 क्या  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  भारतीय  रूई  निगम ने  कपड़ा  मिल  मालिकों के  कहने पर  76  करोड़  का  ऋण  लिया

 यदि  तो  acer  मिलों  की  are  कितनी  धनराशि  बकाया  शौर

 भारतीय  रूई  निगम  द्वारा  कपड़ा  मिलों  को  ate  कितना  ऋण  दिया  गया  है  ?

 वाणिज्य  नागरिक  git  site  सहकारिता  मंत्री  (sit  मोहन  :
 नहीं  ॥

 भारतीय  रूई  निगम  ने  स्वयं  अनुरोध  करके  75  करोड़  रु०  का  अस्थायी  श्रतिरिकत  ऋण  लिया है
 |

 28-77  को  कपड़ा  मिलों  पर  26.  20  करोड़  रुपया  की  धन  राशि  बकाया  थीं  |

 वस्त्र  मिलों  को  तेरह  दिनों  से  नब्बे  दिनों की  अवधि  के  लिए  संबंधित  मिलों  की  स्थिति

 के  अनुसार  रूई  के  मूल्य  के  50  से  100  प्रतिशत  की  सीमा  तक  ऋण  fea  जाता  यह  ऋण  मिलों

 के  मुदददी  ऋण  seh  के  श्राधार  पर  ate  मिलों  की  श्रोर  से  बैकों  द्वारा  दी  गई  बैंक  गारंटियों के  प्रधार  पर

 मिलों  और  साथ  ही  उनके  बैंत रों  द्वारा  विधिवत  रूप  से  स्वीकार  किये  गये  महती  किश्तों  के  अधार  पर

 दिया  जाता  है  1

 अ्रशोक  होटल  के  कर्मचारियों  को  बोनस  का  भुगतान

 6477.  श्री  पो०  के०  कोडियन  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  कमा

 a  चांदजी  एंड  कम्पनी  के  माध्यम  से  भारत  के  सॉलिस्टर  जनरल  से

 गए  परामर्श  के  प्राघार  पर  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  ने  वित्तीय  वर्ष  1975-76  के

 लिए  श्रशोक  होटल  के  के  लिए  बोनस नहीं तहींਂ  की  घोषणा  ay  ak  बाद  में  उसी  वर्ष  के  लिए

 15  प्रतिशत  का  बोनस
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 यदि  तो  भारत  के  सॉलिस्टर  जनरल  ने  पहली  राय  किन  परिस्थितियों  में  दी  जिससे

 प्रबन्धकों ने  बोनस  की  घोषणा  की  बाद  में  अपनी  राय  में  परिवततन  किया  और  13  प्रतिशत

 बोनस  का  भगतान  किया ;

 उसकी  कानूनी  राय  लेने  के  लिए  ga  कितना  शुल्क  दिया  गया

 सै क्या  भारतीय  पर्यटन  fare  निगम  ने  अरपना  कानूनी  सलाहकार  नियुक्त  किया  Q  mix

 वित्तीय  ay  1975-76  के  लिए  होटल  के  कमंचारियों  को  बोनस  भगतान के

 बारे  में  उसकी  क्या  राय  थी

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  श्र  (a)  प्रारंभ  में  भारत

 के  सॉलिसिटर  जनरल  ने  परामर्श  fear  कि  wary  नई  दिल्ली  के  कर्मचारियों को  वष  1975-76

 के  लिए  बोनस  की  अदायगी  के  उद्देश्य  से  भ्रावंटनीय  अधिशेष  (  )  का  हिसाब  लगाते  समय  ह... सट

 तथा  मी  का  सिद्धान्त  लाग  किया  जानां  इस  परामर्श के  झाधार  क्योंकि  श्रावंटनीय

 कुछ  नहीं  कोई  बोनस  नहीं  दिया  जा  सकता  था  ।  श्रशोक  होटल  एम्प्लॉइज़

 यूनियन  ने  हड़ताल  का  नोटिस  दे  दिया  तथा  सहायक-क्रम  झ्रायुक्त-व-समझौता  अधिकारी  लेबरं

 कमिश्नर-कम-कंसिलिएशनਂ  दिल्ली  प्रशासन  के  समाने  एक  उद्योगिक  विवाद  भी  दिया

 जिस  विवाद  में  बाद  में  दूसरा  यनियन  होटल  कर्मचारी संघ  भी  शामिल हो  गया

 प्रबंधक  वर्ग  तथा  टेड  यनियनों  के  बीच  लंबी  बातचीत  हुई  तथा  श्रम  दिल्ली  प्रशासन  कें

 बोनस  सेल  का  विचार  था  कि  बोनस  की  wart  के  उद्देश्य  से  की  जाने  वाली  गणना  करते  समय

 ata  at  के  सिद्धान्त  लागू  नहीं  किये  ait  जैसे  fe  पिछले  वर्षों  में  भी  फेसले

 किये  जा  चुके  थे  ।  श्रम  विभाग ने  सुझाव  दिया  कि  श्रौद्योगिक  शान्ति  सद्भावनो के  हित  यह
 उचित  होगा  कि  यूनियनों  के  प्रतिवादों  (Contentions)  को  दुष्टि  में  रखते  हुए  मामले  पर  पुनः  विचार

 किया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कानूनी  मसला  प्रबंधक वर्म  ने  इस  मामले

 में  भारत  के  सॉलिसिटर  जनरल  से  श्रौर  राय  देने  का  अ्रनुरोध  किया  |

 भारत  के  सॉलिसिंटर  जनरल  ने  सारे  मामले  की  पुनः
 जांच  को  तथा  दाय  व्यक्त  की  कि  पिछले ast  में  किये  गये  cet  भुगतानों  के  प्ाधार  पर  1975-76  कें  लिए  हि... ह  या  ॥... शसट  हआ |  के  सिद्धान्त

 लागू  नहीं  किये  जा  तथा  बोनस  इसी  झ्राधार  पर  दियो  जा  संकता  है  ।  इसे इसे  दष्टि  में  at  au

 अविटनीय  अधिशेष  (  )  पुनः  श्राकलित  किया  गया  तथा  प्रशोक  नई  दिल्ली  के  कर्मचारियों

 को  स्वीकार्य  13  प्रतिशत  बोनस  दिया  गया  ।

 (71)  5,213  रुपए  ।

 AS cA (S) 34
 इस  मामलें  में  कानूनी  मतों  की  विभिन्नता  को  दुष्टि  में  रखते  gad  सलाह  दी  fe  ५. इसमे

 विशेषज्ञ  की  सलाह ली  जाए ।

 देशवार  व्यापार-परूपों
 को

 स्थापना
 का

 प्रस्ताव
 6478.  श्री  पी०  के०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gia  site.  सहकारिता  मंत्री  यंह  बताने

 कृपा  करेंगे

 (mB)  क्या  सरकार  सभी  बड़े  wet  और  भारत  :  के  व्यापारिक  केन्द्रों  में  गेर  सरकारी  स्तर  पर

 देशवार  व्यपार-ग्रुप  स्थापित  करने  के“ब्रस्तोव पर  विचार at  रही  है
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 a

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  ate  उद्देश्य  क्या  श्र

 इस  at  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )
 :  जी  नहीं

 तथा  नहीं  उठते  ।

 हरियाणा  के  qaqa  सख्य  मंत्री  के  लिए  श्राइसलेण्डर  विमान

 6479.  at  सुरज  भान  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  के  भूतपुर्व  मुख्य  मंत्री  के  लिए  श्राइसलैंडर  विमान  की  खरीद  के  लिए  विदेशी

 मुद्रा  देने  के  बारे  में  1972  में  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रनुरोध  किया  गया

 क्या  स्टील  इंडिया  एथारिटी  इस  विमान  से  at  कटु  ATT ~~  के  कारण  खुश  नहीं  थी

 गौर  इस  पर  भी  सरकार  ने  इसकी  स्वीकृति  के  लिए  दबाव  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  ate  विमान  के  श्रायात  के  लिए

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  दी  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  एच०  एम०
 :  हां

 यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण को  श्राइसलैण्डर  वायुयान  पसंद  नहीं

 था  इसके  झाइसलैण्डर  वायुयान  के  काम  के  बारे  में  हरियाणा  सरकार  ने  भारतीय  इस्पात
 करण  (ateret  स्टील  से  कोई  पूछताछ  नहीं  की  थी  ।

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  और  श्रौद्योगिक  गृहों  के  इस्तेमाल  के  लिए  उपयुक्त  किस्म  का

 यान  चुनने  के  लिए  1972  में  गठित  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  तक  हरियाणा  सरकार

 के  >  पर  विचार  किया  जाना  स्थगित  रखा  गया  चूंकि  कार्यकारी  दल  ने  area  के  लिए  श्राइसलैण्डर

 वायुयान  को  नहीं  चुना  इसलिए  इस  का  श्रायात  करने  के  लिए  हरियाणा  सरकार को  कोई

 विदेशी  मुद्रा  नहीं  दी  कार्यकारी  की  सिफारिशों  के  श्रनुसार  राज्य  सरकार  को
 एक

 बीचक्राफूट  बैरन  वायुयान  मंगाने  की  अनुमति  दे  दी  गईं  थी
 ।

 कठोर  कारावास  के  दोषी  को  नागर  विमानन  में  उच्चतम  वर्ग  का  लाइसेंस

 6480:  श्री  सुरज
 क्या

 पर्यटन  श्रौर  नागर
 विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या एक  ऐसे  श्रधिकारी  को  जिसे  नौकरी  से  निकाला  गया  जिसका  कोर्ट  मार्शल  हा

 था  atx  जिसको  कठोर  कारावास  का  दंड  दिया  गया  भारतीय  वायु  सेना  से  जाली  रिकार्ड  पेश  होने

 पर  1969-70 में  नागर  विमानन  का  उच्चतम  वर्ग  का  लाइसेंस  दिया  गया  था  शर  उसे  उस  लाइसेंस

 के  gre  पर  सरकार  द्वारा  नियन्त्रित  फूलाइंग  क्लबों  में  श्रच्छी  नौकरी  मिलती  रही

 क्या  उक्त  श्रधिकारी  का  करनाल
 फ्लाइंग

 क्लब  में  श्रनेक  भ्रष्टाचार  के  मामलों  में  भी

 था  site  उसे  हाल  गिरफ्तार  किया  गया  शौर

 कया  भारतीय  वायुसेना  श्रौर  करनाल  च्ध  क्लब  में  उसके  खराब  पूर्ववृत
 को

 देखते  हुए

 सरकार  का  विचार  उस  afeare  को  क्लबों  में  श्रौर
 a

 उड़ानें  भरने  से  रोकने  का  है  चंकि  उक्त

 क्लबों  को  सरकार  से  सहायता  मिलती  है  श्रौर  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  है  ?
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 पयंटन  Ie  नागर  विमानन  मंत्रो  पुरुषोत्तम  से  सूचना  देने  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 are  इस  प्रश्न  का  निर्देश  श्री  जी०  एन०  एस०  रोड्डी  की  है  ।  एक

 भूतपूर्व  वाय  सेना  ar feranret  श्री  जी०  एन०  एस०  को  उसके  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गये  जैसे

 फलाइंग लाग  अ्रनापत्ति  पत्र  श्रादि  के  आधार  पर  वाय  सेना  के  श्रधिकारियों  को  सिविल  फलाइंग

 लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  निर्धारित  seat  के  श्रनुसार  एक  एयरलाइन  ट्रांस्पोट  पाइलॉट्स  लाइसेंस

 (Yo  एल०  टी०  जारी  किया  गया  था  ।  उन्हें  ह  1970  में  करनाल  एवियशन  क्लब  द्वारा

 पाइलांट  इंस्ट्रक्टर  इंचाज  किया  गया  था  ।

 1971 के  नागर  विमानन  विभाग  को  श्री  रोड्डी  के  उड़ान  झ्रनुभव  की

 कता  के  संबंध  जोकि  उन्होंने  एयरलाइन  ट्रांसपोर्ट  पाइलॉट्स  लाइसेंस  (To  एल ०  eto  जारी

 करने  के  लिए  प्रस्तुत  किए  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  यह  भी  सूचित  किया  गया  था  कि  श्री

 रोड्डी  को  कठोर  दंड  देकर  पदच्युत  किया  गया  था  तथा  उन्हें  यात्रा  भत्ते  के  कथित  दुरुपयोग  के  लिए

 सेवा  में  रहते  हुए  उनके  ara  की  गथी  कुछ  श्रनियमितताश्रों  के  लिए  कठोर  कारावास  की  सजा  दी  गयी

 थी  तथा  1969  में  वाय  सेना  द्वारा  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गयीं  थी  ।  wat  जांच  होने  तक

 उनके  लाइसेंस  को  मई  में  श्रस्थायी  तौर  पर  निलंबित  (=)  कर  दिया  गया  था  जिससे  पता  चलता  था

 कि  फलाइंग  झ्राफिसर  जी०  एन०  एस०  को  जनरल  कोट  मार्शल  द्वारा  कठोर  दंड  देने  छ

 महीने  की  सख्त  कंद  काठने  की  सजा  दी  गयी  थी  ।  यद्यपि  वाय  सेनाध्यक्ष  ने  कोर्ट  के  जांच-परिणामों की

 पुष्टि की  तथापि  श्री  रोड्डी को  छः  महीने  की  सख्त  कंद  को  छः  महीने  साधारण कंद  में  बदल

 दिया  ।  श्री  रोड्डी  को  1-5-69  (QTE  )  को  जेल  भेज  दिया  गया  ।  साधारण  कंद  की  सजा की  शेष

 अवधि  की  वायसेनाध्यक्ष  ने  27-6-1969  को  वाय  सेना  1950  की  धारा  177  के  अंतरगत

 माफ़ी दे  दी  ।

 अपने  लाइसेंस  के  अस्थायी  निलंबन  संबंधी  श्रादेशों  के  श्री  रोड़डी  ने  1972  में

 दिल्ली  हाई  कोर्ट  में  एक  रिट  याचिका  दायर  कर  दी  ।  हाई  कोर्ट  ने  रिट  याचिका  का  फैसला  होने  तक

 लाइसेंस  निलंबन  के  विवादास्पद  areal  को  लाग  होने  से  रोक  दिया  ।  1972 में  मख्य  ait

 की  सनवाई  के  कोर्ट  ने  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  को  निर्देश  दिया  कि  वे  श्री  ६  द्वारा  भेजे

 गए  उड़ान  श्रनुभव  श्रांकड़ों  की  प्रामाणिकता  से  संबंधित  झ्रारोपों  की  प्रारंभिक  करें  तथा  सप्ताह

 के  श्रंदर-प्रंदर  पूरा  करें  ।  कोर्ट  ने  यह  भी  निर्देश  दिया  कि  श्री  रोड्डी  चार  सप्ताह  तक  लाइसेंस

 का  प्रयोग  न॑  करें  तथा  वह  इस  अवधि  के  दौरान  क्लब  के  चीफ  फ्लाइंग  इन्स्ट्रकटर  बने  रह  सकते  हैं  ।

 नागर  विमानन  विभाग  के  एक  afar  द्वारा  जांच  a  गयी  तथा  जांच-परिणामों  के  ay

 झूठे  उड़ान  भ्रनुभव  wis  भेजने  संबंधी  भ्रारोप  दस्तावेज़ी  प्रमाण  से  श्री  रोड्डी  के  खिलाफ  सत्य  साबित

 नहीं  हो  सके  क्योंकि  सम्बंद्ध  रिकार्ड  मिल  नहीं रहे  थे  ।  श्री  रोडंडी  ने  पहले  यह  भी  सूचना  दी
 थी

 कि  उसकी  फ्लाइग  लॉग  बुक  गुम  हो  गयी  थी
 ।

 क्योंकि  करनाल  एवियेशन  क्लब  के  पाइलट

 इंस्ट्रक्टर  इंचाज॑  के  रूप  में  उनके  कार्ये-निष्पादन की  एन०  सी०  सी०  प्राधिकारियों तथा  हरियाणा  सरकार

 के  विमानन  सलाहकार  द्वारा  भी  सराहना  की  गयीं  a:
 उन्हें  सन्देह  का  काम  दिया  गया  तथा  उन्हें

 wat  लाइसेंस  के  विशेषाधिकारों  का  प्रयोग  करते  रहने  की  J  दे  दी  गयी  ।
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 करनाल  एवियेशन  क्लब  एक  प्राइवेट  तौर  पर  प्रबंधित  संस्था  है  जो  सोसाइटी  पंजीकरण

 1860  के  अंतर्गत  पंजीकृत है  ।  क्लब  ७  उड़ान  प्रशिक्षण  क्रियाकलापों  के  लिए  राजकीय  सहायता  प्राप्त

 करती है  ।

 नवम्बर  1974  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  करनाल  एवियेशन  क्लब  में  कुछ

 कदाचारी  एवं  गबन  के  प्रारोप  लगाए  गए  थे  ।  इन्हें  हरियाणा  राज्य  सरकार  के  पास  भेज  दिया  गया

 जिसने  अ्रपनी  विशेष  जांच  एजेंसी  के  माध्यम  से  जांच  करने  का  are  झारंभ  किया
 ॥

 महालेखाकार  के  कार्यालय  द्वारा  एक  विशेष  लेखा-परीक्षा  निरीक्षण  .  भी  fear  जिससे कुछ  गंभीर

 वित्तीय  ग्रतियमितताओ्ं  का  cat  चला  |  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  के  आधार  करनाल  एवियंशन  क्लब

 के  ने  इन  श्रनियमितताओओ्ं  के  लिए  श्री  रोडडी  को  उत्तरदायी  ठहराया  तथा  उनकी  सेंवाएं  समाप्त

 कर  दीं  ।  क्लब  ने  पुलिस  में  भी  एक  शिकायत  दायर  जिसकी  जांच  की  जा  रही  करनाल  एवियंशन
 | क्लब  से  मालम  ढ उ झ्र  है  कि  श्री  रोड्डी  इस  समय  जमानत  पर

 जांच  पूरी  होने  पर  उपयुक्त  कदम  उठाए  |

 सोने  को  तस्करी  के  में  भो  एस०  श्रार०  सिंघानियां की  गिरफ्तारी

 6481.  श्रीमती  पावर्ती  कृष्णन  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  site  बेकिंग  मंत्री  यह ह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  सीताराम  सिंघानिया  को  में  सोने  की  तस्करी  के  झ्रारोप  में  गिरफ्तार  किया

 गया  श्रौर

 यदि  तो  इसके  तथ्य  कया  हैं  श्र  उसको  क्या  सजा  दी  गई
 ?

 वित्त  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  पटेल  )  सरकार  को

 उपलब्ध  सुचना  के  श्री  सीताराम  सिंघानिया  को  मारिशस  में  सोने  की  तस्करी  के  लिए  गिरफ्तार

 नहीं  किया  गया  था  ।  परन्तु  उन  पर  मारिशस  न्यायालय  द्वारा  11  लाख  रुपये  से  अ्रधिक  मलय  के

 मुद्रा  जवाहरात  की  तस्करी  के  श्रारोप  में  मुकदमा  चलाया  गया  था  परन्तु  न्यायालय  ने  अपन  दिनांक
 11  1977  के  निर्णय  ara  उन्हें  बरी  कर  दिया  था  ।

 पाईपर  विमान  को  उप  एजेन्सी  देना

 6482.  श्री  सुरज  क्या  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्री  संजय  गांधी  को  विमान  चलाने  का  पजाब  सरकार के  एक  श्रधिकारी

 द्वारा  गया  था  ate  दिल्ली  फलाइंग  क्लब  के  चीफ  पायलट  इंस्ट्क्टर  द्वारा  नहीं

 तो  उसका  क्या  कारण

 क्या  उक्त  म्रधिकारी
 को

 पाईपर  विमान  की  उप-एजेंसी  दी  गई
 श्रौर

 यदि  तो  उक्त  अधिकारी  को  उस  साद  स  कितनी  कमीशन  मिली  ?

 ate  नागर  विसानत  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  ate  हां  ।  यह

 प्रशासनिक  सामथ्य
 क्लब  जोकि  कम्पनी  एक्ट  के  ध  एक  बॉडी

 में  हे  कि  वह  प्रशिक्षणाथियों  को  फ्लाइंग  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  भी  aaaiiad .)  प्रशिक्षक  की  सेवाओं

 का  उपयोग  करे  |  कैप्टेन  कामेन्द्र  qe,  जिसने  श्री  संजय  गांधी  पायलट  लाइसेंस  जारी  किये

 जाने  के  लिए  Rast  प्रशिक्षण  दिया  एक  श्रवैततिक़  फलाइंग  प्रशिक्षक
 एवं  परीक्षक  !
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 श्रौर  जांच  की  जा  रही  है  तथा  सूचना  प्राप्त  हो  जाने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |

 News  item  trips  of  big  officers,  Fantasy  of  Sanjay  Gandhi’

 6483.  Shri  Surendra  Bikram  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state  :

 (a)  wh2ther  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  pubiished  in

 the  Hindi  ‘Blitz’  weekly  dated  9th  July  under  the  caption  ‘“‘pleasure  trips  of  big  officers,

 fantasy  of  Sanjay  Gandhiਂ  in  which  a  mention  has  been  made  of  the  foreign  pleasure  trips
 of  several  high  officers  and  criminal  waste  of  the  hard  earned  public  money;  and

 (5)  if  53,  the  action  taken
 against

 these  officers?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  Yes,  Sir.
 The  officers  mentioned  in  the  news  item  went  abroad  in  1976  on  business  visits  under  sanc-
 tions  issued  by  the  approvriate  authorities  and  foreign  exchange  was  released  as  admissible
 under  the  rules.

 From  the  available  records  it  has  been  verified  that  Smt.  Mohsina  Kidwai,  the  then
 Minister  of  Small  Scale  Indutiries,  UP,  had  -gone  abroad  in  April  1976  as  a  member  of
 an  official  dzlegation  sponsored  by  the  Department  of  Industrial  Development,  Govern-
 ment  of  India  and  subsequently,  in  October  1976,  she  went  on  an  export  promotion  visit
 in  her  capacity  as  Minister  of  Small  Scale  Industries,  UP.  The  latter  visit  was  combined
 with  a  private  visit  to  Jeddah  also.  This  tour  was  covered  by  sanction  issued  by  the  Govern-
 ment  of  Uttar  Pradesh.  Foreign  exchange  for  these  visits  was  released  as  admissible  under
 the  rules.

 (0)  Does  not  arise.

 Qualifications  Prescribed  for  the  Post  of  Manager  of  a  Nationalised  Bank

 6484.  Shri  Ram  Naresh  Kushwaha.:  Will  the  Minister  of  Finance.and  Revenue  and

 Banking  be  pleased  to  state:

 (a)  the  qualifications  prescribed  for  the  post  of  Manager  of  a  nationalised  bank;

 .(b)  whether  the  General  Manager  of  the  Punjab  National  Bank,  Delhi  fulfils  these
 qualifications;  and

 (c)  if
 not,

 how  he  was  appointed  to  this
 post?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  to  (c)
 The  qualifications  prescribed  for  appointment  to  differen.  posts  in  the  nationalised  banks
 vary  from  bank  to  bank.

 Punjab  National  Bank  has  reported  that  no  special  qual'‘fications  as  such,  are  pres-
 cribed  for  the  appointment  to  the  post  of  Manager  or  General  Manager.  Such  appoint-
 ments,  according  to  the  bank,  are  made  on  the  basis  of  the  academic  and  professional  quali-
 fications,  experience  and  capacity of  an  individual  to  achieve  organisational  goals.  The
 appointm2nt  of  the  General  Manager  in  that  bank  was  approved  by  its  Board  of  Direetors
 taking  into  co1sideration  all  the  above  factors  and--his  suitability.

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  श्रधिंकारियों  को  नियुक्ति  के  बारे  में  रांजनयिक  कर्मचारियों  द्वारा  विरोध  किया  जाना

 6485.  श्री  ज्योतिसंय  बसु  :
 वाणिज्य

 तथा  नागरिक  पु्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 की  करेंगे  कि  :

 क्या  राजनयिक  कर्मचारी  वाणिज्य  मंत्रालय  उन  श्रधिकारियों  विदेश  स्थित  दूतावासों

 की  नियुति
 का  अनचित  रूप  से  विरोध  कर  रहे  हैं  जो  sq  शौर  व्यापार  से  भली  भांति  परिचित

 और
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 क्या  सरकार  द्वारा  उस  प्रस्ताव  के  स्वीकार  कर  लिये  जाने  है  झाधिक  safe,  fay  रुप

 से  विदेश  व्यापार  के  क्षेत्र  बाधा  नहीं  पड़गी ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  atk  सहकारिता  मंत्रों  मोहन  तथा

 मय  से  चल  रही  परिपाटी  के  waar  बिदेश  स्थित  मिशनों  में  अधिकारियों  की  नियवित

 के  wea  को  विदेश  सेवा  बो  द्वारा  की  जाती  है  ।  मंत्रालय  के  सचिव  बोर्ड  के

 सदस्य  हैं  तथा  सभी  नियुक्तियां  उनकी  सहमति  से  की  जाती  हैं  ।  ऐसी  frafaaat  का  विरोध  करने  का  कोई

 प्रस्ताव नहीं  है

 केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  को  दिल्लो  कलक्टरों  के  खजाने  में  से  धनराशियों का  गबन

 6486.  श्री  मोहन  लाल  पिपिल  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  की  दिल्ली  कलक्टरी  के  खजाने  में  हाल  में

 85,000  रु०  की  कमी  का  पता  लगा  था

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  धनराशि  किन्हीं  श्रधिकारियों  द्वारा  श्रनधिकृत  ढंग  से  निकाल

 ली  गई  थी  हां  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  श्रौर  प्रत्येक  माम  म  धनराश  प्रयोजन  के  लिए  निकाली

 गई  थी
 ;  और

 क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  जांच  की  गई  है  कि  क्या  सरकारी  धनराशि  का

 दुरुपयोग  हुआ  है  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्रो  एच०  एम०  सरकार को  22

 977  को  इस  की  एक  शिकायत  मिली  थी  fe  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  दिल्ली-मख्यलय

 के  खजांची  के  पास  रुपये  की  नकदी  की  होने  का  सन्देह  समाहर्ता  ने  इसकी  ज़ांच  पड़ताल

 करवाई  जिससे ज्ञात  हुमा  कि  खजांची  समाहर्तालय  के  विभिन्न  श्रधिकारियों  को  कार्यालय

 में  इस्तेमाल  लिए  की  खरीद  के  तिमित्त  पेशगी  रकमें  देता  रहा  30-4-1977  को  जब

 खजांची  ने  एक  नये  खजांची  को  कार्यभार  सौंपना  तब  यह  पाया  गया  कि  सौंपी  जाने  वाली  नकद
 रकम  में  लगभग  76,882.83  रुपये  कम  बताया  गया  है  कि  यह  रकम  विभिन्न  व्यक्तियों  द्वारा

 संबंधित  पेशगियों  के  बदले  में  दी  गयी  रसीदों  के  aaa  a  जाती  इन  रसीदों  में  से  प्रत्येक  पर्ची

 के  संबंध  में  उन  व्यक्तियों  के  नामों  की  एक  सुची  [wearers  में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०

 968/77]  संलग्न  है  जिनको  पेशगी  रकमें  दी  गयी
 बतायी  जाती  हैं  ।

 मामले  में  जांच-पड़ताल  के  उन  कुछ  व्यक्तियों  जिनके  नाम  में  पचियां  श्रपनी

 स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिए  कहा  गया  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  कि  पर्चियों  पर  उनके  हस्ताक्षर

 हैं  oe  बताया  कि  समाहर्ता  कार्यालय  में  इस्तेमाल  के  लिए  विविध  मदों  की  खरीद  के  लिए  पेशगी
 के  रूप

 संबन्धित  रकमें  उन्होंने  प्राप्त  की  उन्होंने  ऐसा  दावा  भी  किया कि  खरीदी  गई  मदों  के  कैश-मीमो

 वाउचर  उन्होंने  कार्यालय  में  प्रस्तुत  कर  दिये  हैं  श्रथवा  उनके  कब्जे  में

 समाहर्ता  जांच-पड़ताल  श्रौर  लेखासमाधान  की  कार्यवाही  करता  रहा  है  समाहर्ता  द्वारा  यह

 बताया  गया  है  ि  पेशगी  रकमों  का  समायोजन  किये  जाने  के  29  1977 की  स्थिति  के
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 अनुसार  18,321  रुपये  की  रकम  का  समायोजन  होना  बाकी  है  ।  संबंधित  खजांची  पहले  ही  निलम्बित

 किया जा  चुका  है  I

 सरकार  को  यह  पता  लग  सके  कि  क्या  सरकारी  रकम  का  कोई  दुरुपयोग  अथवा  गबन  gar

 उसकी  मात्रा  क्या  है  श्रौर  कौन-कौन  व्यक्ति  जिम्मेदार  मुख्य  लेखा  faaas,  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 आर  सीमाशुल्क बोर्डे  को  इस  मामले  समाहर्तालय  द्वारा  की  गयी  जांच-पड़तालों  से  सभी  संगत

 पहलुत्ों  पर  विस्तृत  जांच  करने  का  निदेश  दिया गया

 चाय  बागानों  से  चाय  को  सोधी  बिक्री

 6487.  श्रो  ज्योतिमेय  बसु
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ght  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  चाय  बागानों  से  चाय  की  सीधी  बिक्री  बढ़  रही  है  ;

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  भ्राय  कर  उत्पाद  शुल्क  तथा  श्रन्य  करों  का  श्रपवंचन  होता  है  ;

 क्या  इससे  श्रमिक  तथा  छोटे  उन्हें  कानूनी  रूप  से  मिलने  वाली  देयराशियां  पाने

 से  भी  वंचित  रह  जात  हैं  ;

 क्या  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  पैकटों  के  रूप  में  निर्यात  करने  के  लिए  चाय  बागानों

 से  बिकने  वाली  चाय  की  खरीद  कर  सकता  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  इस  बारे  में  कोई  योजनायें  हैं  ;

 यदि  न  a  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gt  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :  बागानों  से

 चाय  की  सीधी  बिक्री  में  मामूली  सी  हुई  1974  में  कुल  उत्पादन के  44.  40  प्रतिशत चाय

 की  बिक्री  हुई  थी  जो  बढ़कर  1976  में  46.  01  प्रतिशत  हो  श्रप्रैल  1977  में  चाय  उत्पादकों  से

 से  ata  किया  गया  कि  वे  अपनी  उपज  की  80  प्रतिशत  चाय  नीलामियों  में  इसके

 स्वरूप  जुलाई  के  तृतीय  सप्ताह  तक  भारत  में  नीलाम  केन्द्रों  में  लाई  गई  चाय  की  मात्रा में  वद्धि
 गत  आ  850  लाख  कि  ०  ग्रा०  चाय  लाई गई  थी  जिसकी  बढ़कर  इस  वर्ष  1120  लाख  कि०  ग्रा०  हो  गई

 तथा  सरकार  के  पास  इस  संबंध  में  कोई  जानकारी  नहीं

 चूंकि  सरकार  नीलामियों  के  द्वारा  चाय  की  बिक्री  बढ़ाने  के  पक्ष  में  अतः  भारतीय

 चाय  व्यापार  निगम  जो  कि  एक  सरकारी  निगम  हैं  बागानों  पर  बिक्री  की  व्यवस्था  द्वारा  वहां  से

 सीधे  चाय  खरीदने  के  लिए  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जा  संकता

 (=)  जी  नहीं

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 तस्करी से  लायो  गई  कारों  का  पकड़ा  जाना

 6488.  श्री  पी०  के०  कोडियान  :
 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिग  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  तस्करी  से  लायी  गई  कारें  हाल  ही  में  भारत  के  भ्रनेक  महानगरों  में  पकड़ी  गई  हैं  ;
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 यदि  at,  तो  कितनी ;  श्रौर

 भारत  में  कारों  की  तस्करी  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  श्रौर  सरकार  ०१७ तु  प्राप्त

 रिपोर्टो ंसे  ऐसा  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि  देश  में  लायी  जाती  हैं  ।  पिछले  छः

 महीनों '  के  सीमाशुल्क  श्रधिकारियों  द्वारा  चौदह  कारें  पकड़ी  गयीं  ।  ये  कारें  पर्यटकों  द्वारा  कानूने

 के  श्रनुसार  कार्नेट  के  प्रन्तगत  देश  में  ged  तौर  रायात  की  ह  थीं  परन्तु  विहित  श्रवधि
 के  अन्दर

 इनका  देश  से  बाहर  पुनः  निर्यात  नहीं  किया  गया  था

 कार्नेट  के  अन्तर्गत  श्रायात  की  गई  कारों  को  सरकार  द्वारा  सीमाशुल्क  से  ae
 श्रायात  लाइसेंस

 की  wat  से  छूट  दी  गई  यह  छूट  इस  शर्ते  Boia  दी  गयी  है  कि  कार  महीने के

 निर्यात  नहीं  किये  जाने  की  स्थिति  में  कार  पर  देय  सीमाशुल्क  की  गारन्टी  फ़ैडरेशन  ग्राफ़  इंडियन

 बाइल  एसोसिएशन  द्वारा  दी  are  के  ग्रन्तगत  श्रायात  की  गयी  कारों  को  बाद  में  पुनः  निर्यात

 सुनिश्चित  करने  के  सीमाशुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  सावधानीपूर्वक  निगरानी  रखी  जाती  यदि

 निर्धारित  अवधि  के
 अन्दर

 कोई  कार  पुनः  निर्यात  नहीं  की  जाती  तो  कानून के  अ्रन्तगत  उपयुक्त

 वाही  की  जाती है

 विपणन  विकास  एसोसियेशन
 से  ष्ञ  को  सहायता

 6489.  श्री  वयालार रवि  :  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  gi  ate  सहकारिता  मंत्नी  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पण्य  से  कहा  है  कि  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 विपणन  विकास  एसोसिएशन  से  उद्योग  में  लगे  पृथक-पृथक  भाग  लेने  वाली  पार्टियों  को  श्रनुदान  दिलाने

 के  लिए  प्रायोजित  नहीं  कर  सकता  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं

 var  केवल  निर्यात  गृह  ही  विपणन  विकास  एसोसिएशन  से  इस  सहायता  के  पात्र  हैं  र

 वे  सीधे  सरकार  को  श्रावेदन  कर  सकते  प्रौर

 यदि  तो  नियति  गृहों को  विशेष  प्राथमिकता  क्यों  दी  जाती  है  ate  इस  प्रकार
 की

 रियायतें  व्यक्तिगत  निर्यातकों  को  क्यों  नहीं  दी  जाती ं?

 वाणिज्य  तथा
 नागरिक  पूरि  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  जी

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  श्रौर  वस्तु  बोर्डों  को  ऐसी  कोई  हिंदायतें  नहीं  दी  गई

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 जी  श्रनुमोदित  निर्यात  सदन  तथा  श्रनुमोदित  संगठन  दोनों  विपणन  सहायता ~
 के  अधीन  अप्रिम  रूप  में  श्रनुमोदित  निर्दिष्ट  कार्यों  पर  व्यय के  लिए  सहायता  प्राप्त कर  सकती  हैं  श्रौर  वे

 सीघे  सरकार  को  श्रावेदन  कर  सकती हैं

 वियणन  विकास  सहायता  से  श्रनुदान  के  प्रयोजन  के  लिएं  हजारों  निर्यातकों  से  अलग-श्रलग

 व्यावहारिक  नहीं  पर  छोड़  fear निपटाना  प्रशासनिक  दृष्टि  से  यह  संगठਂ

 गया है  किं वे  पूर्व  ष्  बाद  संगठन  ara  विदेश  वाले
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 1977  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्न

 दलों  अथवा बित्री  दलों  में  रखे  जाने  के  न»  अलग-श्रलग बाजार  अध्ययन

 weet  निर्यातकों  को  उचित  संख्या  में  प्रायोजित  at  यह  भ्रनुमोदित  संगठनों  पर  छोड़  दिया गया  है
 कि

 वे

 qa  ्  के  arent  पर  विदेशों  में  मेले/प्रदशेनी  में  संगटन  के  स्टाल  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  चाहे

 तो  एक  या  दो  ०  हीं  afaarttzat  को  भेजें  wea  एक  दो  निर्यातक  सदस्यों  को  यह  भी

 उल्लेखनीय  है  कि  वर्तमान  नीति  के  adits  निर्यात  सदन  के  रूप  में  मान्यता  के  न्यूनतम  मुल्य  सीमा  लघु

 क्षेत्र  के  चुनींदा  उत्पादों  के  निर्यातकों  के  सम्बन्ध  25  लाख  रु०  है  जबकि  दूसरों  के  सम्बन्ध

 में  यह  एक  करोड़ रु०

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारतीय  खाद्य  निगम  का  1975-76  का  वाधिक  हिमाचल  प्रदेश  श्रादि  कृषि

 उद्योग  निगम  के  वारधघिक  प्रतिवेदन  तथा  समीक्षा

 कृषि तथा  सिचाई  मंत्रो  सुरजीत  fag  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 जे
 (1)  खाद्य  निगम  i964  की  धारा  ग्श्प बत  की  उपधारा (  )  के  wea  भारतीय

 {  Pr खाद्य  निगम  के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  \  er  दा  रण  )  की  एक  प्रति  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  |

 प्रिंथालय में  रखी  गयी  ।  देखिये  सं०  एल०  टो ०  922/77]

 (  )  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा
 (1)

 के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 गुजरात  कृषि-उद्योग  अहमदाबाद  के  AT  197475  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 गुजरात  क्पि-उद्योग  निगम  झ्रहमदाबाद  का  वर्ष  1974-75  का

 वार्घिक  प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  fara  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 गुजरात  क्पि-उद्योग  निगम  श्रहमदाबाद  के  वर्ष  1975-76  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण )  |

 गजरात  कृषि-उद्योग  अहमदाबाद  के  वर्ष  1975-76  का

 प्रतिवेदन  तथा  wast  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणिया ं।

 में  रखा  गया  |  देखिए सं०  एल०  टी ०  923/77]

 हिमाचल  ota  क़षि-उद्योग  निगम  शिमला  के  वर्ष  1975-76 के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  मरंग्रेजी  संस्करण  ।

 (a)  हिमाचल  stu  कृषि  उद्योग  निगम  शिमला  का  वर्ट  1975-76

 का  वा  for  प्रतिवेदन  तथा '  ast  लेखापरीक्षत  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 {warera
 में

 रखा  गया  |  देखिये
 ०  एल०  टी०  924/77]
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 उत्तर  प्रदेश  राज्य  क्ृषि-उद्योग  निगम  लखनऊ के
 TT  1975-76

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  निगम  लखनऊ  का  वर्ष  1975-76

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  wait  लेखापरीक्षित  लेखें

 तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक की  टिप्पणियां  |

 में  रखा  गया  |  देखिये  to  एल०  टी०  925/77]

 उड़ीसा  कृषि-उद्योग  निगम  कटक  के  वर्ष  1970-71  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।

 उड़ीसा  कृषि-उद्योग  निगम  कटक  का  वर्ष  1970-71  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां

 में  रखा  गया  ।  देखिये ०  एल०  टी०  926/77]

 (3:)  हरियाणा  कृषि-उद्योग  निगम  चण्डीगढ़ के  वर्ष  1974-75 के  का्येकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  wast  संस्करण )  ।

 [daraa F var war में  रखा  गया  ।  देखिये  सं०  एल०  eto  927/77]

 तमिलानाड़ू  कृषि-उद्योग  निगम  मद्रास  के  वर्ष  1974-75  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण

 [warera 3 cat
 में  रखा  गया ।  देखिये  सं०  एल०  to  928/77]

 (3)  उपर्युक्त मद  (2)  में  उल्लिखित  पत्नों  के  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ सभा  पटल  पर

 न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  ( ferat  तथा  स प्रग्न॑ज  |

 [ware F Tar war में  रखा  गया  ।  देखिये फ््ठ  एल०  ato
 926/ 77]

 (4)  उपर्युक्त  मद  (2)  से  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाले  पांच  विवरण  तथा  wast  ।

 [warera सें  रखा  गया  |  देखिये  ao
 एल०

 zo  929/77]

 (5)  हरियाणा  कृषि-उद्योग  निगम  चन्डीगढ़  के  वर्ष  1974-75  के  वार्षिक

 वेदन
 *

 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  प्रग्रेजी  संस्करण )

 में  रखा  गया  |  देखिये ०  णएल०  टी ०  930/77]

 (6)  तमिलनाडू  कृषि-उद्योग  निगम  मद्रास  के  वर्ष  1974-75  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 *

 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा

 भ्रंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  टी०  931/77]
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 श्री  हरिविष्णु  कामत
 :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहत  मद  4  के  ग्रतगत  वार्षिक

 प्रतिवेदन की  हिन्दी  प्रति  हो  सभा  पटल  पर  बी  गयी  ।  नियमान्सार  भ्ंग्रेजी  की  प्रति  न  रखे  जाने  का

 कोई  कारण  नहीं  बताया  गया

 इसके  श्रतिरिक्त  1970-71  के  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखने  का  क्या  लाभ  मैं  आपसे

 भ्रेनुरोध  करता  हूं  इस  मद  के  लिए  हमेशा  5  म्रथवा  10  मिनट
 war

 दिया  करें
 ।

 अंग्रेजी  की

 प्रति  नरखे  जाने  का  प्रशन  महत्वपूर्ण

 श्रष्यक्ष महोदय  :  एक  ही  भाषा  में  प्रति रखना  कोई  नई  बात  नहीं  ऐसा  बहुत  पहले  से  होता

 झ  रहा

 हम  नहीं  जानते  कि  पहली  सरकार  ने  मद  1  को  प्रति  पहले  पटल  पर  क्यों  नहीं  रखी

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला :
 a

 की  प्रति  रख
 दी  गई

 घ्रोजेक्ट्स  एंड  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  नई  दिल्ली का  वर्ष  1975-76

 को  समीक्षा  तथा  वार्षिक  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  तथा  gta  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :

 मैं  कम्पनी  1956

 की  की  उपधारा  (1)  के  saa  निम्नलिखित  पतों  तथा  ast

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 प्रोजैक्ट्स  एण्ड  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1975-76

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 प्रोजेक्ट्स  एण्ड  इक्विपमेंट  कारपोरेशन श्राफ  इंडिया  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1975-76

 का  वार्षिक  लेखापरी  क्षित  लेखे  उन  पर  नियंत्रक-महाले

 की  टिप्पणियां ।

 प्रिंयालय  में  रखा  गया  |  देखिये  सं०  एल०  eto  932/77]

 सोमा  शुल्क  1962  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944 के  श्रचिसुचनाएं

 वित्त  श्रौर  राजस्व  तथा  बैंकिंग मंत्री  एच०  एम०  :
 में

 निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल

 पर  हूं  :

 (1)  शुल्क  1962  की  धारा  159  ज अतगत  अधिसूचना  संख्या

 Float ofao  441(5)  we  542  (=)  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  जो

 दिनांक  28  1977
 के

 भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 प्रिंयालय  में  रखा  गया
 ।

 देखिये  सं०  एल०  टी  ०:  933/77]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अ्रंतर्गत  जारी  की  गयी  श्रधिसूचना  सख्या  aroayrofro

 943  श्रौर  944  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  जो  दिनांक  23

 1977
 के

 भारत
 के

 राजपत्र
 में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यांत्मक  ज्ञापन

 में  रखा  गया  |  देखिये  सं०  एल०  टी ०  934/77]
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 Committee  on  Private  Members’  Bills  and  Resolutions  Sravana  14,  1899  (Saka)

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 कार्यवाही  सारांश

 श्रो  ०
 राजगोपाल  रेड्डी  :  मैं  चालू  सत्न  के  दौरान  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  की  पहली  से  पांचवी  बैठव  के  सारांश  सभा  पटल  पर  रखता

 थ्रो  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं एक  प्रश्न  उठा  रहा  कल  रात  कर्नाटक
 का भवन  में  एक  डिनर  में  ग्रतिथि  नियंत्रण  झ्रादेश  '  उल्लंघन  हम्ना  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  कहूंगा  ग्रा  मैं  श्रापको  इस  प्रश्न  के  उठाने  की  श्रनुमति

 नहीं  देता

 श्रोमती  पार्वती  कृष्णन  (HlqETEz)  मैं  कल  की  कार्यवाही से  उत्पन्न  एक  व्यवस्था  के  प्रशन  की

 उठाना  ती  हुं

 ५ प्रमन  श्रों  दारा  उठाये  गये  एक  प्रश्न पर  कहां था  कि  यदि  उपाध्यक्ष  ने

 विनिर्णय  दिया  है  तो  अध्यक्ष  महोदय  उसे  संशोधित  भी  कर
 हॉप

 नियम  10  के  wags

 ५० #+ ककया  रतके उपाध्यक्ष  को  भी  शक्तियां  प्राप्त  दूगा  जो  WET  नज क  होती  है a  उग  विनिर्णयों  को  कोई  भी

 व्यक्ति  जो  सभापति  हो  पूर्वे  संदर्भ  के  रूप  में  अ्पनाधेगा  ।  मैं  श्रतरोध  करती  के  इस  स्थ्रिति  की

 जांच  .  कीजिए ।

 >
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  विनिर्णय  का  सम्बन्ध  Qr  उसका  पालन  होगा  ही  क्योंकि

 विनिर्णय  पीठासीन  अधिकार  ट्वारा  दिया  गया  व्यक्ति  इसे  संशोधित  नहीं  कर  सकता  लेकिन

 अध्यक्ष  महोदय  इसे  पूर्वोदाहरण  नहीं  समझेगा  ।

 थ्रो  कबरलाल  गुप्त  हम  सामवार का  श्वत  पर  चर्चा  करेंगे  लेकिन  हमें

 दासਂ  समिति  का  प्रतिबेदन नहीं नहीं  मिला ।  हमें  इसकी  प्रति  सप्लायी 141  क ज े  जानी  चाहिए

 इसकी  प्रति  हमें  शीघ्र  सप्लायी  की श्रो  ज्योतिर्मय बसु  :

 अध्यक्ष  महोदध  :  जब  भी  हमें  मंत्रालय  से  इसकी  .  प्रति  fart  जा  सप्लाय  कर

 दग

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  आप  मुझे  कब  अनुमति  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  श्राज  नहीं  ।
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 1977  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ait  ध्यान  दिलाना

 ध्रविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  पोर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 भूमि  के  कटाव  के  कारण  पूर्वात्तर  रेलवे  लाइन  को  होने  वाली  क्षति  को  श्राशंका

 Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav  (Khagarig)  :  Sir,  I  call  the  attention  of  the  Minister
 of  Railways  to  the  following  matter  of  urgent  Public  importance  and  I  request  that  he

 may  make  a  statement  thereon

 ‘‘Apprehension  of  damage  to  the  main  line  of  North  Eastern  Railway  between

 Narayopur  and  Bankpur  due  to  soil

 The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandvyate)  :  I  may  inform  that  the  -Railways
 are  aware  of  the  threat  posed  by  the  erosion  of  the  left  bank  of  river  Ganga  near  Narayanpur
 Railway  Station.  Massive  river  protection  works  are  necessary  to  prevent  further  erosion
 and  these  are  under  execution  by  the  State  Government.

 2.  The  Railways  have  been  keeping  a  very  careful  watch  on  the  erosion  caused  by  the
 river  Ganga  near  Narayanpur  Railway  Station  for  quite  sometime.  During  a  meeting  held
 in  April  1976  with  the  Ganga  Flood  Control  Commission  and  the  State  Government,  the

 Railway  expressed  its  apprehension  that  if  the  river  erosion  was  left  unchecked,  the  railway
 line  was  likely  to  be  seriously  endangered  making  it  necessary  for  the  Railway  to  shift  the
 existing  alignment.  During  that  meeting  the  State  Government  had  advised  us  that  they  were
 constructing  and  completing  certain  embankments  before  the  monsoon  of  1976,  and  that
 Narayanpur  Railway  Station/Railway  line  would  be  saved  thereby.  In  spite  of  completion
 of  the  above  mentioned  embankments,  further  erosion  took  place  in  1976  floods  and  the
 river  edge  approached  to  within  287  metres  (940  ft.)  of  the  railway  line,  as  against  1730

 (5676  ft.)  in  1973.  In  a  subsequent  meeting  held  with  the  State  Government  an

 Ginga  Flood  Control  Commission  immediately  after  the  last  floods  in  October  1$76,  the
 Railway  pressed  for  immediate  provision  of  anti-erosior  measures  to  save  the  railway  line
 and  Narayanpur  Railway  Station.  The  Railway  Ministry  had  also  expressed  its  willingness
 to  share  the  cost  of  the  anti-erosion  scheme  equally  with  the  other  affected  parties  viz.  Bihar
 State  Government,  Ministry  of  Transport  and  Indian  Oil  Corporation  and  urged  the  State
 Government  to  commence  the  work  immediately  and  complete  the  same  before  1977  mon-
 soon.  The  matter  was  vigorously  pursued  with  the  State  Government  at  various  levels.

 3  The  State  Government  decided  on  5-5-1977  to  take  up  the  execution  and  entrust
 the  same  to  Bihar  State  Construction  Corporation.  The  Railway  has  since  been  in  constant
 touch  with  the  State  Government  for  expeditious  completion  of  the  work  and  is.offering
 all  possible  assistance/cooperation  to  the  State  Government/Bihar  State  Construction  Cor-
 poration  in  this  regard  in  the  matter  of  supply  of  wagons  and  quick  movement  for  the
 materials.

 4.  Work  on  the  first  Phase  of  anti-erosion  measures  for  the  most  vulnerable  portion
 endangered  by  the  river  of  about  length  of  the  river  bank,  was  taken  up  by  the  Bihar
 State  Construction  Corporation  in  May/June  1977  and  this  was  expected  to  be  completed
 by  the  end  of  last  month.  Due,  however,  to  abnormal  rise  in  the  water  level  of  the  river
 (more  than  11  feet  between  9-7-1977  and  19-7-77)  further  work  was  suspended.  A  stcck

 of  2  lakhs  cft  of  rubble  stones  is  being  arranged  to  be  left  in  readiness  to  deal  with  emergen-
 cies  if  the  river  edge  were  to  come  closer  to  the  railway  lineor  Narayanpur  town.  The  State
 Government  have  been  requested  to  take  all  possible  steps  to  stabilise  the  rive  bank  in  the
 critical  reach,  and  continued  liaison  will  be  maintained  with  them,  till  the  work  is  completed

 Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav  :  The  Hon.  Minister  has  admitted  that  railway  line
 is  threatened  by  the  soil  erosion.  I  raised  this  question  in  the  Lok  Sabha  during  1973-74
 also.
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 of  Privilege  5,  1977

 I  want  the  Hon.  Minister  to  consult  Irrigation  Ministry  and  find  out  ways  and  means
 to  save  this  line  from  soil  erosion.

 The  Railway  Minister  should  save  this  area  from  soil  erosion  by  taking  the  services
 of  its  competent  Engineers.  The  Flood  Control  department  has  given  to  contract  of  this
 work  to  the  construction  corporation.  The  construction  corporation  in  its  term  has  entrusted
 the  work  to  some  petty  contractors.  The  work  should  have  been  undertaken  by  the  flood
 control  itself  by  utilising  the  services  of  railway  engineers.  In  view  of  this,  I  request  him
 to  get  the  work  done  through  his  Department.

 Prof.  Madhu  Dandavate  :  The  Railway  Ministry  is  not  mainly  responsible  for  this
 work.  We  think  that  Railways,  Transport  Ministry,  Petroleum  Ministry  and  Irrigation
 Deptt.  should  join  together  to  complete  this  work.  The  construction  corporation  started
 the  work  in  June,  1977  but  the  work  could  not  proceed  further  due  to  heavy  flood.  1  assure
 the  House  that  this  work  will  the  completed  at  the  earliest  with  the  cooperation  of  railway
 engineers.

 It  is  not  an  easy  job  to  change  the  course  of  flow  of  Ganga.  We  will  try  to  complete

 the
 work  in  collaboration  with  the  four  agencies.

 विशेषाधिकार को  प्रश्न

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 बेलची  घटना  के  बारे  में  गृह  मंत्री  द्वारा  दी  गई  कथित  TTS
 जानकारी

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कल  aaait  सी  ०के०  चन्द्रप्पन  शौर  बी०  रवैय्या  ने  बिहार  में
 बेलची  गांव  में

 हरिजनों
 पर  हुए  श्रत्याचारों  के  बारे  में  गृह  मंत्री  द्वारा  दी  गई  कथित  श्रामक  जानकारी  के  बारे  में

 विशेषाधिकार  प्रश्न  उठाना  चाहा  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  इस  प्रश्न  को

 नियम  222 के  sata  उठाने की  अनुमति  दे  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  से  पूछने  पर  मुझे  पता  चला  है  कि  उन्होंने  नियम  222  के  अन्तरगत  अनुमति

 नहीं  दी  है  ।  अत  यह  कहना  गलत  है  कि  उन्होंने  श्रनुमति  दी  मैंने  मामले  को  इस  कारण

 अस्वीकार  कर  दिया  है  कि  घटना  के  उद्देश्य  सम्बन्धी  प्रश्न  न्यायालय  के  विचाराधोन  है

 श्री  वसंत  साठे  :  श्राप  हमें  इस  मामले  को  उठाते  को  अनुमति  नहीं  दे  रहे  क्योंकि  यह

 विचाराधीन  मैं  यह  जानना  चाहता  &  कि  fea  न्यायिक  निकाय  के  समक्ष  यह  मामला  निर्णयाधोन

 महोदय
 :

 बिहार  सरकार  ने  सुचना  दी  है  कि  मामले  के  बारे  में  फौजदारी  झंदालत  में

 एक़  दिया  है  1

 देश  में  बाढ़  को  स्थिति  के  बारे  में

 STATEMENT.  RE  :  FLOOD  SITUATION  IN  THE  COUNTRY

 झध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बरनाला  आप  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दें  ।
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 14  1899  (TF)  विशेशाधिकार  का  प्रश्न

 श्री  सुरजीत fag  बरनाला  :
 देश

 में  बाढ़  स्थिति
 के  बारे  में  सरकार  द्वारा  का

 सामना  करने के  लिए  किए  गए
 उपायों

 के
 बारे  में  मैं

 एक
 वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 विवरण

 वर्ष  1977  के  दौरान  भारतीय  प्रायद्वीप  में  दक्षिण-उत्तर  मौनसून  सामान्य  समय पर
 झाया

 इसने  केरल  समुद्र  तट  को  जून  प्रथम  सप्ताह  में  हम्ना  और  जुलाई  के  प्रथम  सप्ताह  में  सारे  देश

 में  गया
 ।

 हिमाचल  गुजरात  तथा  पश्चिमी  बंगाल  के  भागों  में
 सामान्य  से  50.0  प्रतिशत  श्रधिक  वर्षा

 पश्चिमी  बंगाल  तथा  दिल्ली  में  बाढ़ों  से  काफी

 नुकसान  हुआ
 ।

 राज्यों  ने  झावश्यक  राहत  उपाय  किए  प्राप्त
 रिपोर्टों

 से
 चलता

 है  कि
 17.  5

 लाख  हैक्टेयर  भूमि  नष्ट  हुई  श्रौर  61  लाख  लोग  प्रभावित  7.73  लाख  हैक्टेयर उगी
 फसलों  का  नुकसान  69163  घर  उजड़  गए  we  148  लोगों  एवं  458  की  जानें

 संलग्न  विवरण  में  नुकसान  का  व्यौरा  दिया  गया

 झासाम  में  ब्रह्मपुत्र तथा  उसकी  उपनदियों  में  बाढ़ें  मई  के  श्रन्तिम  सप्ताह  जून  के

 प्रथम  सप्ताह  में  यातायात में  रुकावट  श्राई  शौर  एक  पुल  टूट  गया  |  दारंग  जिले  में  एक  पुल  टूट
 गयाँ  जिसके  कारण  तेजपुर  एक्सप्रैस  रेल  दुर्घटना  कुछ  स्थानों  में  नदी  के  किनारे  ee  गए  ate

 भूमि  कटाव
 भी  gar ।  लोक  निर्माण  विभाग  बंगले  तथा  वायरलैस  ट्रांसमीटर  केन्द्रों  पर  भी  प्रभाव

 बराक  बेसिन  में  बाढ़  आने  से  358  गांव  प्रभावित  हुए  और  करीमगंज  के  निचले  क्षेत्रों में

 पानी  भर
 गया

 ।
 2.15

 लाख  हैक्टेयर  भूमि पर  उगी  फसल  क्षतिग्रस्त  34  व्यक्तियों एवं
 141  ००५,  की  जानें  राज्य  सरकार  ने  राहत  कार्यों  पर  63.95  लाख  रुपए  व्यय  किए  हैं

 ।

 गुजरात में  भी  भारी  वर्षा  हुई  श्रौर  अनेक  क्षेत्र  बाढ़ग्रस्त  हुए  ।  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार

 1587  गांवों  के  9.68  लाख  लोग  प्रभावित  हुए ।

 हरियाणा में  साहिबी  नदी  तथा  नाला  संख्या  8  में  बढ़  wei  31  अगस्त  को

 झज्जर  for  बांध में  दरार  आने  से  शहर  में  बाढ़  का  पानी  घूस  सेना  एवं  होम  गार्ड की  सहायता

 से  दरार  को  भर  दिया  गया  ।  जल  निकासी  के  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  हैं  ।  10  लाख  लोग  बाढ़  से
 प्रभावित  हुए  5.3

 लाख  हैक्टेयर  भूमि  क्षतिग्रस्त  हुई  ।  4  व्यक्तियों  तथा  21  Taal o  की  जानें

 गई  शर  3646  घर  उजड़  गए

 पश्चिमी  बंगाल
 में

 भी  बाढ़ के  कारण  काफी  नुकसान  हुमा ।  12  जिलों  में  9,5  लाख

 टैक्टेयर  भूमि  क्षतिग्रस्त  54,700  घर  12  व्यक्तियों  तथा  77  पश्त्रों भ्  की  जानें  गई  ।  राज्य

 सरकार ने  राहत  कार्यों
 के  लिए  225

 लाख  रुपये  मंजूर किए

 पंजाब
 में  बाढ़ों  के  कारण  कच्चे  घर  टूट ग  सड़कें  खराब  हो  & TE |  9  व्यक्तियों  एवं

 63  पशुम्नों  की  जानें  22.3  लाख  के  मूल्य  की  फसलें  नष्ट  हुई  झर  653  घर  उजड़  गए  ।
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 Question.  of  Privilage  Sravana  14,  1899
 (58108)

 कर्नाटक में  aazadt oS  जिलों  में  बाढ़  के  कारण  नौ  गांव  प्रभावित  1977  के  afar

 सप्ताह में  दक्षिणी  कन्नड़  जिले  में  नेत्रावती नदी  में  बाढ़  गई  ।  बीजापुर  जिले के  कुछ  क्षेत्र भी

 प्रभावित  हुए  318  घर  नष्ट  हो  गए  ।

 दिल्ली में  1977 के  afar  सप्ताह  में  यमुना  नदी  का  पानी  खतरे  के  निशान  से
 ऊपर

 चला  गया  ।  कई  पुनर्वास  कालोनियां  तथा  दिल्ली  की  कुछ  तन्य  कालोनियां

 ग्रस्त  हुई  ।  साहिबीं नदी  में  बाढ़  द्  जाने  के  कारण  ढांसा  नहर  में  पानी  बढ़  गया  ।  दिल्ली  प्रशासन

 ढांसा
 बांध  की  ऊंचाई  एक  मीटर  बढ़ा  रहा  नजफगढ़  नाले  को  भी  खतरा  पेंदा  हो  गया

 ci

 लगातार वर्षा  के  कारण  जल  निकासी  की  समस्या  खड़ी  हो  गई  दिल्ली  नगर  निगम  जल  निकासी

 के  लिए  प्रयास  कर  रहे  कई  घर  टूट गए  6  व्यक्तियों  की  जानें  गई  इसके  श्रतिथिक्त  तीन
 व्यक्ति  डूबने  या  करन्ट  लगने  से  मरे  नगर  निगम  ने  मृत  व्यक्ति  के  परिवार  को

 500

 रुपए  तथा  गंभीर  रूप  से  घायल  हुए  व्यक्तियों  को  250  रुपए  देने का  निर्णय  किया

 बाढ़प्रस्त  ग्रामों  को  खाली  तथा  बाढ़  पीड़ित  लोगों  को  भोजन  तथा  श्रावश्यंक  सामग्री

 तथा  चिकित्सा  सुविधाएं  करने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  ने  इस्तजाम  किया  इन  बाढ़ों  के  ढारा

 फसल को  भारी  areat ¥ afa:
 में

 afa
 पहुंची  श्रभो  इस  संबंध  में  सही-सही  कुछ  नहीं  बताया

 जा

 सकता  क्योंकि  दिल्ली  प्रशासन  श्रभी  राहत  कार्यों  में  व्यस्त

 केरल  में  बाढ़  के  कारण  कुछ  क्षति  नहीं  हुई  है  लेकिन  इस  वर्ष  मौनसून  तटवर्ती  क्षेत्रों  के  कटाव

 के  कारण  कुछ  क्षति  जिन  क्षेत्रों में  समुद्र के  किनारे  की  दीवार  नहीं  बनाई  गई  है  वहां  पर

 कुछ  मकानों  तथा  नारियल  के  पेड़ों को  नुकसान  gars  कालीकट  जिले  में  बेपर
 के  स्थान का  लाइट

 हाउस खतरे  में  जो  क्षेत्र  बुरी  तरह  प्रभावित हुए  हैं  उनके  नाम  है  चावारा

 चेटवेई  ate  कालीकट  में  मदाक्करा  चालियाम  इत्यादि  ।  श्रौसतन  19  मीटर  चौड़ा

 कटाव  हुम  है  लेकिन  चमक्कला  में  तो  30  मीटर  चौड़ा  कटाव  gary  सबसे  लम्बा  कटाव  20

 मीटर
 का  था  ।  श्रतुमान है  इस  कटाव  से  2.5  करोड़ रुपए  की  राशि  की  क्षति  हुई  है

 ।

 चालनाम  श्रौर  मदाकरा  में  कुछ  wert  उपाय  जैसे  किनारे  पर  दीवार  बनाना  रेत  इत्यादि  की

 बोरियां  इत्यादि  किए  गए

 राजस्थान  में  जुलाई  के  दूसरे  पखवाड़े  में  हुई  भारी  वर्षा  से  राजस्थान  के

 कोटा  झुनसुनू  श्र  भीलवाड़ा  क्षेत्र  बुरी  तरह

 fat  हुए
 28  14

 घर  ढह  गए  शौर  18  व्यक्तियों  की  जानें  इन  जिलों  में  सड़क  यातायात

 कई  स्थानों  पर  ठप्प  हो  गया  कुल  एक  करोड़  रुपए  की  क्षति

 बिहार  राज्य  में  गंगा  alt  इसकी  सहायक  नदियों  में  छोटी  और  मध्यम  बाढ़ें  झाई लेकिन  इनसे

 कोई  क्षति  नहीं  हुई  |  126,000  हैक्टेयर  फसली  क्षेत्र  पौर  78  मकानों  का  नुकसान

 मध्य  प्रदेश  में  जून  के  अंत  में  नमदा  नदी  में  भारी  बाढ़  mci  जिससे  ase  यातायात  थोड़े  समय

 के  लिए  ठप्प  हो  गया  ।  भारी  स्थानीय  वर्षा  से  बालाघाट  के  8  fax  प्रभावित  हुए  बम्बई  में  भी

 जलाई  के  अंतिम  सप्ताह  में  भारी  '  वर्षा  के  कारण  संचार  सेवाएं  ठप्प  हो  asi  मकान  ढह  जाने  से

 11  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  और  7  जर्मी  उत्तर  प्रदेश  में  गोरखपुर  शर

 शाहजहानपुर  जिले  भी  वाढ़ों  से  प्रभावित  22000  लोग  इन  बाढ़ों  से  प्रभावित  38  मकानों

 को  क्षति  पी  तथा  तीन  व्यक्तियों  की  जानें
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 बचें  1977  के  wera  aly  के  कारण  हुई  क्षति  (2  1977  का  विवरण

 प्रभावित  फसलों को  क्षति  फसल प्रभावित  मकानों को  पशुधन  जन  जन
 क्षेत्र  जनसब्या  सख्या  योगिता  मकानों  श्रौर

 सख्या  हानि संख्या  टिप्पणी राज्य  कां  नाम  हैक्टेयरों  लाखों में  1  SUS  मूल्प  वस्तुग्रो ंकी  जन
 ल  रुपयों में  लाख  क्षति  लाख  योगिता  की

 at  टंयर  रुपयों में  रुपयों में  कुल  क्षति
 लाख  रुपयों

 2  3  4  5  6  7  10  11  12

 B34 1.  श्रासाम  श्रांकड़े  ज  sd  2.15  1928.0  श्रांकड़ें  ्राकड  141  v4  न  1928.00
 लब्ध  नहीं  लब्ध  नहीं  लब्ध  नहीं लब्ध  उपलब्ध

 नहीं
 0.13  0.54  7  8  झाकड़  झाकड़  अकड़ 0.13  झांकड़े  क  n

 लब्ध  नहीं
 उपलब्ध  उपलब्ध ब्घ  नहीं  लब्ध  नहीं

 गुजरात  .  2.52  9.68  2.52  »  6916  ”  156  46  180.00  180.00
 5.26  10.00  0.60:  aਂ  3646  ”  21  4  आंकड़े  w-  ड

 आंकड़े  आंकड़े  ”  318  क  श्राकड़  '  >>.  8.32  8.92
 उपलब्ध  लब्ध  नहीं



 ह
 wo  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12

 6.  महाराष्ट्र  आकड़े  wa-  आकिड़े  आंकड़े  आंकड़े  उपਂ  आंकड़े  उप+  0.07  आंकड़े  उपਂ  11  झाकड़  0.07
 लब्ध  नेहीं  लब्ध  नहीं  लब्ध  लब्ध  लब्ध  नहीं

 7.  पजाब  0.07
 लग्ध  हीं

 ”  0.06  22.26  653  4.86  63  का  27.12 '8  राजस्थान  श्रांकड़े  ऑफड़े  आंकड़े  2814  ्  कड़े उपਂ rT  18  *100.00  *100.  00  *ब्यौरा  te
 लब्ध  नहीं  उ  नि

 a  लब्ध  नहीं  उपलब्ध  लब्ध  नहीं  लब्ध  नहीं
 नहीं

 9.  उसर  प्रदेश  0.05  0.22  0.04  ”  38  ”  bia  3  श्रांकड़े

 10.  पश्चिम  बंगाल  9.  50  40.70  2.23
 लब्ध  नहीं  लड़्ध  नहीं 1369. 55  54700  ”  77  12  17.13  1386.68

 कुल  17.53  61.14  7.73  3319.81  (69163  4.93  458  137**  306.05  3630.79
 अतिरिकत  दिल्ली  में  भी  11  earl की  qa  gi



 नियम  377  क  अन्तर्गत  मायल 14  1899

 Shri  Mani  Ram  Bagri  (Mathura)  :  The  Hon.  Minister  has  just  stated  :
 ~

 अध्यक्ष  महोदय  :  टम  श्रापको  उसकी  एक  प्रति दे  द्ग  ।  विवरण  के  बारे  में  प्राप  प्रघन  नहीं

 qe  सकते  ।

 नियम  के  श्रन्तगंत  मामलें

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (1)  नागरिक  श्रधिकार  श्रायोग  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 है  77  के  अ्रंतगंत  सरकार  तथा  इस  सदन  का  ध्यान tt  जी०एम०  बनतवाला  )
 :

 मैं
 नियम

 एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामले  की  ०» ार  श्राकर्षित  करना  चाहता हूं  यह  सर्वविदित  है  कि  सरकार  एक

 नागरिक  अधिकार  ait  की  स्थापना  करने  जा  रही  है  ।  यह  निश्चय  ही  एक  स्वागत  योग्य  बात  है  लेकिन

 श्रब  यह  कहा  जा  रहा है
 कि  प्रस्तावित  नागरिक  आयोग  अनुसूचित  जाति  तथा

 म्रनुसूचित
 जनजाति

 arta  ग्रौर  भाषायी  अल्पसंख्यक  झ्रायुक्त  का  कार्य  करेगा  श्रौर  अलग  से  कोई  अल्पसंख्यक  ait  हीं

 होगा  ।

 सदन  को  याद  होगा  कि  लोक  सभा  चुनावों  के  दौरान  एवं  बाद  में  भी  प्रधानमंत्री  ने  बार-बार

 अल्पसंख्यक  अयोग  बनाने  की  बात  की  थी  ।  लेकिन  अब  अल्पसंख्यकों  में  काफी  निराशा  एवं  चिन्ता  ter

 गई  है  ate  विशेषकर  इसलिए  क्योंकि  श्रल्पसंख्यकों  पर  भ्रत्याचार  की  घटनाएं  बढ़ती  जा  रही

 नागरिक  alia  अयोग  को  विभिन्न  कार्य  सौंप  देने  का  परिणाम  यह  होगा  कि  वह  अ्रल्पसंख्यकों
 के  विभिन्न  afrard,  TACT  श्र  शिकायतों  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दे

 भाषायी  धार्मिक  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 अलग-प्रलग  श्रायोग  होने  चाहिए  ।  इन  ara  के  पास  सांविधिक  तथा  संवैधानिक  प्राधिकार  होने  चाहिएं

 उनकी  सिफारिशें  बाध्यकारी  हो  सकें

 सरकार  को  ग्रत्पसंख्यकों  की  मांगों  तथा  WIFATAT  पर  बिचार  करना  चाहिए  श्रौर

 इन  अल्पसंख्यकों  के  लिए  नए  सिरे  से  बातचीत  होनी  चाहिए  ।

 (2)
 are  के  कारण  रेल

 याताधात  के  wae  हो  जाने  तथा  श्रन्य  हानियों  का  मामला

 Shri  Hukam  Chand K
 rains  in  the  country  resulti

 achwai  (Ujjain)  :  During  the  last  week  there  have  been  heavy

 has  bea
 ng  in  floods  in  various  parts.  At  many  places  the  railway  Ine

 n  breached  and  traffic  has  been  dislocated.  A  large  number  of  cattle  have  died.

 The  floods  are  an  annual  in  this  country  an  every  year  the  matter  is  discussed
 here.  But  so  far  no  permanent  solut
 did  not  pay  any  attention  to  this

 ion  has  been  found.  Perhaps  the  previous  government
 matter.  It  is  hoped  that  the  Janta  Government  will  pay

 more  attention  to  it,

 During  the  last  few  d  ays  rail  traffic  between  Delhi  and  has  been  totally
 dislocated.  In  Raj  asthan,  Haryana,  Orissa  and  Bihar  a  number  of  people  have  died.
 Government  sho  uld  provide  immediate  relief  to  them.  The  work  of  supplying  ration  to
 them  should  be  taken  up  on  war  footing.

 lem. of  floods  in
 nt  should  set  up  a  commission or  committee  which  might  study  the  prob-
 detail  and  suggest  somé  methods  t  them  so  that  the  loss  incurred

 every  year  can  be  avoided.
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 Motion  Re.  conduct  of  the  Home  Minister  Sravana  14,  1899  (Saka)

 गृह  मंत्री  क  व्यवहार  के  बारे  यें  प्रल्ताव--जारी

 MOTION  RE.  CONDUCT  OF  THE  HOME  MINISTER—Contd

 प्रधान  मोरारजी  श्री  स्टीफन  ने  गृह  मंत्री  के  विरुद्ध  निन्दा  प्रस्ताव पेश  किया
 ।  यदि  जिम्मेदारी

 है

 ।

 क्या  प्रतिपक्ष
 यह

 समझता
 है  कि  सरकार  की  सामूहिक  जिम्मेदारी  नहीं  है

 है  इसे  श्रावश्यक  समझा  जाता  है
 तो

 निन्दा  प्रस्ताव  सरकार  के  श्रथवा  मेरे  विरुद्ध  लाया  जाना
 चाहिए  था  ।  लेकिन  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  शरीर  मैंने  इस  पर  श्रापत्ति  नहीं  की  क्योंकि  मैं मैं  यह  नहीं

 चाहता  था  कि  इस  पर  बाहर  चर्चा  हो  ।  ऐसी  चर्चा  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  इस  विषय  पर  चर्चा

 कराना  बेहतर  था

 प्रस्ताव  में  दिए  गए  दो  Alara  में  से  पहला  श्राधार  यह  है
 है

 कि  गह  मंत्री  ने  श्रपने  सरकारी

 पद  का  दुरुपयोग  स्वतन्त्र  संवेधानिक  निकायों  के  कार्यों  में  हस्तक्षेप  किया  जैसा  कि  5  1977  को

 निर्वाचन  झ्रायोग  को  भारतीय  लोक  दल  के  नेता  के  रूप  में  लिखे  अपने  पत्र  को  श्रायोग  की  फाइलों  में

 से  निकलवाना  ।  यह  एक  बेतुकी  बात
 को

 बढ़ाना  जर  प्रश्न  केवल  एक  पत्र  के  बारे  में  है  जिसे  चुनाव

 कहा  गया ara  से  लिया  गया  ।  इसमें  wea  निकाय  कहां  से  ara  हैं  यह  बात  मुझे  समझ  नहीं  प्राई  कहा

 है  कि  उन्हें  W41 4d aaantaa  निकायों  के  कार्य  में  हस्तक्षेप  करने  की  है  क्या  यह  उचित  वक्तव्य

 इस  मामले  में  भी  कया  हस्तक्षेप  किया  गया  है  ।  श्रायोग  को  कोई  ऐसा  काम  करने  के  लिए  नहीं  कहां  गया

 है  जो  वह  नहीं  करना  चाहता  था  ।  गृह  मंत्री  ने  भारतीय  लोक  दल  के  नेता  की  हैसियत  से  चुनाव

 amar  कौ  पत्र  लिखा  ate  अपना  चुनाव  चिन्ह  जनता  पार्टी
 को

 देने  के  लिए  seri  बाद  में  उन्होंने

 चुनाव  श्रायुक्त  से  श्रनुरोध  किया  कि  यदि  उस  पत्र  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  हैं
 तो

 वह  पत्र  उन्हें

 भेजा
 जाए

 ताकि  वे  देख  सकें
 कि

 उसमें  उन्होंने  क्या  लिखा  है  क्योंकि
 यह

 पत्र  उन्होंने  बहुत  जल्दबाजी
 में  लिखा  था  श्रौर  उन्हें  अच्छी  तरह  से  याद  नहीं  था  कि  उसमें  क्या  लिखा  है  ।  चुनाव  ATT  ने  इस  पर

 कोई  झापत्ति  नहीं  की  क्योंकि  उन्होंने  गह  मंत्री  की  हैसियत  से  नहीं  बल्कि  भारतीय  लोक  दल  के  नेता  की

 हैसियत  से  पत्र  लिखा  था  ।  इसलिए  पत्न  उन्हें  भेजा  गया  a  उन्होंने  उसमें  बिना  कुछ  परिवतन  किए

 लौटा  दिया  ।  यदि  वह  कुछ  परिवर्तन  करते  तो  निश्चय  ही  इसे  हस्तक्षेप  तथा  श्रनुचित  कायें  साना  जाता  ।

 लेकिन  उन्होंने  एसा  कुछ  नहीं  किया  ।  मेरा  ख्याल  है  गह  मंत्री  केवल  उस  पत्र  को  देखना  चाहते  थे

 तभी  उसे  ज्यों  का  त्यों  दिया  गया

 यह  भी  शभ्रारोप लगाया  गया  कि  श्री  चरण  सिंह  ने  दामाद  के  साथ  पक्षपात  किया  है  ।

 लेकिन  भिन्न  हैं  ।  मैंने  gag  ही  फाइल  देखी  है  प्रौर  ऐसे  निष्कर्ष  का  कुछ  प्राधा  नहीं

 गह  मंत्री  ने  कहा  है  कि  मेरे  प्रति  जो  श्रारोप  लगाए  गए  हें  श्रगर  वे  सिद्ध  हो  जाते  हों  तो  मैं

 त्यागपत्र  ि  श्रन्यथा वह ह  सदस्य  जिन्होंने  मेरे  प्रति  श्रारोप  लगाए  हैं  इस्तीफा  दे  दें  ।  मैं  माननीय  सदस्य

 से  इस्तीफा  देने  की  तो  बात  नहीं  करता  लेकिन  मैं  उनसे  श्रनरोध  करता  हूं  कि  भविष्य  में  वह  किसी  के

 प्रति  ऐसे  श्रारोप  न  लगाए  ।

 श्री  चरण  सिह  पर  यह ह  भी  ang  लगाया  गया  है  कि  वह वह  सभा  में  निराधार  ate

 दाराना  वक्तव्य  13  1H Wars, >  1977  को  गृह  मंत्रालय  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान

 उन्होंने  कहा  कि  wage  सरकार  का  विचार  नजरबन्द  राजनीतिक  नेताओं  को  गोली  से  उड़ाने  का  ary

 इसमें  वक्तव्य  का  प्रश्न  कहां  उठता  है  यहां  किसी  को  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए  कि  गृह  मंत्री  को
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 एस  वक्तव्य  देने  की  दत  है  ।  क्या  प्राप  श्रौर  हम  सब  अपने  विचार  यहाँ  प्रकट  नहीं  करते  ।  प्राप  एक

 पर

 वो  गह

 मंत्री

 पर  reg

 लगा  रहे  हैं  और  दूसरी  ग्रौर  उन्हें  कुशल  प्रशासक  और  योग्य  व्यक्ति  कह कर  उनकी  प्रणंसा  कर  रहे  हैं  |  यह  बात  मझे  समझ  नहीं

 जहां  तक  संविधान  संशोधन  को  समाप्त  करने  की  बात  है  कार्यवाहक  राष्ट्र

 पति
 के

 अ्रभिभाषण  पर  हो  रही  चर्चा  के  दौरान  विरोधी  दल  के  नेता  ने  जो  विचार  प्रकट  किए  थे
 उनको  दृष्टिगत  रखते  हुए  हम  बहुत  सतर्क  रहना  चाहते  हैं  ate  इसलिए  इस  कार्य  में  विलंब  किया  जा

 विरोधी  दल  से  इस  बारे  में  चर्चा  करूंगा  जैसार्कि गा  किन  en  इसे  पेड  बहुत करन  केल  रक  रहना हैं श्रौर  म

 मैं  करता  arr  हूं  ।

 जहां  तक  दल-तदल  विरोधी  विधेयक  का  संबंध  है  इस  पर  wat  विचार  विमर्श  किया  रहा

 ।  हम  इस
 दिपक

 को  अविवादास्पद  बनाना  चाहते  हैं  श्र wat  इस  पर  aarata  नहीं  मिली  है
 इसलिए  झ्रधिकतम  सदस्यों  की  सहमति  लेना  चाहते  हैं  ।

 मंत्री  ने  प्रस्ताव  में  उत्लिखित  वक्तव्य  इस  कारण  दिया  arta  359  में  संशोधन

 किया
 गया  था  ।  अनुच्छेद  359  का  पहले  संशोधन  क्यों  नहीं  गया  ।  झ्रापातस्थिति के  दौरान

 क्यों

 गया  ।  झ्रापातस्थिति  लाग  ही  इसलिए  की  गई  ताकि  कोई  प्रभावी  स्थिति  न  रहे ।  जीवन  wk

 स्वतन्त्रता  का  MPHIL  स्थगित  करने  का  क्या  शरथ  महान्यायवादी  अब  भी  यही  कहते  हैं  कि  वह

 भयभोन हैं  तथा  उन्हें  भरने  परिवार  ae  अरन्य  लोगों  की  बहुत  चिन्ता  है  ।  यह  बात  महान्यायवादी  ने  मुझे

 स्वयं  बताई
 ।

 मैंने  उनसे  पूछा  कि  ~ WITT  उस  स्थिति  में  श्रपने  पद  से  त्यागपत्र  क्यों  नहीं  दे
 तो

 उन्होंने  कहा  बह  उस  समय  बरी  तरह  भयभीत  थे  ।  अगर  महान्यायवादी  का  यह  हाल  था  तो  श्र  लोगों

 को  क्या  हालत  होगी  ।  इसका  WeaTay  प्राप  grant  से  लगा  सकते  हैं  इसी  तथ्य  से  गह  मंत्री  ने  ऐसा

 अनुमान  लगाया  इसमें  उनकी  क्या
 गलती  है  ।  श्राप  ऐसा  कह  सकते  हैं  कि  यह  उनकी  भावना  नहीं  थी

 ।

 यह  संभव  है  लेकिन  प्रशन  यह  है है  कि  क्या  श्रन्य  लोग  भी  ऐसा  aaa  नहीं  लगा  सकते  थे  ।

 मैं  amar  अपना  व्यक्तिगत  मामला  बताता  हूं  नजरबन्दी  के  दौरान  मेरे
 साथ  बहुत  दुन्य वहा र

 किया  गया
 ।

 एक  महीने  तक  मुझे  एक  छोटे  से  कमरे  में  बन्द  रखा  गया  ake  at  बाहर  निकलते
 ar

 अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  ऐसे  केवल  मेरा  दिमाग  खराब  करने  के  लिए  किया  गया  लेकिन  इसका  प्रभाव

 विपरीत  gat
 र

 मेरा  निश्चय  श्रौर  दृढ़  हो  गया  जिसके  लिए  मैं  श्रीमती  गांधी  को  देता  हूं  ।

 ससद  भवन  के  हाल  में  तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  ने  पांच  संसद  सदस्यों  के  समक्ष  कहा  था  कि  are  में

 वहां  होता
 तो

 मोरारजी  देसाई  कभी  जिन्दा  वापिस  न  ATA  एक  सदस्य  ने  श्रशोक  मेहता  को  यह
 बात

 बताई  asta  मेहता  ने  प्रधानमंत्री  को  लिखा  लेकिन  श्रीमती  गांधी  ने  उत्तर  देने  की  जरूरत  नहीं

 समझी  बाद  में  रक्षा  मंत्री  ने
 इस

 बात  से  इन्कार  कर  दिया
 ।  ऐसा

 इन्कार  तो  उन्होंने  श्रव्य
 कई

 बातों के  लिए  किया  ।  उस  व्यक्ति ने ने  तो  अब  अपनी  विश्वसनीयता खो  दी  है  इन  सब  बातों  को  देखते
 हुए  क्या  यह  अन्दाजा  नहीं  लगाया  जा  सकता  था

 जेलों  में  कई  लोगों ने ने  बहुत  यातनाएं  सही  हैं  ।  श्रीमती  गांधी  कह  सकती  थीं  ate  उन्होंने  कहा

 भी  कि  वह  नहीं  चाहती  थीं  कि  जेलों  में  ऐसा  व्यवहार  किया  जाए  ।  मैं  इस  पर  विश्वास  कर  सकता

 लेकिन
 जौ  हो  चुका  है  उसके  जिम्मेदारी  से  ag  श्रपने  को  कसे  मुक्त  कर  सकती  हैं  ।  इन  सब

 ari  को

 सुधारने  के  लिए  क्या  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 ।

 नहीं  कुछ  कार्यवाही  नहीं  की  गई
 ।

 इन  तथ्यों से
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 ऐसा  श्रनुमान  कोई  भी  लगा  सकता  था  श्रौर
 गृह  मंत्री  ने  उसे  भ्रभिव्यक्त  किया  इसमें  सदन  को  गुमराह

 करने  की  क्या  बात  >

 तथ्यों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  गृह  मंत्री  के  भी  gar  कुछ  विशिष्ट  विचार  हो  सकते  हैं  शौर  यह

 विचार  मात्र  भ्रनूमान  ही  नहीं  है  भ्रपितु  तथ्यों  पर  भी  श्राधारित  है  इसलिए  यह  निन्दा  प्रस्ताव  बिल्कुल

 गलतफहमी  पर
 ग्राघारित  है

 ?  भविष्य  में  ऐसे  प्रयास  नहीं  किए  जाने

 att  पी०  एम०  स्टीफन  (zz ) )  :  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  प्रस्ताव  सरकार  ara  उनके  विरुद्ध

 क्यों  नहीं  लाया  गया  ।  क्या  उन  सबका  सामूहिक  उत्तरदायित्व  नहीं  है  ।  यह  ठीक  हैं  जहां  तक  सरकार  की
 ै नीतियाँ  तर  कार्यवाहियों  का  संबंध  &  at  सबका  उत्तरदायित्व  सामूहिक  है

 ।  लेकिन  मंत्रीमंडल  FT

 कोई  भी  सदस्य  दो  हैसियतों  में  काम  करता  है  ।  एक  व्यक्तिगत  रूप  में  ate  दूसरा  मंत्री  परिषद् के मंत्री के  मंत्री
 के  रुप  में  ।  श्री  चरण  सिंह  ने  भारतीय  लोक  दल  के  नेता  की  हैसियत  से  चुनाव  झायोग  को  टेलीफोन

 किया  उनसे  पत्र  मंगाया  श्रौर  उन्हें  वापिस  लौटाया ।  इसमें  सरकार  का  क्या  हस्तक्षेप  है  ।  प्रधान  मंत्री  श्रथवा

 सरकार  का  इस  मामले  से  कोई  संबंध  नहीं  ।  गर्त  सामूहिक  उत्तरदायित्व  का  प्रश्न  नहीं  उठता  मैंने

 श्री  चरण  सिंह  के  विरुद्ध  निन्दा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  इसका  सरकार  से  कोई  संबंध  नहीं  ake  न  ही

 उसकी  कोई  नीति  इसमें  निहित  है  ।  अ्रत  भ्रविश्वास  प्रस्ताव  का  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता

 मैंने  शुरू  में  ही  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  इस  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  श्री  चरण  सिंह  के

 इस्तीफे की  मांग  करना  नहीं  है  ।  हमारी  नीति  सरकार में  फूट  डालने  की  नहीं  है  ।  इसीलिए  मैंने  श्री

 चरणसिंह  से  इस्तीफे  की  मांग  नहीं  की
 ।

 इस  संकल्प  के  पीछे  यही  भावना

 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  गह  मंत्री पर  निराधार  श्रारोप  लगाए  गए  हैँ  ।  जब  यह  पूछा  गया  कि

 सरकारी  फाइलें  जलाई  गई  तो  गृह  मंत्री ने  कहा  मेरे  पास  इसका  कोई  प्रमाण नहीं  है  ।  लेकिन  ऐसी
 ५०

 अफवाह  है  कि  सरकारी  फाइलें  जलाई गई  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  संसद  एक  tar  स्थान  नहीं  जहां  कि  ऐसी

 श्रफवाहों  का  निराकरण  किया  जा  सके  जो  श्रफवाहें  प्रमाणित  नहीं  की  जा  सकती ं।

 श्री  मोरारजो  देसाई
 :  जिस  घर  में  मैं  अरव  रह  रहा  हूं

 वहां  3000  फाइलें  जलाई  गई  हैं  श्रौर  मेरे

 पाम  इसका  प्रमाण  है  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :  जिन्होंने  ऐसा  किया  है  वह  उसकी  सजा  भुगतें ।  उनके  लिए  कोई  ढील  न

 दी  जाए  ।  मोरारजी  भाई  जो  कुछ  कह  र  न्  =
 &  उन्हें  वह  कहने  का  है  क्योंकि  उनके  पास  इसके

 लिए  प्रमाण  है  लेकिन  चौधरी  चरण  सिंह  साहिब  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  व्यैक्तिक  जानकारी  या  किसी

 प्रमाण  के  ग्राधार  पर  नहीं  कहा  ।  उन्होंने  कहा  कि  ऐसी  श्रफंवाह  थी  ।  मेरा  fader  यह  है  संसद

 ऐसा  स्थान  नहीं  जहां  कि  अफवाहों  को  जगह  मिले |

 Fhe  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh)  :  On  27th  June,  1975  the  President
 promulgated  an  ordinance  by  which.  the  right  to  life  was  suspended.  Why  was  this  right  to
 life  suspended.  | है ह  the  intention  of  the  Government  was  not  to  take  it  back  then  why  was
 it  not  amended?  Why  till  end  the  ordinance  remained  in  tact.

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  कुछ  फाइलें  जलाई  गई 1

 श्री  ato  एम०  स्टीफन :  लोक  सभा  में  श्री  चरण  ने  अपराधियों  में  के  बारे  में

 हवाला  दिया  था  जव  संभा  में  उनसे  इस  में  प्रश्न  किया  गया  तो  उन्होंने  कहा  कि  झगड़ा

 बन्द  गलत  था  ।  एक  बार  यदि
 मंत्री  इस  बात  से  संतुष्ट  जाते  हैं  कि  वक्तव्य  गलत  है  ् ता  उन्हें
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 इस  सभा  स्पष्टीकरण कर  देना  चाहिए  ari  लेकिन  wert  इसकी  परवाह  नहीं  की  ।
 संसद  के  कुछ

 तौर.तरीके  होते  हैं  जिनका  श्रनसरण  किया  जाना  चाहिए

 प्रधान  मंत्री ने  यह  कि  क्या  एक  सदस्य  को  ५ म्रपन  विचार  प्रकट  करने  का  हक  नहीं भी  कहा है

 बिना  सावधानी  are
 मैं  यह  मानता  हूं  कि  गुह  मंत्री  का  विचार  एक  श्रतिवादी  विचार  हो  सकता  है

 विचार  के  जो  Ho  कहा  गया  वह  प्रमाणित  नहीं  ।  wa:  यदि  संसद  में  कोई  व्यक्तिगत  राय

 पेश  की  जाती  है  तो  इसे  दुराश्यपुर्ण  नहीं  समझा  जाएगा  बल्कि  इसे  waa a  समझा  जाएगा

 प्रधान  मंत्री  ने  संविंधान  के  श्रनुन्ठेद  359  के  बारें में  पूछा
 >
 ट  ह  कहूंगा  कि  प्रधान  मंत्री  को

 कुछ  गलतफहमी है  ।  अनच्छेद  359  में  संशोधन  केवल एक  दृप्टि  से  किया  गया  श्रनुच्छेद  359  में  यह

 व्यवस्था  थी  कि  यदि  देश  के  कुछ  भागों  में  प्रापातस्थिति  है  तो  सारे  देश  में  श्रापातस्थिति

 करनी  पड़ेगी  इसमें  संशोधन  किया  गया  है  ।  देश  के  कुछ  भागों  में  श्रापातस्थिति  घोषित  की  जा  सकती

 are  हटाई  भी  जा  सकती

 न्याय  शौर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  शान्तिभ्ुषण :  मैं  इस  संबंध  में  एएक  स्पष्टीकरण  करना

 चाहता ह  ।  1  1975  को  संविधान  में  संशोधन  के  द्वारा  359  का  संशोधन  किया

 गया  ।  पहले  at  केवल  मौलिक  श्रधिकारों  का  प्रत्यावतन  ही  निलंबित  होता  था  ।  बाद  में  इम  संशोधन

 मौलिक  अधिकार  ही  समाप्त  हो  गए  ।

 श्री  alo  एम०  स्टीफन  :  यदि  भझ्रनुच्छेद  359 (1)  इतना  घातक  है  तो  प्राप  इसमें  संशोधन  क्यों  नहीं

 करते ।  यदि  अनुच्छेद  359  के  gata  जारी  किए  गए  राष्ट्रपति  आ्रादेश  का  परिणाम  जनता  को

 गोली  से  उड़ा  देने  तथा  ऐसी  कार्यवाही  से  निरापदता  देना  हो  सकता  है  तो  इस  देश  को  बचाने  के  लिए

 ऐसी  कार्यवाही  क्यों न  की  जाए  कि  फिर  इसकी  पुनरावृत्ति न

 जहां  तक  वापिस  मंगाए  गए  पत्न  का  संबंध  है  मैंने  बताया  कि  ह  एक  न्य  न्याधिक  दस्तावेज

 है  ate  गृह  मंत्री  को  इसको  हटाने  का  कोई  हक  नहीं  था  यह  बात  हर  कोई  जानता  fe  सिविल  प्रक्रिया

 संहिता  के  अन्तर्गत  न्यायालय  के  समक्ष  पेश  किए  गए  कागजात  को  छ्ञ्  नहीं  जा  सकता  ।  न्यायालय

 की  ग्रनमति  से  इसे  ठीक  किया  जा  सकता  ।  लेकिन  इसे  वापिस  नहीं  लिया  जा  सकता है  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  ag  पत्र  भारतीय  लोक  दल  के  श्रध्यक्ष  द्वारा  लिखा  गया  था  ake  अध्यक्ष

 उसे  देख  सकता  था  ।  पत्र  इस  शर्त  पर  मंगाया  गया  था  कि  उसे  वापिस  कर  दिया  जाएगा  ।  लेकिन

 अध्यक्ष  ने  कहा  कि  इस  wd  पर  पत्न  नहीं  मंगाया  गया  था  कि  वह  वापिस  किया  जाएगा  ।  बल्कि  वह

 उसके  स्थान  पर  दूसरा  पत्न  देना  चाहते  थे  ।  लेकिन  वाद  में  जो  स्थिति  उत्पन्न  हई  उस  कारण  उन्हें  पत्र

 लौटाना  पड़ा ।

 चुनाव  चिन्ह  के  संबंध  में  जनता  पार्टी  में  इतना  मतभेद  हो  गया  था  कि  तीनों  घटक  दलों  ने

 एक  नथा  चुनाव  चिन्ह  रखने  का  निर्णय
 कर

 लिया
 था  ।

 इससे  दल  में  एक  प्रकार  का  हलका  तूफ़ान  झा

 गया  दल
 के  Wea  चन्द्रशेखर

 ने
 इसकी  भर्त्सना  की  और  कहा  कि  चौधरी  सिंह  पार्टी  को

 ब्लैकमेल  कियां  है  ac:  यह  कोई  छोटा  मामला  नहीं  है  ।  पत्र  लिखकर  उसे  वापिस  लेकर  सही  करना

 सामान्य  प्रक्रिया  नहीं  है  पर  मैं  कभी  इसका  समर्थन  नहीं  करूंगा  ।  चुनाव  Wa  ने  पत्न  की  एक  प्रति

 जो  झपने  पास  रखी  वह  प्रशासनिक  aay  के  श्राधारਂ  पर  रखीं  क्योंकि  वे  जानतें  थे  कि  उन्हें

 अपने  पास  एक  प्रति  wat  रखनी  चाहिए  ।
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 श्री  चन्द्रशेखर  )  :  प्रभी  माननीय  सदस्य  ने  कहा
 हा  है

 कि
 मैंने  यह  वक्तव्य  दिया  कि  चौधरी

 चरण  सिंह  ने  पार्टी  को  LESTMI J : a ~ EAT  किया  मैं  नहीं  जानता  किस  समाचार  पत्र  ने  इसे  प्रकाशित  किया  है

 लेकिन  तथ्य  यह  कि  मैंने  कोई  ऐसा  वक्तव्य  नहीं  दिया  ।  ऐसे  निराधार  श्रारोप  कस  से  कम  मेरे

 नाम  पर  न  लगाए  जाएं  ।  मैं  इस  का  विरोध  करता

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन :  विरोध  को  स्वीकार  करना  होगा  मुझे इस इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना
 ।

 चौधरी  चरण  सिंह  ने  केवल  श्री  नीरेन  डे  ira  दिए  we  an  से  ee  ws  गद  fap  हगता

 श्री  जेठामलानी  ने  भी  मेरे  तर्क  को  सही  माना  हैं  श्र  उन्होंने कहा  कि  महान्यायवादी ने  कहा  कि

 स्थिति  के  दौरान  जीवन
 और

 स्वतंत्रा  का  अधिकार  समाप्त  कर  दिया  गया
 था

 लेकिन  इसका
 यह

 श्र
 नहीं  कि  तत्कालीन  सरकार  नजरबन्दों  को  मारना  चाहती थी  ।  इस  मामले  में में  श्री  श्यामनन्दन मिश्र  ने  भी

 टिप्पणी  नहीं  की  मैं  श्रपनी  दलीलें  काननी  ग्राघार  पर  ही  दे  रहा

 श्री  नीरेन  डे  की  राय  तत्कालीन  सरकार  की  राय  नहीं  हो हो  सकती  |

 मैं  राजनैतिक  विवादों  में  विश्वास  नहीं  रखता ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है
 ।  यह  श्रविश्ववस

 प्रस्ताव न  इस  मामले पर  सभा  को  निणेय  लेना  चाहिये  ।

 श्रो  ज्योतिमय बसु  :  क्या  पत्र  संसद  से  लिखा  गया  ?

 wt  सो०  qo  मैं  इसे  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  मानता  हूं  ।  जब  मैं  किसी
 पर

 श्रारोप  लगाता  हूं
 तो  उसी  को  उसका  उत्तर  देना  चाहिये  ।  इसका  उत्तर  किसी  ate  को  नहीं  देना  चाहिये  ।  यहां तक  कि

 प्रधान  मंत्री  को  भी  नहीं  ।

 श्री  सोरारजी  देसाई  :  किसी  की  वकालत  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  ।  जब  श्राप  कोई  बात  उठायेंगे

 उसका  उत्तर  कहीं  न  कहीं  से  तो  ग्रायेगा  द्

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन :  मेरा  कहना  तो  केवल  इतना  ही  हैं  कि  चौधरी  चरण  सिंह  के  खिलाफ़

 कोई  थ  लगाये  गये  तो  उन्हें  ही  उसका  उत्तर  देना  चाहिये  ।  उन्होंने  उत्तर  नहीं  fear

 उत्तर  दमा  ॥ श्रो  भोरारजी  देसाई  :  मैंने  उन्हें  कहा  था  कि

 श्री  सो०  एस०  स्टीफन  :  यह  बात  ठीक  नहीं  है  कि  चौधरी  साहब  ने  स्वय  उत्तर  नहीं  fears  इन

 सब  बातों  पर  राजनतिक  से  विचार  नहीं  करना  चाहिये  |

 जिस  ढंग  से  गह  मंत्री  ने  इस  मामले  का  संचालन  कियां  है  उसके  फलस्वरूप  प्रधान  श्याम

 बाब  तथा  कुछ  we  व्यक्ति  भी  इस  मामले  को  लेकर  सामने  गये  हैं  ।

 थो  मोरारजी  देसाई  :  श्र  माननीय  सदस्य  श्रपने  पुराने  तरीकों  पर  भ्रा  गये

 ait  raTeaaa fret  ग्रापकी तरह  नहीं  हम  अपने  सहयोगियों m  साथ  देते

 W  सी०  एस०  स्टीफन  : sgntvaw  the  दत इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  हम  उनके  दल  विभाजन

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  हम  सब  जानते  हैं  कि  विभाजन  रसे  होता  है  या  नहीं  होता  निन्दा

 प्रस्ताव  से  ही  जनता  पार्टी  विभाजित  हो  ऐसा  कोई  नहीं  मानता  ।

 ry
 म  मित्रों  को  श्राश्वासन  देना  चाहता  a a  fe  इस  निन्दा  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  जनता  पार्टी

 को  तोड़ना  नहीं
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 ny

 श्री  मोरारजी देसाई  :  ये  कितना  am  लेंग े?

 श्री  सो
 ०

 एम०  मैं  समाप्त  कर  रहा  ट. अ

 श्री  श्यामनन्दन  मिश्र  ने  अनेकों  arta  लगाये  हैं  ।  उन  सब  बातों  का  जबाब  देने  के  लियें

 समय  चाहिये  ।  उन्होंने  बड़ौदा  डायनेमाइट  केस  के  संबंध  में  जाज  फ़नांडिज़  पर  भी  we  लगाये  हैं

 श्री  पी०  जो  ०  मावलंकर :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  श्र  वह  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  जिस

 विषय  की  चर्चा  कर  रहे  हैं  बह  प्रस्ताव  के  उद्देश्य  से  बाहर  है  ।  यदि  श्री  श्यामनन्दन  मिश्र  ने  कोई

 गिक  बात  की  थी  तो  श्राप  उन्हें  रोक  सकते  थे  क  )

 at  श्यामनंदन  मिश्र  :  मैंने  जो  कुछ  वह  न  था  आप  विपक्ष

 वालों  को  बोलने  का  अधिक  समय  देते  हैं  श्रौर  हमें  कम  (arate )  ।  मैंने  कोई  भी  श्रप्रसांगिक  बात  नहीं
 की  है

 ऊ
 को  कब  तंक श्री  पी०  जी०  मावलंकर  श्री  जो  प्रस्ताव  के  विषय से  बाहर  बोल  रहे

 बोलने  की  श्रनुमति  देंगे ।  यही  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  सा  समय  व्यवस्था  के  प्रश्न  ले  लेते  दोनों  पक्षों  ने  कुछ  भ्रप्रसांगिक

 बातें  कहीं  है  ( arate )
 ।

 उन्हें  इस  प्रकार  के  प्रश्न  नहीं  उठाने  चाहिये  थे  मुझे  समूचे  सदन  की
 चिता

 थो  चद्शेखर मैं  न  तो  श्री  स्टीफन  oie  न  हीं  श्री  मिश्र  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  के  बारे में  कुछ

 कहूंगा  ।  मैं  श्री  स्टीफन  से  च्  करूंगा  कि  वे  डायनेमाईट  केस  की  चर्चा  न  चाहे  श्री  मिश्र  ने  ही

 उसे  उठाया हो  ।

 श्री  ato  एम०  स्टीफन  :  मैं  भ्रपनी  बात  समाप्त कर  रहा  हमारे  विरोध  के  भी  कई

 श्रपमानजनक  बातें  कहीं  गयीं  तथा  कई  निराधार  way  लगायें  गय े|

 MEAT  महोदय
 :

 श्राप  अरब  समाप्त  कीजिय े।

 श्री  सो०  TH  मैं  समाप्त  जा  रहा  चट

 मैं  गह  मंत्री  पर  ara  लगाता  हूं  कि  उन्होंने  सदन  में  कुछ  निराधार  तथा  गैर  जिम्मेवाराना

 ग्रारोप  लगाये  हैं  ।  मैं  गृह  मंत्नी  पर  श्रारोप  लगाता  हूं  कि  उन्होंने  सदन
 में

 शिष्टता  से  व्यवहार  नहीं

 उनका  व्यवहार  उनकी  प्रतिष्ठा  के  on  नहीं

 meat  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 निम्नलिखित
 मामलों

 के  बारे  में  गृह  मंत्री  की  भूलचूकों  पर  विचार  करने  के
 अर्थात्

 कि  वह  निराधार  श्रौर  गैर-जिम्मेवाराना  वक्तव्य  देने  के  लिए  सभा  मंच  का  दुरुपयोग
 करते

 रहे  हैं  जैसा  कि  अरन्य  उदाहरणों  के  साथ-साथ  गृह  मंत्रालय  की  भ्रनुदानों की  मांगों  पर
 वाद-विवाद  का

 देते  हुए  13  1977  को  उनके
 इस  आरोप  से  स्पष्ट  है  कि

 भूतपूर्व  सरकार  की  तैयारी  तथा  विचार  जेलों  में  नजरबन्द  राजनीतिक  नेतात्रों  को  गोली

 से  उड़ाने  का

 कि  उन्होंने  श्रपने  शासकीय  पद  का  दुरुपयोग  करते  हुए  स्वतंत्र  सांविधानिक  निकायों  के
 मामलों  में  हस्तक्षेप  जैसा  कि  wea  उदाहरणों  के  साथ-साथ  निर्वाचन  श्रायोग  की
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 फाइला स  maim 5  1977  का  पत्न  जो  भारतीय  लोक  दल  के  नेता  के  रूप  में

 उन्होंने  लिखा  वापस  मंगाने  के  उनके  भ्राचरण  से  स्पष्ट  है

 यह  सभा  एतद्द्वारा  गह  मंत्री  के  विरुद्ध  अपनी  प्रकट  करती  है  प्रौर  उनके  आचरण

 al  निरनमोदनਂ  करती

 प्रस्ताव  श्रस्वीकृत  ।

 [The  motion  was  negatived]

 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुये

 (Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair]

 Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain) :  I  Want  an  opportunity  for
 a  personal  explanation.

 Mr.  Deputy  Speaker  :  The  Hon.  Minister  may  give  his  statement  later  on

 तीहुई  मूल्य  वृद्धि  के  बार  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE.  CONTINUING  PRICE  RISE

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta :  With  the  permission  of  the  Chair,  I  move  the  following
 motion

 यह  सभा  देंश  में  बढ़ते  हुए  मूल्यों  पर  गहरी  चिन्ता  व्यक्त  करती  है  तथा  मूल्य  बुद्ध

 को  रोकने  के  लिये  सरकार  से  शीघ्र  कार्यवाही  करने  का  करती  हैं  ।

 There  has  been  a  steep  rise  in  prices  for  the  last  few  months.  This  is  to  a  great  extent
 Janata  Govt. the  result  of  the  wrong  policies  pursued  by  the  previous  Government.

 want  to  redeem  the  pledges  which  they  made  at  the  time  of  elections,  they  have  to  check  this

 pricerise.  Unless  this  is  done  we  will  not  be  able  to  provide  food  to  our  people.  Therefore,
 effective  and  urgent  steps  have  to  be  taken  in  this  direction.

 We  have  to  bring  in  some  amount  of  fiscal  discipline  if  we  are  sincere  in  checking  the

 price  rise.  cannot  be  checked  so  long  money  supply  goes  on  increasing.  Money
 supply  should  not  be  allowed  to  go  beyond  a  certain  limit.

 Some  effective  curbs  should  be  placed'on  State  Governments  in  regard  to  overdr  afts
 At  the  moment  there  are  overdrafts  amounting  to  500  crores  on  Central  and  State  Govern-
 ments.  The  State  Govts.  should  be  asked  to  clear  their  overdrafts.  Reserve  Bank  should  be
 directed  not  to  allow  overdrafts  to  any  State  Government  beyond  a  certain  limit  and  that
 limit  should  be  strictly  adhered  to.

 In  addition,  the  public  distribution  system  should  be  strengthened.  I  know  that  the
 Minister  has  also  announced  certain  measures  in  order  to  check  prices.  But  so  far  no  per-
 ceptible  result  has  come  out  of  those  steps.  The  people  have  become  apprehensive  whether
 Janta  Government  will  be  able  to  hold  the  price  line,  I  will  therefore  suggest  that  the
 Minister  should  take  urgent  and  effective  measures  to  check  price  rise  and  tone  up  the
 administrative  and  enforcement  machinery  of  his  deptt.  so  that  the  measures:  taken  by  him
 can  effectively  be  implemented.

 Two  pronged  attack  on  this  problem  should  be  made.  Short  term  measures  as  also
 long  term  measures  should  be  taken  up  simultaneously.  So  far  as  short  term  measures  are
 concerned,  a  c2iling  should  be  put  on  the  profits  of  industry,  wholesalers  and  retailers.

 It  is  regrettable  that  in  spite  of  appeals  made  by  the  Prime  Minister  and  the  Commerce

 Minister  the  manufacturers  have  raised  the  prices  of  many  consumer  items,  even  when  the

 price  of  raw  material  required  for  them  remains  the  same.  During  recent  months  the
 prices  of  certain  brand  of  detergents,  paper,  electric  cables,  cotton  textiles  and  other  items
 have  gone  up.  What  is  the  justification  for  it  ?
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 Govt.  must  admit  that  there  are  certain  offictals  who  are  in  league  with  the  industria-
 lists  and  playin  their  hands.  They  want  to  discredit  Janata  Govt.  Govt,  must  be  cautious
 agitnst  such  officials  and  such  officials  should  be  weaded  out  of  the  administration.

 I  also  suggest  that  there  should  be  proper  coordination  among  all  the  economic
 ministries.  We  must  keep  a  watch  on  day  to  day  situation.  For  this  a  Committee  should
 be  appointed  to  keep  close  watch  on  price  trends.  MPs  should  be  included  in  this  committee.
 Traders,  who  indulge  in  profiteering,  hoarding  etc.  should  be  dealt  with  firmly.  It  is
 regretted  that  no  action  has  been  taken  so  far  against  the  importers  who  fail  to  impor
 oilseeds  and  sell  their  quota  abroad  on  handsome  profits.

 Government  will  not  be  able  to  hold  the  price-line  by  just  instituting  enquiries  and
 appointing  Commissions. Every  trader  is  not  dishonest.  There  are  very  good  people  among
 them  and  we  should  encourage  them.  But  the  dishonest.  must  be  punished.  Certain  oil
 importers  did  not  import  oil  deliberately  so  as  to  make  profits.  Such  profiteers  should  be
 arrested.  We  should  tone  up  our  administrative  machinery  without  loss  of  time  otherwise

 Janata  Party  will  lose  its  credibility  among  the  people.

 The  fact  is  that  unless  the  whole-salers  and  also  the  retailers  are  disciplined  and
 dealt  with  severely,  we  will  not  be  able  to  control  prices.

 We  must  keep  a  watch  on  day  to  day  situation.  For  this,  a  Committee  should  be
 constituted  to  keep  a  close  watch  on  price  trends  to  suggest  measures  to  check  prices.
 Short-term  and  long-term  measures  should  be  taken  up  simultaneously.  So  far  as  short-term
 measures  are  concerned,  a  ceiling  should  be  put  on  the  profits  of  industry,  wholesalers and
 retailers

 As  regards  long-term  measures,  prices  should  be  fixed  for  pulses,  cotton  and  oil-
 seeds  after  taking  into  consideration  the  prices  of  fetilizers  and  other  inputs  used  by  the
 producers.  Efforts  should  be  made  to  put  an  end  to  monopoly  trading  the  fruits  and  vege-
 tables.

 Manufacturers  should  not  be  allowed  to  appoint  relatves  or  friends  as  dealers  as
 is  the  case  with  cement.  In  case  they  do  so,  the  responsibility.  of  hoarding  and  blackmarke-
 ting,  wherever

 detected,  must  be  fixed  on  then.

 Immediate  steps  should  be  taken  to  make  controlled  cloth  in  large  quantities.

 In  view  of  the  increasing  number  of  strikes  and  rising  industrial  unrest,  efforts  should
 be  made  to  find  a  solution  at  the  national  level  for  which  a  national  consensus  must  be
 evolved  so  that  there  is  no  loss  of  production.  We  must  put  a  moratorium  on  strikes  for
 the  next  two  years.

 Government  have  invested  more  than  necessary  amount  in  F.C.I.  Efforts  must  be
 made  to  reduce  the  quantum  of  buffer  stocks  in  so  that  the  blocked  money  may
 be  released  and  this  amount  may  be  reinvested  in  creating  buffer  stocks  of

 pulses,
 oilseeds,  cotton  etc.  which  are  in  short  supply.

 Large  quantities  of  pulses  are  being  smuggled  across  the  borders  of  Bangladesh
 Nepal,  China,  Burma  etc.  Effective  steps  should  be  taken  to  check  smuggling  and  severe
 punishment  must  be  given  to  those  found  guilty  for  this.  MISA  should  not  be  used  against
 traders  and  businessmen.  Instead,  the  provisions  of  Essential  Commodities  Act  should
 be  made  more  stringent  and  enforced.

 Blackmarketing  is  again  on  the  increase  for  the  last  four  months.  It  had  been  effectively
 controlled  during  Emergency  but  now  it  is  again  raising  its  ugly  head.  The  Hon’ble  Minister

 must  take  effective  steps  to  check  blackmarketing  and  the  blackmarketeers  must  be  pu-
 nished.  We  must  end  red  tapium  in  our  administrative  machinery  at  all  costs.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  युवराज  संशोधन  पेश  करेंगे  ।

 Shri  Yuvraj  (Katihar)  :  I  beg  to  move  :

 That  the  end  of  the  resolution,  following  be  added  ल
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 Motion  Re.  Continuing  Price  Rise  Sravana  14,  1899  (Saka)

 So  that  the  common  man  may  get  some  reliefਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नरसिम्हा

 श्री  जी०  नरसिम्हा रेड्डी  :  :  पिछले  चार  महीनों  से  के  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  थोक

 मुल्यों में  1. 5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  यदि  इसे  रोकने  के  लिये  सरकार ने  कार्यवाही नहीं  की  तो  श्रगले
 6  7  महीनों  में  कीमतें  इतनी  बढ़  जायेंगी  कि  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वालों  की  संख्या  जो

 इस  समय  40  प्रतिशत  बढ़  कर  60  या  70  प्रतिशत  हो  जायेगी I

 सरकार  ने  निर्यात  को  रोककर  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  कदम  उठाया  है  ।  यदि  श्राप  निर्यात  नहीं

 करेंगे  तो  के  मूल्य  कुछ  समय  के  लिये  कम  हो  जायेंगे  ।  लेकिन  इसका  प्रभाव  क्या  चीनी
 के

 मामले  में  प्रभाव  यह  होगा  कि  भविष्य  में  चीनी  के  उत्पादन  के  सीजन  में  लोग  कोई  अन्य  फ़सल  उगायेंगे

 जो  उन्हें  अधिक  मूल्य  दिलायेगी  ।  निर्यात  बन्द  करने  का  यह  कदम  राष्ट्र  के  लिये  खतरनाक  होगा
 क्योंकि  पिछले  तीस  वर्षों  में  हमारे  देश  में  श्रावश्यक  का  बहुत  बढ़ा

 हमने  निर्यात  श्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  एक  बार  श्राप  निर्यात  बन्द  कर  उत्पादन  श्राप  कम

 हो  जायेगा  ।  इस  लिए  में  किसानों  की  से  किसानों  के  fea  में  तथा  राष्ट्रीय  उत्पादन  के  हित  में

 च्छ  करता  हूं  कि  श्राप  उत्पादन  बन्द  करने  की  नीति  न  श्रपनायें  ।  इससे  केवल  wera  राहत  मिल
 सकती  है  ।

 सरकार  एक  कदम  यह  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  कि  व्यापारियों  के  विरूद्ध  आंसुका  का  प्रयोग

 किया  जाये  ।  क्या  श्राप  समझते  हैं  कि  मूल्य  वृद्धि  के  लिए  केवल  व्यापारी  जिम्मेदार  मैं  इस  बात  से

 इंकार  नहीं  करता  कि  व्यापारियों  में  भी  कुछ  श्रवांछनीयਂ  तत्व  हो  सकते  परन्तु  यदि  श्राप  झ्रांसुका
 का

 प्रयोग  तो  इससे  भ्रष्टाचार  मूल्य  में  ate  वृद्धि  क्योंकि  sige  की  श्राड़  लेकर  पुलिस

 व्यापारियों  को  गिरफ्तार  करने  जायेगी  are  उनसे  धन  ऐंठेगी  ।  इससे  भ्रष्टाचार  बढ़ेगा  ।  कोई  भी  व्यापारी

 पुलिस  को  धन  श्रपनी  जेब  से  नहीं  देता  ।  स्वाभाविक  है  कि  इस  से  मूल्य  शर  बढ़  जायेंगे
 ।

 इसलिए  मैं

 सरकार  से  प्रनरोध भ्झ  करता  हूं  कि  मूल्य  वृद्धि  रोकने  के  लिए  का  प्रयोग  न  किया

 मूल्य  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  मुद्रा  स्फ़ीति  बड़ी  मात्ना  में  मुद्रा  चलन  में  भरा  गई  है
 प्रौर

 इसके

 कारण  मूल्य  वृद्धि  हुई  इसलिए  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने के  लिए  जरूरी  है  कि  मुद्रा  स्फ़ीति  को

 रोका जाये  ।  दूसरे  श्रानाज  का  भण्डार  करने  के  लिए  बैंक  व्यापारियों  को  ऋण  दे  रहे  हैं  इससे

 खोरी  हो  रही  है  ।  इसलिए  मैं  वित्त  मंत्री  से  wade  करूंगा  कि  खाद्यान्न  की  जमाखोरी  के  लिए
 की  सुविधायें  न  दी  जायें  ।  यह  सुविधायें  wae  कम  की  जानी  क्योंकि  इन  से  सट्रेबाजी  भी  बढ़ी

 सरकार  को  इस  पर  नियंत्रण  करना  चाहिए  ।

 खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  बड़ी  मात्रा  में  अनाज  खराब  हो  गया  है  ।  सरकार  को  ग्रनाज  को  इस

 प्रकार  we  होने  से  रोकने  के  लिए  प्रभावशाली  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 सरकार  उचित  दर  की  दुकानें  अथवा  मिनी  सुपर  बाजार  ak  खोलने  पर  बिचार  कर  रही

 उचित  दर  की  दुकानें  पहले  ही  काफ़ी  मात्रा  में  हैं
 ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  उनका  उचित

 ढंग  से  इस्तेमाल  किया  जाये  तथा  उन्हें  Trea  वस्तुएं  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  की  जायें  तथा  उन  के

 मूल्य  उत्पादक  मूल्य  are  उपभोक्ता  मूल्य  के  बीच  कहीं  निश्चित  की  जायें  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  उससे

 ज्यादा  मूल्यों  में  बढ़ोतरी  ale  घटोतरी  की  श्रतुमति  न  दी  जाये  ।  इससे  उत्पादक  भी  खुश  होगा  शौर
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 बढ़ती  हुई  मुल्य  वृद्धि  के  बारे

 उपभोक्ता  भी  खुश  होगा  मंत्री  महोदय  से  श्रनुरोध  करूंगा  कि  एक  भिन्न  मृत्य  निर्धारित  किया  जाये

 न्यूनतम  मूल्य हो

 श्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  मूल्य  बढ़े  हैं  ।  परन्तु  मूल्यों  के  बढ़ने  की  एक  पद्धति  नथ  सवाल  यह

 है  कि  किन  किन  न वस्तुझ्रा  के  मूल्य  बढ़े  ्रांकड़ों से पता चलता है से  पता  चलता  है  जनसाधारण जिन  चीजों  का

 उपभोग  करते  हैं  उन  के  मूल्य  बढ़े  उदाहरण  के  तौर  पर  सरसों  के  तेल  का इस्तेमाल  श्रमीरों  ढारा

 नहीं  किया  वें  शुद्ध  घी  इस्तेमाल  करते  जिस  का  मूल्य  श्राम  श्रादमी  की  पहुंच  से  बाहर

 इस  के  मूल्य  10  रुपये से  बढ  कर  11  रूपये  प्रति हो  गये  ala  श्रादि के  मूल्यों
 में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  इसी  प्रकार  दालों  के  मूल्य  भी  बढ़ें  इस  का  उपयोग  झ्घिकतर  कौप  करते

 इस  का  उपयोग  श्राम  जनता  करती  दालों  का  बड़ी  मात्रा  में  पड़ौसी  देशों  को  चोरी  छिपे

 निर्यात  होता  सरकार  उत्तर  बिहार  wie  eq  सीमावर्ती  राज्यो  की  सीमा  पर  कठोर  कार्यवाही

 करे

 अवचय  की  बात  यह
 है  कि  उन  वस्तुम्नों  के  मूल्य  नहीं  बढ़े  जित  का  इस्तेमाल  अ्रमीर  झादमी

 करते
 मुर्गे

 श्रौर  अण्ड  को  मुर्गे  का  मूल्य  11  रुपये  है  श्रौर  बक  4  रुपये  दर्जन  aA

 झादमी  के  उपभोग  की  वस्तुप्नों  में  कोई  वृद्धि  नहों  हुई  फाइन  कपड़ों  के  मूल्यों  में  भी  कोई  वृद्धि  नहीं

 हुई  मूल्य  वृद्धि  का  शिकार  केवल  ata  जनता  हुई  यह  समाजिक-ग्राथधिक  frost

 सरकार  की  देन  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  रेफ़िजिरेटरों  शौर  wa  विलास  सामग्री

 के  उत्पादन  से  चपरासी  श्रथवा  रिक्शावाले  अ्रथवा  टैक्सीवाले  waar  पेट  भर  सकेंगे
 ?

 जहां  तक  विलास  सामग्री  का  प्रशन  मूत्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  परन्तु  श्रावश्यक  वस्तुझों

 के  मूल्य  लगातार  बढ़  रहे  हैं  तथा  कहा  यह  जा  रहा  है  कि  हमारे  निर्यात  में  बहुत  वृद्धि  हो

 पेट  काट  कर  चीजों  का  निर्यात  कर  रहे  यह  ठीक  नहीं

 इस  समस्या को  हल  किस  प्रकार  किया  जाये  ?  मेरा  निवेदन है  कि  सरकार  को  इस  समस्या पर
 दो  प्रकार  से  हमला  करना  चाहिए--एक  ही  दीघकालीन  हल  के  लिए  ate  दूसरा  तत्कालिक  हल  के

 झाम  उपभोग  को  वस्तुओं  का  विशेषकर  कृषि  वस्तुझ्नों  बड़ी  मात्रा  में  उत्पादन  किया  जाना

 वर्तमान
 मूल्य  वृद्धि  का  कारण  उत्पादन  का  कम  होना  नहीं  हमारे  पास  200  लाख  टन

 अनाज  है  शौर  फिर  भी  मूल्य  बढ़  रहे  हमें  पिछले  अ्रनुभव  के  झ्ाधार  पर  ATT  भविष्य  कीं  योजना

 बनानी  तब  ही  हम  इस  मूल्य  वृद्धि  को  रोक  सकेंगे  ।  देश  के  लिए  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाना

 बहुत  जरूरी  है  ।

 एक  अनाज  बोड़  स्थापित  किया  जाना  यह  ate  सम्पूर्ण  कृषि  उत्पादन  देख-रेख

 यह  स्वायत्तशासी  बोड़े  होना  इस  बोर्ड  को  उत्पादन  की  लागत  तथा  लाभ  पर  विचार

 करना  चाहिए
 a

 फिर  4.0  फसल  के  बाजार  में  श्राने  से  पहले  मूत्यों  की  घोषणा  करनी

 यदि  हम  किसान
 को

 लाभप्रद  मूल्य  तो  उत्पादन  में  वृद्धि  हमें  कृषि  उत्पादन  कार्यों  को  श्राथिक

 सहायता  देनी  इस  के  श्रलावा  सशक्त  सावंजनिक  भी  होनी  गैर-सरकारी  व्यापारी  भी

 होने  चाहियें  और  उन  पर  सावंजनिक  वितरण  की  निगरानी  होनी  इस  व्यवस्था  में  भ्रष्टाचार

 नहीं  होना  चाहिए ।

 बड़े  निर्माताओं  ate  थोक  विक्रेताओं  के  विरुद्ध  कठोरतम  कार्यवाही  की  जानी  क्योंकि  ये
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 Motion  Re.  Continuing  Price  Rise  August  5,  1977

 मूल्य  वृद्धि  को  ने  के  लिए  दीरवकालीन  श्र  सुनियोजित  तथा  समेकित  कार्यवाही  कीं  जानी

 वर्तमान  उत्पादन  व्यवस्था  में  भी  परिवर्तन  करना

 यह  याद  रखना  होगा  कि  यदि  हम  मूल्य  वृद्धि  को  में  प्रसकन  तो  यह  जनता  पार्टी

 के  लिए  वाटरलू  क्योंकि  भूखा  पेट  लोकतंत्र  श्रौर  गैर  कानूनी  वातों  का  श्रत्तर  नहीं

 समझता

 Sari  Brij  Baishaa  Tiwari  (Khulilabii)  :  Taz  motion  on  priczs  is  very  timely,  because
 an  alarming  situation  is  develooing  in  the  country  an  account  of  price  rise.  Both  Govern-

 entand  people  are  very  much  concerned  about  it.  The  price  situation  is  not  yet  coming
 under  control.

 in  not  that  the  prices  are  rising  of  the  policies  of  the  Janta  Party.  W*
 will  have  to  examine  the  question  in  th:  c)ntext  of  entire  economic  structure.  The  ten-

 dency  to  more  and  more  profit  is  responsible  of  rise  in  prices.

 The  tendency  to  earn  more  and  more  profits  is  responsible  for  rise  in  prices.  This

 tendency  towards  profiteering  will  have  to  be  checked.  App:als  to  traders  alone  will
 not  do.  Striigent  measures  should  be  taken  to  curb  this  tendency.

 Alongwith  the  check  on  profiteering  the  Government  should  take  steps  to  put  a

 sziling  on  expenditure.  Production  of  luxury  items  should  b2  curbed  while  production
 of  essential  commodities  should  b2  increased.  The  Government  will  have  to  adopt  an

 integrated  approach  to  tackle  this  problem.  Prices  of  agricultural  commodities  are  fixed
 by  those  who  are  not  experts  on  agriculture  and  who  do  not  have  any  practical  knowledge.
 Therefore  agricuturists  do  not  get  proper  price  for  their  produce

 Today  the  situation  is  that  middleman  purchase  th:  whole  foodgrain  and  store
 it  in  cold  storage.  When  there  is  scarcity  in  the  market  they  take  out  their  stock  and  sell
 it  at  very  high  price.  Such  things  should  be  stopped.

 Agricultural  inputs  should  be  provided  to  farmers  at  proper  price.  A  policy  on
 all  India  level  should  be  formulated  in  this  regard.

 Public  distribution  system  for  essential  commodities  should  be  strengthened.  Also

 shop-keepers  should  be  asked  to  display  price  lists  prominently.

 The  Government  has  taken  action  against  small  retail  traders  while  wholesalers
 -who  ar  really  responsible  for  price  rise  are  not  brought  to  book.  Steps  will  have  to
 be  taken  to  have  a  check  on  wholesalers.  Forward-trading  should  also  b2  curbed.
 The  government  should  take  immediate,  short  term  and  long  term  measures  to  conirol

 prices.

 भी श्री  समर  मघर्जी  यह  एक  कटु  सत्य  है  कि  सता  संभालने  के  पांच  महींने  बाद

 ह्म सरकार  मूल्य  वृद्धि  पर  रोक  नहीं  लगा  सकी  इसके  कुछ  शभ्राधारभूत  कारण  हैं  ।  जव

 इस
 मूल्य  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  चर्चा  करते  हैं

 तो
 हमें  यह  ध्यान  रखना  चाहिए

 कि
 सभी  पूंजीवादी  देशों  को

 समस्या  का  सामना  करना  पड़ता  यह  समया  केवल  सामाजवादी  देशों  की  नहीं  इस  समस्या  का

 स्थाई  हल  यही  &  कि  सम्पूर्ण  समाज  को  पूंजीवाद  से  समाजवाद  की  श्रोर  परिवतित  किया

 उत्पादन  या  वित्तरण  के  साधनों  घर  सामाजिक  नियंत्रण  करना  ही  हमास  प्रयास  होना  चाहिए हमारी

 झर्धव्यवस्था  पूंजीवादी  पूंजीवाद  मुनाफाखोरी  की  प्रवृत्ति  पर  भ्राधारित  होता  के  होते

 हुए  इसे  दूर  करना  भ्रसंभव  समूचे  समाज  को  उत्पादन  श्रौर  वितरण  के  साधनों  सामाजिक

 स्वामित्व  की  त्रोर  बढ़ाना  चाहिए  ।  एकाधिकार  झर  TAT HAT  पर  झधिकाधिक  प्रतिबन्ध  लगाने

 चाहिए  |
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 14  1899  )  बढ़ती  हुई  मूल्य  वृद्धि  के  बारे  में  प्रस्ताव
 es ee

 जब  तक  श्राप  मूल्यों  को  स्थिर  नहीं  करते  श्रथेव्यवस्था  कभी  सुधर  नहीं  सकती  ।  मूल्य
 वृद्धि

 के

 परिणामस्वरूप  श्रमिक  शभ्रधिक  मजूरी  की  मांग  करेंगे  प्रघिक  श्रान्दोलन  होंगे  और  श्राप  के  शझधिक  महंगाई

 भत्ता  बोनस  देने  के  परिणामस्वरूप  मुद्रास्फीति  प्रौर  बढ़ेगी  इसका  भ्रर्थव्यवस्था  पर  पुनः  प्रभाव

 यह  तो  एक  ऐसा  निरन्तर  चक्र  है  जो  रोका  न  जाए  चलता  war  ।  लोगों  पेट

 भरना  उचित  मूल्य  पर  लोगों  को  श्रावश्यक  च  की  सप्लाई  करना  सरकार  का  नैतिक  कतंव्य

 art  चुनावों  से  पहले  जनता  को  झ्राश्वासन  दिया  था  कि  श्राप  मूल्य  कम  करेंगे  शौर  जनता  को  राहत

 पहुंचाएंगे  गत  पांच  महीनों  में  लोगों  ने  देख  लिया  है  कि  जो  श्राश्वासन  art  उन्हें  दिए  हैं  वे  क्रियान्वित

 नहीं  किए  जा  झापके  कथनी  श्रौर  करनी  में  ताल-मेल  नहीं  कांग्रेस  ने  इस  प्रकार  देश  पर  30

 वर्ष  शासन  इन  30  बर्ष  में  पूजीवाद  को  बढ़ावा  ale  एकाधिकार  की  प्रवृत्ति  प्रबल  हुई  एकाधिकारी

 इतने  सशक्त  हूँ  कि  पूरे  बाजार  पर  उनका  नियन्त्रण  है  वह  कृत्रिम  तरीकों  से  मूल्यों  में  वृद्धि  कर  सकते

 हैं  जब  तक  सरकार  ae  निश्वय  से  जनता  के  बल  पर  इनका  सामना  नहीं  करती तब  तक  वे  हमेशा

 बाजार पर  हावी

 सरकार  को  जनता  को  खाद्य  वस्तुओं  की  सप्लाई  करने  की  पूरी  जिम्मेदारी  aor  पर  लेनी

 पूरी  जिम्मेदारी  का  at  यह  है  कि  सरकार  को  झावश्यक  वस्तुएं  विशेषकर  खाद्यान्नों  का  व्यापार
 गैर-प्रकारी  हाथों  से  लेकर  अपने  कब्ज़े  में  करना  लोगों  को  खाद्यान्न  सस्ते  मूल्यों  पर  दिए  जाएं

 योजना  श्रायोग  ने  हमेशा  कहा  है  कि  शझ्रावश्यक  पदार्थों  के  मूल्यों  में  स्थिरता  होनी  यदि  मूल्य

 स्थिर  नहीं  होंगे  तो  उनकी  प्रतिक्रिया  कहीं  न  कहीं  श्रवश्य  होगी  ।  इसीलिए  सरकार  को  सस्ते  मूल्यों  पर

 खाद्यान्न  दिलाने  की  पूरी  जिम्मेदारी  भ्रपने  पर  लेनी  यह  काम  एक  लाख  तक  की  मावा  के

 स्थानों  पर  राशनिंग  की  व्यवस्था  कर  के  किया  जा  सकता  श्रन्य  ग्रावश्यक  वस्तुएं  भी  सरकारी  वितरण

 व्यवस्था  के  द्वारा  सप्लाई  की  जाएं  परन्तु  इस  वितरण  व्यवस्था  का  निरीक्षण  जनता  की  निर्वाचित  समितियों

 के  हाथ  में  होना  ऐसा  करने  के  लिए  वसुली  का  होना  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  सरकार  को  वसूली

 प्रत्यक्ष  रूप  से  करनी  चाहिए  abe  ध्रिचौलियों  को  हटा  देना  इससे  उत्पादकों  को  भी  उचित

 मूल्य  प्राप्त  होगा  श्रौर  उपभोक्ताओं  को  भी  अधिक  दाम  नहीं  देने  पढ़ेंगे  ।

 चीनी  के  संबंध  में  कहा  गया  है  कि  यदि  चीनी  के  निर्यात  को  रोक  दिया  जाएगा  तो  गन्ने  का

 स्टाक  इकट्ठा हो  जाएगा  ।
 स्टाक  में  23  लाख  टन  गन्ना  पहले  से  ही  हमारा  सुझाव  यह  है  कि

 विदेशी  मंडी  में  चीनी  के  दास  कम  हो  गए  हैं  ate  यदि  are  चीनी  निर्यात  करना  चाहते  हैं  तो  wTTaHy

 राज  सहायता  देनी  पड़ेगी  हम  चाहते  हैं  कि  यह  राज  सहायता  श्रान्तरिक  खपत  के  लिए  भी  दी  जाए

 ऐसे  करने  से  लोगों  को  चीनी  सस्ते  दाम  पर  मिलेगी  ak  सारा  स्टाक  बेचा  जा

 सरकार गेहूं  का  निर्यात  करने  पर  विचार  कर  रही  बाहर  बाजार  में  गेहूं  का  मूल्य  बहुत  भ्रधिक

 गेहूं  का  निर्यात  करने  के  लिए  सरकार  को  राज  सहायता  देनी  होगी  उत्पादकों  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ेगा  मेरे  कहने  का  श्राशय  यह  है  कि  उपभोक्ताओं  को  गेहूं  सस्ते  मूल्यों  पर  दिलाने  के  लिए

 राज्य  सहायता  दी  जाए  प्राप  इस  कार्य  हेतु  राज्य  सरकारों  की  सहायता

 इन  नीति  परिवतंनों  का  मूल्य  वृद्धि  पर  तुरन्त  प्रभाव  पड़ेगा  श्रौर  मूल्यों  पर  नियंत्रण  होगा  सरकार

 को  ये  महत्वपूर्ण  कदम  उठाने

 बंक  व्यापारियों
 को

 सहायता  देते  जिससे  वे  स्टाक  जमा  करके  मूल्य  वृद्धि  कर  देते

 इस  पर  पूर्णतः  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  बैंकों  पर  सरकार  का  नियंत्रण  six  areas  वस्तुझ्नों
 पर  नियंत्रण  इन  दोनों  में  ताल-मेल  स्थापित  करना  चाहिए  ताकि  इनसे  सरकार  के  उपयोग  के  लिए  बैंक  की
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 Motion  Re.  Continuing  Price  Rise  Sravana  14,  1899  (Saka)

 का  नियमन  किया  जा  सके  शर  जन  वितरण  प्रणाली  ह  पर्याप्त  मात्रा में  स्टाक  प्राप्त

 किया  जा सके

 really  been  10165" Shri  Gey.  M.  Avari  (Nagpur)  :  Mr.  deputy  speaker,  Sir  I  have
 sed  by  the  speech  of  hon.  member  Shri  Kanwar  Lal  Gupta.  It  was  free  from  party  politics
 He  called  spade  a  spade  and  the  hon.  member  deserves  congratulations  for  it.

 Prices  of  essential  commodities  have  risen  and  the  victims  of  this  price  rise  are  poor

 people  and  middle  class  people.  Seventy  five  per  cent  of  our  population  is  leading  life
 below  the  poverty  line.

 श्री  एम०  सत्यनारायण राव  पीठासीन
 ee  M.  Satyanarayan  Rao  in  the  chair  |

 They  are  affected  the  most  by  the  price  rise.  The  prices  of  essential  commodities
 have  gone  up  considerably.  Traders  are  trying  to  creat  artificial  scarci  ty  because  in  turn

 they  get  high  price  for  their  stock.  Nationalisation  of  production  an  d  distribution  of

 studied.
 essential  commodities  can  be  done  on  experimental  basis  and  results  of  this  step  can  be

 In  1973  when  the  eatire  world  was  in  the  grip  of  inflation,  certain  steps  were  taken
 in  our  country  which  helped  in  checking  prices  to  some  extent.  This  process  should  be
 taken  further.

 Smugglers  and  profitezrs  will  have  to  be  dealt  with  strictly.  These  people  never  care
 for  appeals.  Nationalisation  of  trade  in  essential]  commodities  is  the  real  solution.
 do  agree  that  it  is  a  very  difficult  task  but  if  efforts  are  made  we  can  overcome  the  difficulties.
 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  has  given  few  valuable  suggestions  if  we  implement  them.

 They  will  really  help  us  in  solving  our  problem  to  some  extent.

 The  question  of  price  rise  should  be  tackled  without  importing  politics  into  it.  In
 the  past  certain  good  steps  were  taken  in  the  economic  field.  We  should  march  ahead.

 Shrimati  Mrinal  Gore  :  (Bombay-north)  :  During  the  last  30  years  production
 of  essential  commodities  have  not  been  adequate  to  meet  our  needs.  The  real  cause
 of  price  rise  is  non-availability  of  essential  commodities.  Their  production  has  not  gone
 up  to  that  extent  which  was  necessary.  If  we  want  to  check  prices  we  will  have  to  increase

 production  of  essential  commodities.

 I  want  to  know  what  steps  have  been Production  of  edible  oils  has  gone  down.
 taken  to  increase  production  of  groundnut  all  these  years.  In  Madhya  Pradesh  there
 is  13  lakh  acres  of  land  which  can  be  utilised  for  production  of  sunflower  but  nothing
 has  been  done  in  this  regard.  Despite  promises  made  by  Maharashtra  Government
 nothing  has  been  done  to  increase  production  of  sunflower.

 In  our  country  steps  have  not  been  taken  to  increase  production  of  essential  commo-
 dities  to  meet  the  needs  of  the  people.  Unless  production  of  essential  commodities  is
 increased  prices  cannot  be  controlled.  Also  steps  will  have  to  be  taken  to  ensure  proper
 distribution  of  the  existing  stocks  of  essential  commodities.

 A  decision  has  been  taken  by  the  Government  not  to  export  those  commoditiest
 which  are  needed  on  a  large  scale  inside  the  country  this  is  a  good  decision.  The  Governmen
 wants  to  bring  down  prices,  but  middle  men  nullify  the  efforts  being  made  by  the  Govern-
 ment  in  this  direction.  The  Government  has  announced  their  decision  to  ban  export  of
 vegetables.  After  this  announcement  prices  of  vegetable  came  down  in  Bombay  market
 but  after  two  days  again  the  prices  came  to  their  previous  level  the  middlemen  paid  less
 price-to  growers  after  Government  announcement  but  the  retail  prices  in  the  market  were
 at  the  original  level.  It  means  that  middlemen  leap  more  profit  and  both  the  producers  and
 consumer  suffer.  The  Government  will  have  to  get  rid  of  these  middlemen.  Vigilance
 committees  should  be  formed  to  keep  a  watch  on  the  profiteers.

 The  Government  has  started  importing  edible  oils.  Palm  oil  is  also  being  imported.
 Experiments  are  going  on  to  refine  it  so  that  it  can  be  used  for  blending  in  other  edible
 oils.  This  will  help  ‘a  bringing  down  prices  of  edible  olfs.
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 5  1977  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  सम्बस्धी  समिति

 Smuggling  and  hoarding  of  essential  commodities  should  be  stopped.  For
 purpose  MISA  should  not  be  used.  If  necessary  essential  commodities  Act  shoul 4
 amended  to  make  it  more  stringent.

 We  read  in  papers  that  Banks  have  been  instructed  not  to  give  more  credit.  Bul
 in  Bombay  2.0  crore  rupees  were  given  on  credit  and  traders  have  hoarded  47  thousand
 gunnybags  of  pulses.  Now  there  is  scarcity  of  pulses  in  the  market.  My  suggestion
 is  that  you  should  fix  the  limit  of  profit  then  the  prices  of  the  goods  will  not  be  determined
 by  the  rule  of  law  and  supply.

 Prices  of  milk  are  high,  Production  of  milk  will  have  to  be  increased.  For  this  neces-
 sary  steps  should  be  taken.

 Prices  of  life  saving  drugs  should  be  controlled.  There  should  be  check  on  prices
 of  cloth  so  that  it  can  be  made  available  to  common  people  at  reasonable  price.

 The  Government  has  to  check  deficit  financing  and  inflation.  Production  will
 have  to  be  increased.  All  necessary  steps  should  be  taken  to  give  justice  to  people.

 प्रो०  शर ०  Fo  mitt  (atx aT)  :  मूल्य  वृद्धि  के  कारणों  तथा  उसके  समाधान  के  बारे

 में  भ्रांति  मेरे  माननीय  fea  ने  HErehita  agarst  तथा  जमाखोरी  को  मूल्य  वृद्धि  कारण

 बताया है  ।  किन्तु  समाधान  उन्होंने यह  बताया है  कि  व्यापारियों को  दंड  न  दिया

 प्रस्तावक  ने  श्रावश्यक  वस्तुझ्ों  के  बारे  में  एक  समिति  की  नियुक्ति  पुलिस  को  कुछ  शक्तियां  वितरण

 एजेन्सियों  का  समुचित  गठन  करने  जैसे  कुछ  उपाय  सुझाए  उन्होंने  यहां  तक  सुझाव  दिया  है  कि  तेल

 मिल  मालिकों
 को  गिरफ्तार  कर  दिया  जाये  ।  इस  तरह  से  वह  निदान  तो  बता  रहे  हैं  लेकिन  कारण

 नहीं  बता  रहे  1976  से  1977  के  बीच  मूल्यों  में  दो  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 तब  से  वे  प्रतिमास 2  प्रतिशत  की  दर  से  बढ़  रहे  किन्तु  इसका  यह  wd  नहीं  है  मुद्रास्फीति
 24

 प्रतिशत  प्रतिवर्ष  के  हिसाब  से  बढ़  रही  है  ।  यह  श्रस्थायी  हो  सकता  है  ar  है  दिवाली या
 के  बाद  स्थिति  सुधर

 हमें  यह  wt  समझना  चाहिए  कि  के  एक  बार  बढ़ने  पर  तुरन्त  मूल्य  नहीं  बढ़ते  ।  इसका

 प्रभाव  विलम्ब  से  पड़ता  है  ।  यदि  मुद्रा  सप्लाई  में  वृद्धि  झाज  होती  है  तो  इसका  प्रभाव  वस्तुओं  पर

 3
 महीने  बाद

 a
 कुछ  पर  6  महीने  बाद  पड़  सकता  मूल्यों  में  वृद्धि  गत  वर्ष  मुद्रा  सप्लाई

 में  वृद्धि  के  कारण  हो  सकती

 हमें यह  भी  समझना  चाहिए  कि  गत  वर्ष  बहुत-सी  के  मूल्य  बढ़े  हैं
 ।

 तिलहनों  श्रौर  दालों
 के

 मूल्य  में  भी  वृद्धि  हुई  है
 ।

 ये  दो  वस्तुएं  ऐसी  हैं  जिनका  उत्पादन  इनके  मौसम  में  ही  होता  है  ae

 इनके  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  इनके  उपलब्ध  नहीं

 सभापति  महोदय
 :

 श्री  प्रमीन  श्राप  अपना  शेष  भाषण  कल  देंगे  ।

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधायकों  तथा  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति

 पांचवां  प्रतिवेदन

 श्री  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :---

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधीਂ  समिति के  पांचवें  प्रतिवेदन

 श t  { ,??
 a,  जिसे  3  1977  को  सभा  में  पेश  किया  सहमत

 श्री  सी०  Fo  wa  :
 इससे  पहले  कि  श्राप  इस  प्रस्ताव

 को
 सभा  के  मतदान  के

 लिए  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  इस  सत्र  के  दौरान
 8

 विधेयक  वर्ग  ब  में  रखे  गए
 ।
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 wa  यह  समिति  लगभग  सभी  महत्वपूर्ण  विधेयकों  को  वर्ग  मे  रखती  है  तो  फिर  anion  का  कोई

 लाभ  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  —

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  पांचवें  प्रतिवेदन

 जिसे  3  1977  को  सभा  में  पेश  किया  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 युवकों  के  राष्ट  निर्माण  में  भाग  लेने  के  बारे  संकल्प

 Resolution  regarding  participation  of  youngmen  in  nation  building

 श्री  पी०  Fo  देव  भारत  में  युवकों  को  श्रनेक  चुनौतियों  का  सामना  करना

 पड़ता  जिनमें  से  कुछ  अ्रधिक  गंभीर  होती  उनके  लिए  सबसे  बड़ी  चुनौती  उनका  भविष्य

 बेरोजगारी  की  समस्या  के  फलस्वरूप  उनमें  असंतोष  व्याप्त  हैं  ।  जिसके  कारण  वह  नारेबाजी  में  लग

 जाता  है  श्रौर उसमें  अनेक  भावनाएं  पैदा  हो  जाती  हैं  तथा  वह  भावक  बन  जाता  वह  राष्ट्र  के  प्रति

 wont  जिम्मेदारियों  से  दूर  हो  जाता  है  तथा  हिसा  का  मार्ग  अरपना  लेता

 इस  सत्र  के  दौरान  हमें  ज्ञात  gat  है  कि  31  1976  तक  विभिन्न  रोजगार  कार्यालयों

 के  रोजगार  रजिस्टरों  में  शिक्षित  ate  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  कितनी  संख्या  मैट्रिक  स्तर

 तक  तथा  श्रधिक  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  51.  04  लाख  46.8  लाख  बेरोजगार

 मैट्रिक  से  कम  पढ़े  हुए  अथवा  अनपढ़  मूझे  पता  नहीं  कि  ये  भ्रांकड़े  कहां  तक  संही  लेकिन  इतना

 तो
 पता  है

 कि
 इनमें  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 नक्स
 हमारी  वर्तेमान  शिक्षा  प्रणाली  लाड  मेकाले  के  1833  के  चार्टर  अधिनियम  का  ही  परिणाम

 वर्तमान  शिक्षा  पद्धति  सामन्ती  और  पारस्परिक  समाज  द्वारा  स्थापित  सीमा  के  अन्तर्गत  साम्राज्यवादी

 प्रशासन  की  आवश्यकताओं  की  पति  करने  के  लिए  ही  तैयार  की  गई  अब  इस  पद्धति  को  बदलने

 का  समय  228.0  गया  क्योंकि  इसी  के  कारण  शिक्षित  wie  श्रशिक्षित  वर्गों  तथा  प्रतिभाशाली  व्यक्तियों

 शर  साधारण  जनता  के  बीच  गम्भीर  श्रौर  शोचनीय  खाई  पैदा  हुई  है  ।

 तथा  कथित  प्रतिभाशाली  या  बुद्धिजीवी  at  को  जनता  का  उत्थान  करने  में  प्रयत्तशील  होकर

 वास्तविक  सेवा  दल  बनाना  चाहिए  ae  एकान्त  में  रहकर  अपनी  विशेषाधिकार  प्राप्त  स्थिति  को  कायम

 रखते  हुए  समाज  के  लिए  परज़ीवी  बनने  का  लालच  छोड़  देना  मैं  ऐसा  समाज  चाहता  हूं  ज़ो

 समाजवादी  श्रौर  समतावादी हो  ।  ये  दों  भ्रद्वितीय  बातें  ये  दोनों  एक  साथ  नहीं  चल  सकती ं।

 avatars  शिक्षा  के  द्वारा  बनाया  गया  नया  विशिष्ट  वर्ग  जनसाधारण  से  दूर  रहा  है  ।  इसलिए

 हमें  इस  बात  पर  गम्भीरतां  से  विचार  करना  होंगा  कि  युवकों  की  प्रतिभा  का  उपयोग  किस

 प्रकार  दिया  उन्हें  अपने  अन्दर  राष्ट्र  निर्माण  की  भावना  भरनी  चाहिए  तथा  समाजवादी  श्रौर

 समतावादी  समाज  का  निर्माण  करना  चाहिए  तथा  राष्ट्र  का  भ्राथिक  उत्थान  तेज़ी  से  करना  चाहिए  ।

 इसके  लिए  उनमें  भ्रनुशासन  श्र  श्रम  के  महत्व  को  समझना  चाहिए  ।  सभी  छात्रों  शर  युवकों  के  लिए
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 14  श्रावण  1599  ती  नारए  i—ariva  लिया  गया युवकों  को  राष्ट्र  निर्माण  में  भाग  लेने के  बारे  में

 a

 समाज  wie  राष्ट्र  सेवा  भ्रनिवाय  युवकों  के  लिए  यह  भी  हो  कि  वे  कम  से  कम  एक  ag
 का  राष्ट्र  के  पुननिर्माण  में  लगाएं

 संकल्प  में  सुझाई  गई  योजना  से  हम  सामुदायिक  रहन  सहन  देश  के  विकास  श्रौर  देश  सेवा

 में  सट्योग  की  भावना  समाज  सेवा  के  प्रति  रचनात्मक  गौर  wage  भावना  का  विकास  जन

 साधारण  शिक्षितों  के  बीच  निकट  बनाने  तथा  छात्रों  की  प्रतिभा  को  उभारने  के

 महत्तर  को  '
 बढ़ीवा  मिलेंगा  ।

 इस  प्रकार  के  संकल्प  के  लिए  सूझे  सरकार  श्रथवा  त््न्य  सदस्यों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए

 प्रयत्न  नहीं  करना  होगा  मैं  समझता  हूं  कि  वे  सब  इस  संकल्प  का  हृदय  से  समथंन  करेंगें  ।

 सभापति  संकल्प  प्रस्तुत  हुझा
 ——

 ह
 यह  सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  है  कि  सब  युवकों  को  स्नातक  बनने  शअथवा  रोजगार

 के  लिए  पात्र  होने  से  ga  प्रादेशिक  सेना  में  के  रूप  में  सेवा  करनी  चाहिये  अथवा

 किसी  सरकारी  फार्म  या  कारखाने  या  सिचाई  परियोजनाओं  में  कार्य  करना  चाहिये  ताकि

 उनमें  राष्ट्र  निर्माण  में  भाग  लेने  की  भावना  पैदा  हो  श्र  सरकार  से  श्रनुरोध  करती  है
 कि  इस  बारे  में  समुचित  पग  उठायें

 श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  मैं  झपना  संशोधन  संख्या  1  ्रौर  &  पेश  करता

 श्री
 ganda  नारायण  यादव

 :  मैं  श्रपनी  संशोधन  संख्या  2  पेश  करता

 थी  एस०  Brg  श्रीमान  मैं  अपनी  संशोधन  संख्या  3,  4  झर  5  पेश  करता  हूं

 श्री  युवराज  :  श्रीमान्  मैं  wear  संशोधन  संख्या  6  झर  7  पेश  करता

 at  ठी०  ए०  पाई  :  श्रीमान्  मैं  श्रपना  संशोधन  संख्या  9  पेश  करता  ह

 Dr.  Ramji  Singh  :  (Bhagalpur).  The  resolution  moved  by  the  hon.  member  is
 the  national  interest.  The  youth  movement  has  brought  about  a  revolution  in  the
 country.  But  if  this  resolution  is  not  directed  on  the  right  path  the  nation  would  be  ruined

 It  is  our  misfortune  that  the  youth  in,our  country  is  afflicted  with  unemployment
 On  the  one  hand  and  despodency  on  the  other.  This  is  the  natural  result  of  the  colonial
 system  of  education  which  we  had  inherited  from  the  British.

 they  can  do  more  constructive The  youth  have  got  surplus  energy.  Therefore,
 work.  The  youth  is  also  free  from  vested  interests  and  is  inspired  by  idealism.  Therefore
 youth  power  can  become  as  essential  tool  for  national  development  and  social  charge.
 Therefore,  it  is  necessary  that  the  youth  power  is  associated  with  such  constructive  pro-

 grammes
 which  can  build  the  nation.

 the  present  system  of  education  there  is  no  gurantee  of  livelihood.  That  is  why.
 out  youngmen  had  the  restlessness  of  the  Naxalities.  If  we  want  tocheck  the  re-emer-
 gence  of  naxalite  movement  in,  the  country,  it  is  necessary  that  the  energy  of  the  youth
 is  channelised  for  constructive  purposes.

 In  many  countries  they  have  introduced  national  service  scheme  for  the  youth.  We
 should  also  take  steps  in  this  direction.  Shri  Deo  has  suggested  that  all  youngmen  should
 serve  in  the  Territorial  Army.  But  this  will  not  serve  the  purpose.  Attaching  the  young-
 men  to  the  army  will  only  creale  a  feeling  of  regimentation  in  them  and  this  might  lead
 to  the  rise  of  militarian  in  the  country.  If  the  mover  wants  to  associate  the  youth  witha

 associated  with  cultural programme  of  national  reconstruction  then  they  should  be

 revolution.  It  is  this  cultural  revolution  which  is  the  total  revolution  suggested  by  Shri
 Jaiprakash  Narain.  Early  steps  should  be  taken  in  this  direction.
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 The  Education  Ministry  is  trying  to  remove  illiteracy  from  the  country.  But  thiS
 can  not  be  accomplished  through  government  efforts  alone.  That  is  why  even  after  30  yearf
 of  independence  we  find  that  70  per  cent  of  our  people  are  illiterate.  This  is  not  the  fault  0
 the  Government,  this  is  the  fault  of  out  thinking  that  every  thing  can  be  done  by  governਂ
 ment  efforts.  If  the  35  lakhs  teachers  and  3  crores  students  of  the  country  are  mobilised  in
 the  task  of  educating  the  people  of  the  country  their  illiteracy  can  be  removed  within
 two  years.

 1  welcome  the  resolution  moved  by  Shri  Deo.  Though  small  in  size  it  is  very  revolu-
 tionary  in  nature.  It  is  very  necessary  that  students  are  infused  to  participate  in  coastruz-
 tive  works  and  revolutionary  transformation  of  society.

 श्री  ao  ए०  पाई :  श्री  देव  समूचे  राष्ट्र  का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  समस्या  की
 ग्रोर

 श्राकर्पित  करने  के  लिए  के  पात्र

 पिछले  दस  साल  से  मैं  इस  देश  में  किसी  श्रनिवायें  राष्ट्रीय  सेवा  के  लिए  कहता  झरा  रहा

 हमारे  सामने  एक  श्रोर  तो  लाखों  समस्याएं  हैं  we  दूसरी  are  लाखों  लोग  हमारे  पास  पर्याप्त  मानवीय

 संसाधन  तथा  सम्पन्नताਂ  किन्तु  सामन्तवादी  विचारों  के  कारण  वित्तीय  संसाधनों  के  सहयोग  के  बिना

 हम  उसका  उपयोग  नहीं  कर  adi  स्वैच्छिक  सेवा  के  लिए  गरीबों  के  बेटों  को  भेजा  जाता  है  जबकि

 सत्ताधारी  wie  सम्पन्न  लोगों  के  बेटे  महत्वपूर्ण  पदों  पर  झ्रासीन  किए  जाते  इसीलिए  sex  झ्ौर

 प्  में गरीब  के  बीच  का  अन्तर  बढ़ता  ही  जा  रहा  छात्रों  का  कहना है  कि  हमें  fea  नहीं  ध

 काम  इतने पर  भी  हमें  लगता  है  कि  ग्रामीण  aa  में  श्रौर  कालेज  खोले

 इस  समय  रोजगार  कार्यालयों  में  110  लाख  बेरोजगार  युवकों  के  नाम  दर्जे  देश  के  युबक  इतने
 निराश  हो  चुके  हैं  कि  नाम  दर्ज  करने  वाले  कहते  हैं  कि  नाम  दर्ज  करवाने  का  कोई  लाभ  नहीं  विदेशों

 में  रोजगार  एजेन्सियां  मालिकों  ate  कमंचारियों  को  एक  स्थान  पर  मिलाती  किन्तु  हमारी  सरकार

 बेरोजगारी  की  समस्या  की  शर  से  बेखबर  यहां  रोजगार  में  लगे  लोगों  से  बेरोजगार  लोग  श्रधिक

 त्र्त  अब  समय  at  गया  है  जब  क  बेरोजगारी  की  शोर  ध्यान  दिया  इस  समस्या  को

 हल  करने  के  लिए  रोजगार  तथा  बेरोजगार  दोनों  पर  विचार  करना  जब  तक

 मंजूरी  तौर  मूल्यों  पर  एक  साथ  विचार  नहीं  किया  जाता  तब  तक  यह  समस्या  हल  नहीं  हों  सकती

 जमंनी  में  श्रालू  के  मौसम  के  दौरान  स्कूली  छात्रों  से  are  निकलवाए  जाते  चेकोस्लोवाकिया

 में  स्कूली  छात्रों  को  हॉप  इकट्टा  करने  के  काम  में  लगाया  जाता  जब  तक  स्वेच्छिक  को  शिक्षा

 का  ay  नहीं  बनाया  जाता  तब  तक  इसका  कुछ  लाभ  नहीं  जो  भी  योजनाएं  लागू  की  वे

 सबके  लिए  समान  रूप  से  लागू  राष्ट्रपति  के  बेटे  से  लेकर  साधारण  व्यक्ति  के  बच्चे  समान

 रूप  से  लागू  तभी  ये  योजनाएं  सफल  हो  सकती  हैं  ।

 हमें  देश  की  समस्याश्रों  से  युवा  वर्ग  को  अवगत  कराना  केवल  शिक्षा  पद्धति  में  परिवर्तन

 करने  से  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  नहीं  होगी  यदि  लोग  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  बाद  अपना  कोई  धंधा

 खोलना  चाहते  या  कृषि  क्षेत्र  में  जाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  राष्ट्रीय  सेवाओं  में  न  लिया  जाये  ।  लेकिन

 रोजगार  के  पात्र  होने  से  ya  उन्हें  कुछ  राष्ट्रीय  सेवा  करनी  चाहिये  ।  इसलिए  निरक्षरता  उन्मूलन  जेसे

 व्यापक  का्येकमों  को  शुरू  किया  जाना  देश  में  बहुत  लोग  निरक्षर  हैं  और  यह  एक  राष्ट्रीय
 समस्या  इसके  श्रतिरिक्त  रोगों  के  फैलने  के  कारणों  की  भी  समस्या  उन्हें  भी  दूर  किया

 चाहिए  ।

 हमारी  एक  ate  सबसे  बड़ी  समस्या  जनसंख्या  श्राधिक्य  की  इसके  लिए  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रम  को  राष्ट्रीय  कार्थेक्रम  के  रूप  में  शुरू  किया  जाना  चाहिये
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 14  1899  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 बन

 राष्ट्रीय  सेवा  के  मुख्य  उद्देश्य  अनुशासन  की  भावना  का  संचार  देश  की  ७ समस्या  को  समझाना

 इसके  अतिरिक्त  शिक्षा  ने  शारिरिक  तथा  मानसिक  कार्य  के  बीच  जो  अस्तर  पैदा  किया  है  उसे  कम

 करना  जब  तक  हमारी  शिक्षा  पद्धति  में  शारिरिक  श्रौर  मानसिक  प्रशिक्षण  नहीं  जाता  तब

 तक  कार्य  संभव  नहीं  है  ।  प्ननिवायं  राष्ट्रीय  सेवा  की  व्यवस्था की  जानी  इस  दिशा  में  कुछ  विचार
 किया  जाना  श्रावश्यक  जो  व्यक्ति  किसी att  सुरक्षित  नौकरी  को  प्राप्त  करना  चाहता  उसे  पहले  राष्ट्रीय  सेवा

 का प्रमाणपत्र  देता  लेकिन  जो  लोग  श्रपना  काम  खोलना  चाहते  हैं  ate  कृषि  कार्य  को  ग्रपनाना

 चाहते  हैं  उन्हें  ऐसे  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  की  कोई  श्रावश्यकत्ता  क्योंकि  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि

 नागरिक  स्वयं  अपने  पैरों  पर  खड़े  इस  पर  गंभीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिए

 देश  के  समक्ष  समस्या  यह  है  कि  वह  उन  करोड़ों  लोगों  से  जिन्हें  कि  भारी  खर्चा  करके  प्रशिक्षण

 दिया  जा  रहा  है  क्या  काम  श्रौर  निरन्तर  ae  रही  समस्याश्रों  को  हल  करने  के  लिए  क्या

 वाही  की  जब  तक  दोनों  बातों  को  एक  साथ  नहीं  लिया  जाता  हम  नए  राष्ट्र  के

 निर्माण  का  निश्चय  नहीं  करते  तब  तक  यह  समस्या  ज्यों  की  त्यों  रहेगी

 हमार  सेनाधिकारी  भी  शीघ्र  सेवानिवृत  हो  जाते  हैं  शर  ऐसे  लोगों  की  संख्या  भी  aga  श्रघिक

 उन्हें  युवकों  से  काम  कराने  के  काम  पर  लगाया  जाये  ।  इस  संबंध  में  बहुत  प्रयास  किए  जाने

 Shri  Vinayak  Prasad  Yaday  (Saharasa)  :  The  mover  of  the  Resolution  has  drawn  the
 attention  towards  the  growing  indiscipline  among  youths  and  the  menace  of  unemploy-
 ment  in  the  Country.  Ona  rough  estimate,  every  family  has  atleast  one  unemployed.
 There  are  about  10  millions  of  unemployed  people  in  our  country.  On  the  other  hand  there
 is  a  great  menace  of  poverty  in  the  country.  There  is  a  good  deal  of  talk  about  the  dis-
 tribution  of  surplus  land  among  unemployed  landless  people,  but  the  Government  report
 says  that  there  are  5  crores  hectares  of  land  which  can  b2  used  for  agricultural  purposes.
 Ifa  anarmy  of  unemployed  youth  is  constituted  they  can  be  used  for  undertaking  agri-
 culture  on  the  surplus  land.  This  will  go  a  long  way  in  removing  unemployment.

 It  is  a  matter  of  regret  that  even  after  thirty  years  of  independence,  65  per  cent  of
 Our  people  are  still  illiterate.  They  should  be  made  literate  and  the  present  Government
 must  take  up  some  steps  in  this  direction.

 Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav  (Madhuvani):  So,  for  as  the  resolution  under  discussion
 before  the  house  is  concerned,  the  main  question  is  as  to  what  should  be  the  altitude  of  our
 country  in  regard  to  physical  labour.  The  father  of  the  nation,  Mahatma  Gandhi  had  all
 aloag  emphasised  the  need  to  realise  the  dignity  of  labour,  but  it  is  unfortunate  that  his
 Philosophy  is  never  implemented  in  actual  practice.  The  mover  of  the  Resolution  has
 Suggested  th  at  a  habit  of  undertaking  physical  labour  should  be  inculcated  among  youths.
 B  ut  would  suggest  even  to  amend  the  Constitution  to  provide  that  those  who  are  engaged

 one  da
 In  politics,  trade  or  public  services  should  undertake  physical  labour  one  hour  per  day  or

 take  5
 y  a  week.  It  should  be  made  obligatory  for  each  individual  in  the  country  to  under
 ome  kind  of  physical  work.  Efforts  should  be  made  to  provide  larger  facilities  to

 those  who  undertake  physical  labour.

 श्रो  एस०  कुन्डु  देश  जब  स्वतंत्र  gar  तो  हम  सब  युवां  विद्यार्थी  थे  श्रौर  हमें  aga
 आशा  थां  कि  देश  के  यता  वों  को  सपज  के  पुननिर्माण  ar  mage  दिया  पांच  वर्षों  तक

 तो  विदयार्थों  ate  युवा  वर्ग  यहों  सोवता  रहा  fe  नए  नेता  देश  के  युवा  बग  को  व्यापक  सेवास्ों  का

 उपयोग  लेकिन  जैसे-जैसे  समय  बीतता  गया  हमारी  सभी  श्राशाएं  निराशा  में  बदल  गई  क्योंकि

 हमें
 पता  लगा  कि  समूचा  प्रशासनिकतंत्र  जिसे  कि  समाज  में  परिवर्तन  करने  के  उपकरण  के  रूप  में  प्रयोग  किया

 लै  ौर  Fa-F  Say जा
 कुछ  नौकरशाहों  का  धि  Ww  |]  ्ौर  Nite  प्ब्न्ट  की  वास्तविक  झ्रावश्यकताझ्ं  के  बारे  में

 कुछ  भी  पता  नहीं  ।
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 Building
 Withdrawn

 जब  सरदार  वल्लभ  भाई  पटेल  से  पूछा  गया  कि  गांधी  जी  के  सपनों  को  साकार  बनाने  वाला

 प्रभावी  उपकरण  कौन  सा  है  तो  उन्होंने  भारतोय  सिविल  सेवा  के  450  afaaifcat  की  प्रतिरक्षा  की

 are  कहा  ये  ही  लोग  देश  में  परिवर्तन  ला  सकते  हैं  ale  गांधी  जी  के  स्वपन  को  साकार  रूप  दे  सकते हैं  ।

 समय  न्  गया  है  कि  हम  इस  इस  भ्रम  को  समझने  का  प्रयास  करें  सिंद्वान्त  व्यवहार

 में  बहुत  meat  उसे  समझे  ।  हमारी  इच्छाओं  तथा  उन्हें  पुरा  करने  के  उपायों  में  भी  बहुत  अन्तर

 सब  खाली  पाखंड  होगा जेब  तक  हम  इस  ग्रत्तर  को  दूर  नहीं  करते  तब  तक  कि

 ्रापात  स्थिति  के  समाप्त  होने  के  बाद  तथा  जनता  सरकार  के  सता  में  नि  के  बाद  से  लोगों

 के  मन  में  एक  नई  भावना  ने  जन्म  लिया  उनका  विवेक  जागा  wa  महत्वपुर्ण  प्रश्न  यह  है  fa

 क्या  देश  के  सामाजिक  ate  राजनीतिक  परिवर्तन  में  युवकों  को  महत्वपूर्ण  उत्प्रेरक  चाहिए  ?

 a  कष्ट मानव  के  T  का  समाधान  करने  वाला  धर्म  हीं  वास्तविक  धर्म  यदि  हम  देश  के  भीतरी  भागों  में  जायें  तो  हमें

 पता  चनेगा  कि  लोगों  का  रवैया  aga  दकिबानूतों  रहा  है प्रोर  यह  बहुत  ही  भयावह  यदि  हम  यह

 चाहते  हैँ  कि  हमारा  देश  धर्मनिरपेक्ष  ate  लोकतांत्रिक एवं  समाजवादी  हो  श्र  हमारी  विचार  धारा

 राष्ट्रवादी  हो  तो  हमें  इन  निर्जीव  ake  खतरनाक  श्रादतों  को  संमाप्त  करना  होंगा  ak  हमें  सामाजिक

 परिवर्तन  के  मार्ग  में  ara  वालो  बाधाएं  दूर  करन  होंगी  ।  इसके  लिए  हमें  अपने  10  करोड़  नवथुवकों

 को  तयार  होगा  जो  स्वेच्छा  से  यह  कार्य  करने  के  लिए  तैयार  हो  wat  मैं  यह  भी  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  कि  श्रागामी  कुछ  वर्षों  के  लिए  इस  बेकार  शिक्षा  पद्धति  को  बन्द  कर  इस  शिक्षा  पद्धति

 से  कोई  ara  नहीं  ये  स्कूल  श्रौर  कालेज  बन्द  कर  दिए  नवयुवकों  की  गांवों  में  भेजा

 उन्हें  सामाजिक  परिवर्तत  लाने  का  कार्य  सौंपा  ard  यदि  सप्ताह  में  दो  घंटे  के  लिए  इन

 की  सेवा  वर्ष  तक  ली  जाये  तो  हमारे  पास  20  करोड़  निःशुल्क  मिल  यदि  हम  झपने

 युवा  वर्ग  को  इस  कार्य  के  लिए  तैयार  करने  में  सम्  हो  जाएं  तो  इस  समाज  में  परिवर्तन  ला  सकते  हैं

 शर  दस  वर्ष  के  भीतर  बेरोजगारी  समस्या  हल  करने  श्रौर  गांवों  में  समृद्धि  लाने  में  समर्थ  हों  सकते

 हमारा  स्वप्न  पुरा  होगा  ।

 Shri  Yuvraj  (Katihar)  :  ह  am  thankful  to  the  mover  of  this  resolution.  This  is  an
 issue  of  national  tmportance.  Our  youth  force  is  unemployed  and  idle  only  because  the
 present  system  of  education  has  produced  unemployment  therefore  some  basic  changes  are

 required  to  b2  made  11  our  system  of  education.  Unless  this  system  is  changed  this  problem
 of  ungmployment  will  not  05  solved.

 We  have  two  systems  of  education.  Two  differeat  types  of  schools  are  functioning
 in  our  country-—Public  Schools  and  Ordinary  Schools.  This  is  one  of  the  causes  of  frustra-
 ticn  in  the  minds  of  our  students.  Poor  and  ordinary  persons  can  not  send  their  children
 to  public  schools.  These  public  schools  are  patronised  by  the  rich  and  their  children  are
 essured  top  posts  in  Government  and  other  public  services.  The  Ordinary  schools  are
 patronised  by  the  common  and  poor  people  and  their  children  have  no  guarantee  of jobs  or
 unemployment.  This  is  also  one  of  the  main  reasons  for  frustration  among  our  youth
 They  have  no  purpose  before  them.

 A  complete  reorientation  in  our  system  of  education,  syllabus  and  courses  of  study  i
 essential.

 Every  student  must  be  asked  to  teach  at  least  25  illiterates  b2fore  he  gets  his  Degree
 They  should  also  be  asked  to  serve  the  society  and  nation  in  the  reconstruction  work.

 The  most  basic  issue  is  work.  So  right  to  work  must  be  included  among  fundamental
 rights  in  our  constitution.  Only  then  we  can‘utilize  our  youth  force  in  nation  building
 activities.
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 14  1899,  )  युवकों  के  use  निर्माण  में  भाग  लेने  के  बारे  में  संकल्प--वापिंस  लिया  गय

 Shri  M.  Ramgopal  Reddy  (Nizamabad)  :  If  we  consider  the  persons  of  the  age  groups
 of  18  years  to  35  years  as  young  man  or  youth,  there  are  20  crores  young  persons  in  our
 country.  Is  it  possible  to  ask  them  to  go  to  the  villages  take  training  courses  or  go  to  the
 factories?  The  purpose  of  the  resolution  is  no  doubt  very  good  but  it  is  not  practicable.  It
 is  true  that  population  of  our  country  has  almost  doubled  during  the  last  30  years  and
 with  the  present  rate  of  growth  our  population  is  bound  to  cross  80  crores  withia  10
 years.  So  every  effort  must  be  made  to  control  this  population  explosion.

 Our  youngmen  are  prepared  to  do  any  manual  or  physical  work  they  are  prepared
 for  any  work  that  may  provide  them  employment.  But  they  have  not  been  given  any

 opportunity
 therefore  we  must  first  create  work  for  them.

 a
 मुकुन्द  मडल  (WaT  )  झ्स  संकल्प  में  सिफारिश  की  गई  ए  कि  सभी

 युवकों  स्नातक  अयवा  रोजगार  का  awa  पूर्व  प्रादेशिक  में

 जवानों  के  रूप  में  सेवा  करनी  चाहिए  या  किसो  सरकारी  फर्म  या  कारखाने  या  सिंचाई  परियोजना  में

 aa  करने  चाहिए  ताकि  उनमें  राष्ट्र  निर्माण  में  भाग  लेने  की  भावना  पैदा  मुझे  इसमें  कोई  अपत्ति

 नहीं  किन्तु  हमें  साथ  ही  यह  भा  याद  रखना  चाहिए  कि  पिछली  सरकार  ने  प्रादेशिक  सेना  का

 पयोग  किया  था  अपने  बैध  अधिकारों  के  लिए  श्रान्दोलन  करने  वाले  श्रमिकों  ौर  कर्मचारियों  पर  इसी

 सेना  थे  करंबाया  गया  1974  को  रेलवे  हड़ताल  के  दौरान  प्रादेशिक  सेता  को  श्रत्यन्त  घृणित

 काय  करने  कें  लिए  वाध्य  किया  गया  यदि  सरकार  ने  इस  प्रादेशिक  सेना  को  गलत  मतशा  से  तैनात

 चाहते  हैं किया  तो  इस  संकल्प  की  उद्देश्य  हो  विफज़  हो  जब  हम  अरकने  युवकों  को  न्यय

 अधिकार तो  उन्हें  काम  का  afrare  सुनिश्चित  करने  में  हमें  संकोच  नहीं  करना  चाहिए  ।
 काम  का

 मौलिक  अधिकार  बनाया  जाये  अर  इसके  संविधान  में  उचित  संशोधन  क्रिया  जाना  चाहिए

 सरकार  को  श्रौर  afew  समय  नष्ट  करिए  fear  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  उस  समय  तक  बेरोज  एरो  भत्ता

 देने  की  योजना  आरम्भ  करनी  चाहिए  जब्र  तक  कि  उन्हें  रोजगार  न  मिलें  ।

 देश  के  युबकों  की  शक्ति  रवनात्मक  कार्यों  के  मध्यम  से  राष्ट्रन्माण  के  क्राथ  में  लगाने  की

 दृष्टि  से  उनमें  राष्ट्रनिर्माण  भावना  पैदा  करन  अ्निवाय  उन्हों  यह  स्पष्ट  प  से  तरता  देना  होगा

 कि  उनका  इस  काय  में  एक  जुट  होकर  लगना  झ्रावश्यक  ही  नहीं  वरन्  झनिवायं  भी  लेकित  हमारी
 a ry  देश के शिक्षा  पट्टति  में  guna  परिवतंत  करते  पर  हो  यह  उद्देश्थ  प्राप्त  fear  जा  सकत  य

 लाखों  नववुवकों  के  सहयोग  से  हमें  लाभ  उठाना  हैं  तो  हमें  उनकों  श्राधिक  स्थिति  में  लुवार  करते  के

 लिए  ठोस  कदम  उठाने  देश  के  लाखों  बच्चे  भूखे  त्रौर  नंगे  होने  के  कारण  सकून  नहीं  या  पाति ।
 जब  छात्रों  को  पेट  भर  रोटी  नहीं  मिलती  तो  सभी  कलेजों  में  राष्ट्रोय  सेवा  योजना  लगू  करने  क  क्या

 लाभ  है  ?
 सर्वेप्रथम  हमें  देश  के  नवथुवकों  ate  विशेषकर  छात्रों  को  समुचित  पादाहार  देत  को

 व्यवस्था  करने  का  प्रयास  करना  सरकार  को  देश  के  पयुतरकों  के  लिए  राष्ट्रय  पोवार  योजना

 तैयार  करनी  चाहिए  ।

 am  देश  में  27  लाख  ways  सैनिकों  को  समस्या  Hawi  32  वर्ष  my  wey  में  दी  सेना

 से  छटनी  कर  दी  गई  इसके  बाद  से  ये  जवान  बेरीजगार  हो  गये
 7 XX  maf  हमें  इस  प्रशिक्षित  शकित

 को  नष्ट  नहीं  करना  इन्हें  सरकारी  फार्मो  में  काम  देना  चाहिए  छात्रों  को  सैनिक  प्रशिक्षण

 दे  के  aa  में  लगाना  चाहिए ।

 बंगला  में  दिए  गए  भावन  से  यजा  awe  द  सं क्षर्त  fet  erica

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered
 in  Bengali
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 Sravana  14,  1899  (Saka) Resolution  Re.  Participation  of  Young  Men  in
 National  Building  Withdrawn

 कालेजों  के  छात्र  शिक्षकों  की  निगरानी  में  सड़कें  बनाने  तथा  न्य  सामाजिक  सेवा  करने  के  कार्य

 करते  लेकिन  उनके  pra  की  क्षमता  का  निर्धारण  करने  की  द्ष्टि  से  समय-समय  पर  कोई  कार्य

 सम्पादन  परीक्षा  नहीं  ली  जाती  ए  ग्र्त  मेरा  सुझाव  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  उन  सभी  राज्यों  में

 जहां  यह  योजना  चालू  है  समय-समय  पर  किए गए  कार्य  का निर्धारण करने  के  उद्देश्य से  जिलास्तर  पर

 समितियां  गठित  करनी  ऐसे  कार्यों  की  देख-रेख  के  लिए  एक  संसदीय  समिति  गठित  की  जानी

 चाहिए  ।  गन्दे  mie  अशोभनीय  चल-चित्नों  पर  प्रतिवन्ध  लगाया  जाये

 मैं  इस  संकल्प  समर्थन  करता

 मैं इस  संकल्प  के  प्रस्तावक  धन्यव,/द  करना  चाहता हूं  जिन्होंने श्री Uo  Ho  राजन  (fear) :

 इस  महत्वपूर्ण  विषय  की  are  सदन  का  ध्यान  श्राकृष्ट  किया  इसमें  दो  मत  नहीं  हो  सकते
 कि

 हमारे

 हमें देश  के  यवक  वहुत  ही  अपरसक्त  झर  marge  हमारे  देश  में  ऐसी  परिस्थिति  श्रयों  पैदा  हुई  है

 इस  समस्या  का  गंभीरता  से  अ्रध्ययन  करना  यवकों  को  प्रवचन  देने  मात्र  से  ही  यह  समस्या  हल

 नहीं  होगी  ।  इसे  यवक  समस्या  मान  कर  भी  हल  नहीं  किया  जा  यदि  देश  के  युवर्क  विघटन

 केकार्यों  में  लग  जायें  तो  स्थिति  श्रत्यन्त  गंभीर  श्रौर  भयावह  हो  सरकती  यह  समस्या देश  की  राजनी

 सामाजिक  शर  ave  समस्याश्रों  से  जुड़ी  हुई  है  |  इस  समस्था  को  राष्ट्रीय  समस्या  का  एक  ग  मान

 कर  &  इस  पर  विचार  करना  ;  तभी  इसका  समाधान  संभव  हो  सकता  इसका  हमारे  देश  की

 वर्तमान  शिक्षा  प्रणालो  से  गहरा  सम्बन्ध  यह  हमारे  देश  को  जनता  को  श्राथिक  परिस्थितियों  तथा

 सांस्कृतिक  प्रगति  से  भी  सम्बद्ध

 यह  समस्या  भारत  में ही  नहीं  wea  देशों  में  भी  लेकिन  वहां  इसका  कारगर  रूप  से  समाधान

 किया  गया  वहां  युवक  शक्ति  का  समाज  सेवा  रूप  में  उपयोग  किया  जा  रहा  समाज  की  सेवा के

 लिए  उन्हें  अनुप्रणित  किया  जाता  है  क्योंकि  उनका  भविष्य  सुरक्षित  लेकिन  यदि  हम  उन्हें
 उचित  मार्ग

 दर्शन  देने  श्रौर  उनमें  उद्देश्य  पत्ति  को  भावना  पैदा  करने  में  श्रसकन  रहेंगे  तो  युवकों  में  आगे  बढ़ने  का

 र  राष्ट्र  निर्माण  का  काय  करने  का  उत्साह  पदा  नहीं  wa:  हमें  दलगत  भावना  से  ऊप  उठकर

 इस  मसले  पर  करता  चाहिए  a  हमें  यह  समझना  चाहिए  कि  युवक  भी  इसी  देश

 युवा  शक्ति  सम्पूर्ण  राष्ट्र  कीं  मूल्यवान  ह ै।

 केरल  में  साक्षरता  की  प्रतिशतता  सबसे  अधिक  इस  राज्य  में  बेरोजगारी  की  समस्या  विस्फोटक

 स्थिति  पर  पहुंच  गई  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  की  राजनीतिक  श्र

 सामाजिक  नीतियों  में  मलभत  परिवर्तन  करने  को  ।  देश  की  अरथ  व्यवस्था  बनाने  अथवा

 aaa  शिक्षा न  कार्यान्वित  करने  के  लिए  इस  सरकार  को  meq  राजनोतिक  दलों  के  सहयोग  से  कार्य

 करना  इसे  एक  होਂ  दल  का  समला  नहीं  बनाना  यदि  श्रतीत  में  कुछ  गलतियां  की  गई

 हैं  तो  सभो  राजनोतिक  दलों  के  सड़थोग  से  उनमें  सुधार  किया  जाना  हमारे  युवकों  की

 गारी  की  समस्य  हल  करने  के  लिए  कोई  सनिश्चित  कार्यप्रणाली  तयार  की  जानी  चाहिए

 *डा०  हेनरी  झास्टिन  :  युवक  समस्या  ने  विश्व  के  महान  geal  की  गहराई  से  aaa

 करने  पर  बाध्य  किया  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  रज्य  केरल  का  उल्लेख  किया  गया  है  जहां  प्रत्येक  तालका

 मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  मंग्रेजी  ग्रनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूप।न्तर  ।
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 1977  थव्कों  को  राष्ट  निर्माण  में  भाग  लेने  के  बारे  में  संकल्प--वापिस  लिया  गया

 में  एक  कालेज  way  ही  वर्तमान  स्थिति  दुःखद  वास्तविकता  यह  है  कि  कालेजों  से  निकलने  वाले

 हजारों  छात्न/छात्राएं  बेरोजगार  हो  जाते  यद्यपि  मैं  उन  लोगों  में  से  नहीं  हूं  जिनका  यह  विश्वास

 कि  शिक्षा  का  acy  उद्दे्य  नौकरी  प्राप्त  करना  किन्तु  साथ  ही  मैं  समझता
 हूं

 कि
 ऐसा  समय  झा

 गया  है  जबकि  हमें  रोजगारोन्मखी  शिक्षा  प्रणाली  को  रूपरेखा  बतानी  चाहिए  ।  वर्तमान  परिस्थिति

 में  हमारे  युवकों  को  तपने  विचार  व्यक्त  करने  ये  अपनो  कार्य  प्रणालो  बताने  ही  श्रवसर  मिलता  है
 ।

 ञत  विघटनकारी  काय  करने  में  क्षमता  नप्ट  करते हैं  ू  ।  यदि  यूवा  शर्क्ति  का  निर्माण  कार्यों

 मीन
 fog  art  कके  क  ah  बन  सकते  ।  युवकों  में  निर्माण  कार्यों  में  अपनी

 शक्ति  लगाने  की  प्रवृत्ति  होती  है  ।  दर्भाग्यवश  सरकारी  स्तर  या  संगठन  स्तर  के  नेतृत्व  ने  उनकी  ~ BTTATAT
 ं

 को  नहीं  समझा  ate  उनकी  शक्ति  का  निर्माण  कार्यों  में  उपयोग  नहीं  किया  यह  पूरी  जिम्मेदारी

 शिक्षा  विभाग  की  ही  शिक्षा  विभाग  ने  क्या  निर्माण  कार्य  किया  हालांकि  बुनियादी  शिक्षा  के  a

 में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ;  फिर  भो  कोई  ठोप्त  कार्यवाही  नहीं  की  गई  शिक्षा  विभाग  को  एक

 ठोस  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए  श्र  ada  श्री  गणेश  करना  चाहिए  ताकि  हम  जनशक्ति  को  बहुमूल्य  संपत्ति

 में  परिवतित  कर  क्योंकि  यही  gar  शक्ति  कठिन  से  कठिन  कार्य  सम्पन्न  कर  सकती  है  ।

 केरल  राज्य  देश  के  ger  भागों  से  10  या  15  वर्ष  प्राग  जो  घटना  हेरल  में आाज  होती है
 वह  देश  के  अन्य  भागों  में  10  य  15  वर्ष  बाद  घटेगी  वहां  हमने  अ्रतेक  प्रयोग  या  परीक्षण  किए

 वहां  सकड़ों  लोग  बेरोजगारी  का  शिकार  ञ्त  शिक्षा  विभाग  की  इस  समस्या  के  स्वरूप  पर  विचार

 करना  चाहिए  a  इसके  हल  के  लिए  ठोस  रचनात्मक  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए

 हमने  केरल  में  स्वयंसेवी  प्रयत्नों  से  एक  लाख  मकान  बनाए  मैं  केवल  उदाहरण  ही  दे  रहा

 हम  बेरोजगार  तकनीकी  व्यक्तियों को  काम  में  लगाकर  ऐसी  परियोजनाएं  पुरी  कर  सकते हैं  ।  उनकी

 सेवाओं  का  उपयोग  किया  जा  सकता  उनको  श्रनेक  प्रकार  के  कार्यों  में  लगाया  जा  ऐसी

 योजनाओं  या  कार्यों  पर  श्रधघिक  धन  व्यय  नहीं  होगा  त््त  मुझे  साशा है ह ैदै  शिक्षा  विभाग  इस  संबन्ध  में

 पहल  करेगा  ate  उचित  नेतत्व  प्रदान  करेगा  |

 | || सभापति  इस  संकल्प  पर  चर्चा  के  लिए  निर्धारित  समय  समाप्त  हो  गया  है  दो  सदस्यों

 ae
 समय  दिया  जा  सकता  श्राशा है  सदन  मुझ  से  सहमत  होगा

 *gto  पी०  जी०  सावलंकर  मैं  संकल्प  के  प्रस्तावक  तथा  संकल्प  के  उस  भाग  की

 जो  सुवकों  के  भाग  लेने  से  संबन्धित  सराहना  करता  gi  किन्तु  मुझे  areas  है  कि  क्या  यह  सरकारी

 एजेंसियों  के  माध्यम  से  संभव  हो  सकता  क्या  राष्ट्र  निर्माण  के  कार्यकलापों  में  युवकों  एवं  युवतियों

 के  भाग  लेने  का  काम  सरकार  को  सौंपा  जा  सकता  सरकार  की  भूमिका  निश्चय  ही  महत्वपूर्ण  है
 क्योंकि  हमारे  जैसे  विकासशील  देश  में  सरकार  को  काफी  धन  व्यय  करना  जबकि  शिक्षा  मंत्रालय

 के
 पास  इस  कार्य  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  धन  नहीं

 हमें  इस  संबन्ध  में  सब  कुछ  सरकार  के  ऊपर  ही  छोड़  देना  चाहिए  श्रन्यथा  अनजाने में  ही  हमा  रे

 ऊपर  एकाधिकारी  सरकार  द्र  बैठेंगी  |
 ee

 मराठी  में  दिए  गए  भाषण  के  श्रंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 नमरा: 5 पापा,  arised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered
 in  Marathi.
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 Resolution  Re.  Participation  of  Young  Men  in  National ध  August  5,  1977

 Building  Withdrawn

 हमारे  frat  कानेजों  are  में  ग्रसंतोष  की  भावना  का  कारण  है
 कि  युवक

 स्वयं  को  सर्वथा  उपेक्षित  समझने  लगे  श्रनेकों  युवक  शहरों  शौर  गांवों  श्रपनी  प्रतिभा  को  बेकार

 कर  रहे  यह  किसका  दोष  उनका  यह  उनके  वृजुर्गों  र  नेताओं
 का

 दोष  हमें
 उनका

 योगदान  एन०सी०सी०  भ स्रॉर  एन०एस०एस०  श्रादि  में  लेना  चाहिए  ।  उनमें  देश  भक्ति  की  भावना  भरनी

 चाहिए  1  यदि  ag  सब  किया  जाता  है  तो  श्री  देव  का  संकल्प  एक  बड़ी  सीमा  तक  स्वयं  लागू  हो

 जाएगा  ।

 Shri  Keshavrao  Dhondge  (Nand:d)  :  The  schools  and  colleges  are  not  producing  good
 students.  One  education  system  is  very  old  and  outdated.  It  needs  a  thorough  change.  It
 is  necessary  to  educate  the  educationists  first,  unless  it  is  done  country  cannot  make  prog-
 ress.  A  feeling  affection  towards  the  country  should  be  filled  in  the  minds  of  youth.

 There  is  large  scale  unemployment  in  the  country.  Thousads  of  youth  want  work
 but  they  do  not  have  any  work.  Right  to  work  should  be  included  in  the  constitution.

 समाज  कः्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  मैं  प्रस्तावक  को  संकल्प

 उद्देश्य  के  लिए  बधाई  देता  वस्तुतः  उन्होंने  यूवकों  की  समस्या  की  झर  देश  का  ध्यान  खींचा
 है

 ।

 लेकिन  कई  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  कानून  बनाने  को  कहा  है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  यह
 व्य  वहारिक  नहीं

 यह  भी  बताया  गया  है  कि  यदि  अनिवार्यता  क  तत्व  लागू  किया  गया  तो  युवकों  के  लिए  यह  काम

 नीरस  हो  जाएगा  न्र्त  हमें  सोच  समझ  कर  कदम  उठाना  होगा

 युवकों  की  समस्या  पर  एकांगी  ढंग  से  बिचार  नहीं  किया  जा  सकता  यदि  समाज  में  ही  असंतोष

 व्याप्त  है  तो  युवक  कंँसे  संतुष्ट  रह  सकते  यह  सही  ही  कहा  गया  है  कि  समूची  समस्या
 समाधाने

 सामाजिक  अ्राथिक  परिवतनों  के  day  में  करना  होगा

 कई  सदस्यों  ने  बेरोजगारी  की  समस्या  की  झर  ध्यान  दिलाया  है  त्र्त  युवकों  नौकरी  देने

 से  पुर्व  प्रादेशिक  सेना  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करना  चाहिए  या  सिंचाई  परियोजनाओं  श्रादि  पर

 काम  करना  चाहिए  |  क्या  प्रस्तावक  या  सरकार  इस  बात  की  गारन्टी  दे  सकती  है  कि  प्रशिक्षण  पूरा

 होने  पर  उन्हें  रोजगार  झ्वश्य  मिल  कोई  भी  यह  गारन्टी  नहीं  दे  सकता  शर  ऐसी  हालत  में

 att  अधिक  असंतोष  इसलिए  ऐसी  स्थिति  में  युवा  लोगों  को  राष्ट्रनिर्माण  में  लगाने  से  जब  वें

 पहले  ही  से  परिपक्व  हो  चुके  हैं  ate  जब कि  यह  उन  पर  ऊपर  से  थोपा  गया  काम  भागीदारी  की

 भावना  नहीं  होगी  ।  अतः  सभी  weal  पर  कोठारी  श्रायोग  ने  तथा  कई  शिक्षा  maint  ने  विचार

 किया  शर  विभिन्न  दृष्टिकोणों  से  विचार  विमर्श  करते  हुए  सदन  ने  1968  में  राष्टीय  शिक्षा  नीति

 अपनाई  |

 राष्टीय  शिक्षा  नीति  ने  कार्य  अनुभव  बौर  राष्ट्रीय  सेवा  पर  बल  त्र्त  युवकों  को  स्नातक

 बनने  के  बाद  या  स्नातक  बनने  से  qa  यह  भझ्रनिवार्य  करने  के  die  उद्देश्य  यह  है  कि  हमारे  छात्र  कार्य

 अनुभव  तथा  सामाजिक  कोप  में  भाग  ले  सकें  ॥  इसी  कारण  शिक्षा  के  नए  पाठ्यक्रम  में  कार्य  awa

 विषय  को  जोड़ा  गया  है  तथा  कुछ  इस  प्रकार  के  संगठन  भी  बनाए  गये  हैं  ताकि  छात्र  aTa- oJ

 द्विक  गतिविधियों  ote  सामाजिक  कार्यों  में  भाग  ले  सकें  ।

 राष्टीय  सेवा  योजना  उल्लेख  किया  गया  राष्टीय  सेवा  योजना  के  झतिरिक्ति  हमने  रास्टीय

 Hee  कोर  भी  बनाया  है  जो  नेतृत्व  कामरेडशिप  में  प्रशिक्षण  देता  इसके  श्रतिरिक्त  विश्वविद्यालयों

 और  कालेजों  में  योजना  मोर्चा  बनाया  गया  इसके  अ्रतिरिकत  विश्वविद्यालय  अनुदान  arin  ने
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 14  1899,  )  गुवकों  के  राष्ट्र  निर्माण  में  भाग  लेने  के  वारे  में  संकल्प--वापिस  लिया  ग्या

 योजनाएं  शुरू  की  हैं  त्र  कानेजों  से  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  बदलने  के  लिए  कहा  है  ताकि  शिक्षा  प्रणाली

 को  ग्रामोन्मुख  बनादा  जाए  तव  छात्र  राप्टीय  कार्यों  में  योगदान  देंगे  श्रौर  योगदान  श्रनिवाय  नहीं

 होगा  जैसा  कि  प्रस्तावक  ने  कहा  बल्कि  शिक्षा  प्रक्रिया  का  एक  श्रंग  होगा  इसी  प्रकार  स्कूल  स्तर  पर

 गाइड  तथा  जूतियर  रेड  क्रास  की  व्यवस्था  है  ।

 मेंने  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  चलाने  वालों  को  सुझाव  दिया  है  कि  यह  योजना  स्कूल  स्तर  पर  भी

 शुरू  की  जाए
 ।

 लेकिन  हमने  नोट  किया है  कि  वहुत  कम  बच्चे  स्कूलों  में  जाते  हैं  ।  वस्तुतः
 प् उन्हें  क्य  अनुभव  देने  की  नहीं  समस्या  उन्हें  शिक्षा  देने  की  |  उनकी  समस्या  शिक्षा

 देने  से  हल  हो  सकती  है  ।  बह  सरकार  प्रौढ़  शिक्षा  कार्बक्रम  पर  झ्रधघिक  वल  दे  रही  है  ।  राप्टीय  प्रौढ़

 शिक्षा  बोड़  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  राज्य  शिक्षा  मंत्रियों  की  बैठक  इस  महीने  की  10  वीं  और

 तारीख  को  हो  रही  है  are  उनकी  सहायता  से  हम  समस्या  पर  व्यापक  रूप  से  विचार  कर

 सरकार  की  सतर्कता  गरीर  स्कूलों  तथा  कालेजों  के  बच्चों  तथा  युवकों  के  भाग  लेने  के
 कज

 मामले  में  सरकार
 की

 नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  प्रस्तावक  से  संकल्प  वापिस  लेने  का  ग्रतुराध
 करता  सरकार  समस्या  से  अवगत  2  श्रौर  इस  गंभीर  समस्या  के  हल  के  लिए  ठोस  कार्यवाही  की

 at  पो०
 के०  हमारे  देश  की  सबसे  बड़ी  सम्पत्ति  विशेषकर  युवा  शक्ति  है  न्य झोर

 यदि  इसको  निर्मागात्मक  कार्यों  में  लगाया  जाए  तो  काफी  अच्छे  परिणाम  हो  सकते  सरकार  समस्या

 से  अवगत  हालांकि  शिक्षा  का  विषय  संमवर्ती  सूची  में  रखा  गया  है  ;  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्री  को  श्रत्यन्त

 भूमिका  श्रतानी  होती  है  श्रौर  मैं  भावी  शिक्षा  नीति  युवा  शक्ति  के  उपयोग  को  ध्यान

 में  रखूंगा  ।

 मंत्रो  महोदय  के  अआधवासनों  के  परिणामस्वरूप  में  संकल्प  वापिस  लेता  हूं

 सभापति
 महोदय

 :
 मैं  अब  संशोधन  मतदान  के  fae  रखता  हूं  ।

 सभापति द्वारा  संशोधन  संख्या  1  श्र  &  तथा  2  wk  9  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  हुए  |

 Amentment  Nos.  1  and  8  and  2  and  9  were  put  and  negatived.

 संशोधन  संख्या
 3,  4,  5,  6  श्रौर  7  सभा  को  झ्रनुमति  से  वापिस  लिए  गये  ।

 Amendment  Nos.  3,  4,  5,  6  and  7  were  by  leave  withdrawn.

 श्री  पो०  देव
 :

 मैं  श्रपना  संकल्प  वापिस  लेता  हूं

 संकल्प  सभा  को  श्रनुमसति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 The  resolution  was,  by  leaye  withdrawn.

 संविधान  में  संशोधन  करने  के  बारें में  संकल्प

 RESOLUTION  RE:  CHANGES  IN  CONSTITUTION.

 श्री
 वयालार

 रवि
 :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पेश  करता  हूँ

 ः

 सभा  छठी  लोक  सभा  के  चुनावों  के  बाद  देश  में  नई  राजनीतिक  स्थिति  अर
 प्ननिम

 देश  के  समक्ष  उपस्थित  सामाजिक  झ्ौर  झाथिक  ऊँ  ह  he  हु  ण  के
 ad  को  दृष्टि  में  रखते  हुए
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 Resolution  Re.  Participation  of  Young  Men  in  Sravana  14,  1899  (Saka)
 National  Building  Withdrawn

 सरकार  से  अनुरोध  करती  है  कि  राज्य  की  नीति  के  निदेशक  तत्वों  की  उद्देश्यपूर्ण  क्रियान्विति

 सुनिश्चित  मूल  झ्रधिकारों  के  अध्याय  से  सम्पत्ति  के  अधिकारों  को  निकालने  श्रौर  काम

 सक्षर  बनते  एवम्  राष्टीय  स्यूनतम  मजदूरी  के  झ्रधिकार  को  मूल  अधिकारों  में  शामिल

 करने  तथा  अ्रल्पसंख्यकों  ——Hiiaa  एवं  भाषायी  श्रादिमजातियों  श्रौर  हमारी  जनसंख्या

 के  अरन्य  दलित  वर्गों  को  दी  गई  गारंटियों  को  झ्ौर  व्यापक  बनाने  के  लिये  भारत  के  संविधान

 का  संशोधन  करने  के  लिए  तुरन्त  पग  उठाये  जायें  ।'

 सभापति  महोदय :  सदस्य  महोदय  अपना  भाषण  अगले  समय  चालू  रखें  ।  सभा  6  1977

 के  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 लोक  सभा  6  1977/15  1899  के  11  बजें  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई  t

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Saturday,  August  6,  1977.0  /

 Sravana  15,  18  bd  हु
 00  ६

 aka).
 ee
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